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अस्तावना 


हिंदी और प्रादेशिक भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने के लिए 
प्रह आवश्यक है कि इन में उच्च कोटि के प्रामाणिक ग्रंथ अधिक से अधिक संख्या 
में तयार किए जाएं । शिक्षा-मंत्रालय ने यह काम अपने हाथ में लिया है और इसे 
बड़े पाने पर करने की योजना बनाई है | इस योजना के अन्तर्गत अंग्रेजी और 
य भाषाओं के प्रामाणिक ग्रंथों का अनवाद किया जा रहा है तथा मौलिक ग्रंथ 
भी लिखाए जा रहे हैं । यहु काम अधिकतर राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों तथा 
प्रकाशकों की सहायता से आरंभ किया गया है । कुछ अनवाद और प्रकाशन-का्य 
शिक्षा-मंत्रालय स्वयं अपने अधीन करा रहा है। एसिद्ध विद्वात और अध्यापक 
दूसें इस' योजना में राहयोग प्रदान कर रहे हैं । अनूदित और नए साहित्य में भारत 
रकार की शब्दावली का ही प्रयोग किया जा रहः है ताकि भारत की सभी शिक्षा 
 थाओं में एक ही परारिभाषिक दब्दावली के आधार पर दिक्षा का आयोजन 
या जा सके | 


भारत की वित्तीय शासन व्यवस्था' नामक यह पुस्तक केर्न्द्ः्य हिंदी 
देशालय द्वारा प्रस्तृत की जा रही है। इसके लेखक श्री हरि गोपाल परांजप 
ज्य-वित्त के विशेषज्ञ हैं । आशा है कि भारत सरकार द्वारा मानक ग्रन्थों के 
शद्न संबंधी दस प्रयास का सभी क्षेत्रों में स्वागत किया जाएगा । 


टुभपद क४२ 


शिक्ष)-मंत्री' 
ई दिल्‍ली, 963 भारत सरकार 


दो शब्द 


विश्वविद्यालय स्तर के मानक ग्रंथों के अनवाद तथा प्रकाशन की योजना के 
अंतर्गत केन्द्रीय हिंदी निदेश!लथ भी एक संस्था के रूप में अनवाद, मौलिक लेखन 
तथा उनके प्रकाशन का काम कर रहा है। इस कायक्रम के अंतर्गत) अब तक जो 
पुस्तकें तथार की गई हैं उनकी सूची इस पुस्तक के अन्त में दी जा रही है । 


प्रस्तुत पुस्तक श्री' हरि गोपाल परांजपे द्वारा लिखित हमारे देश की बिल्लीय 
शासन व्यवस्था पंबंधी मौलिक रचना है। इसमें भारत सरकार द्वारा निर्मित 
दवदावलि का उपयोग करते हुए लेखक ने यह ध्यान रखा है कि पस्तक की 


भाषा सरल और सुबोध हो । 


आशा है हिंदी भाषा के माध्यम से ज्ञान-विज्ञान' संबंधो' जानकारी बढ़ाने औऑर 
विश्वविद्यालय स्तर पर माध्यम-परिवर्तन में यह पस्तक सहायक होगी । 


पुस्तक का प्रकाशन निदेशालय के प्रकाशन एकक की देख-रेख में किया गे. 


हैं। 


संपकत साखिव 
शिक्षा-मंत्रानय 


लेखक की ओर से 


प्रजातान्त्रिक राज्य की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि जनता राज्य की 
विविध व्यवस्थाओं को भली भाँति जाने । इन व्यवस्थाओं पर हिंदी में पस्तकें 
उपलब्ध हे पर सरकारी वित्तीय व्यवस्था पर अ्रभी तक कोई रचना देखने में नहीं 
आई है । 


कई वबष हुए स्वर्गीय भगवान दास केला ने भारतीय राजस्व'नामक पुस्तक लिखी 
थी। वह राजस्व के आर्थिक विश्लेषण की दृष्टि से लिखी गई थी, शासन 
व्यवस्था की दृष्टि से नहीं । 


कुछ वृष पूर्व बिहार राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, पटना ने रिज़वें बेंक के बोर्ड ऑफ़ 

डाइरक्टर्स के भूतपूर्व सदस्य श्री गोरखन।थ सिंह के भाषणों का संग्रह “राजकीय 

व्यय प्रबंध के सिद्धांत प्रकाशित किया था । इसमें वित्तीय व्यवस्था के एक अंग 
व्यय-प्रबंध की ही चर्चा है । 


मेने अपनी पुस्तक में वित्त व्यवस्था के सभी पहलुओं पर प्रकाश डालने का यत्न 
किया है । विशेष प्रकार की वित्त व्यवस्थाओं जसे रल वित्त व्यवस्था व संघ वित्त 
व्यवस्था का भी उल्लेख किया है जो इस विषय की अ्रबतक प्रकाशित अंग्रेज़ी 
पस्तकों में भी नहीं मिलता । 


पस्तक लिखने में केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारियों से मुझे 
सहायता मिली है। में उनका आभारी हूँ । सरकारी सहयोग के बिना शासन 
की व्यवस्था के संबंध में कुछ लिख पाना असंभव-सा ही है। में अपनी पत्नी 
सौ०शोभना परांजपे व अनज श्री शरद गोपाल परांजपे का अनगृहीत हा 
पाण्डलिपि तैयार करते समय मेरी सहायता की ह। में कृतज्ञ हुँ कि शिक्षा- 
मंत्रालय ते पस्तक को अपनी योजना के अन्तर्गत प्रकाशित करने का निश्चय किया। 
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अध्याय १ 


वित्तीय संस्थाएँ 


एक प्रमुख अथंशास्त्रविज्ञ ने कहा है कि वित्तीय सिद्धान्तों को समझने के लिए 
यह आवश्यक है कि उन वित्तीय प्रक्रियाओं को समझा जाए जो एक विशिष्ट प्रकार 
की वित्तीय संस्थाओं के कारण होती है । यदि वित्तीय संस्थाएँ मज़बूत और कार्य- 
कृशल होंगी तो वित्तीय शासन भी कार्यकुशल होगा । 


भारतीय वित्ताधिकारिणी संस्थाओं को स्थूल रूप से चार भागों में गिनाया जा 
सकता है 
. संसद व संसदीय समितियाँ, 


[3 


. कार्यकारिणी (छ5९८छ८४०८), 
3. स्वायत्त संस्थाएँ (80६४0४07005 80068), 
<. रिज़बे बेक । 


संसद्‌ के अन्तर्गत लोक सभा, राज्य सभा और इन दोनों सभाओं की वित्तीय 
समितियाँ उल्लेखनीय है । कार्यकारिणी के अन्‍न्तगगंत, सर्वप्रथम मंत्रिमण्डल वित्त- 
समिति, वित्त-मंत्रालय, और फिर शासकीय विभाग आते हैं। स्वायत्त संस्थाओं 
के अन्तर्गत लेस्श तथा लेखा परीक्षा विभाग तथा योजना आयोग आते है । आगे 
इन विभिन्न संस्थाओं का महत्त्व, संगठन और उनके कार्य बतलाए गए हैं । 


. संसद्‌ व संसदीय समितियाँ 


संविधान ने वित्तीय मामलों में संसद को सार्वभौम संस्था घोषित किया है। भारतीय 
संविधान के अनुच्छेद 265 के अनुसार विधि के अधिकार के सिवा कोई कर न 
तो आरोपित और न संगृहीत किया जाएगा” । यह अधिकार संसद्‌ द्वारा दिया 
जाता है। कर के प्रस्ताव तो सरकारी विभागों द्वारा बनाए और प्रस्तुत किए जाते 
हैं पर उगफो पारित करना या न करना संसद के हाथ में होता है । इसी प्रकार व्यय 
के बारे में संसद्‌ का अत्यधिक महत्त्वपूर्ण स्थान है । संविधान के अनुच्छेद 266(3) 
में कहा गया है -- भारत की या राज्य की संचित निधि में से कोई धन विधि की अनु- 
कलता से तथा इस संविधान में प्रबंधित प्रयोजनों और रीति से अन्यथा विनियोजित 
नहीं किए जाएँगे” । यह विधि संसद्‌ द्वारा ही बनाई जाती है | पुनः राज्य ऋण 
के सम्बन्ध में संविधान में व्यवस्था है कि संसद्‌ समय समय पर नियम बना सकती 
है जिनके अन्तर्गत सरकार ऋण ले सकती है । आय, व्यय और ऋण के अधिकार 
देने से ही संसद्‌ का काम समाप्त नहीं हो जाता । प्रथा के अनुसार राज्य के लेखे 
भी राष्ट्रपति द्वारा संसद्‌ के सम्मुख उपस्थापित किए जाते हैं तथा संसद्‌ की लोक 
लेखा समिति विस्तार से उसकी परीक्षा करती है । लोक लेखा समिति को संसद्‌ 
का निरीक्षक कहा गया है। इसी प्रकार व्यय की विस्तृत जाँच के लिए 
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एक प्राक्कलन समिति होती है। इन समितियों का अध्याय 7 में विस्तार से 
उल्लेख किया गया है । 


उक्त प्रमुख वित्त अधिकारों या कतेंव्यों का पालन करने वाली संसद्‌ में लोक सभा 
को इस सम्बन्ध में राज्य सभा की अपेक्षा अधिक अधिकार हैं। लोक सभा को ही 
अन॒दानों की माँगें पारित करने का अधिकार होता है । राज्य सभा वित्त विधेयकों 
को 4 दिन से अधिक नहीं रोक सकती । अतएवं यह सिद्ध होता है कि संसद्‌ की 
लोक सभा वित्त अधिकारिणी संस्थाओं में अपना स्थान रखती है । राज्यों में संसद 
का कार्य संविधान के अन्तर्गत रहते हुए वहाँ के विधान-मंडल करते हैं। इनको वित्तीय 
मामलों में उसी प्रकार के अधिकार होते हैँ जिस तरह के संसद्‌ को । 935 से 
पहले संसद्‌ की तरह प्रान्तीय विधान-मंडलों को वित्तीय मामलों में वे अधिकार 
नहीं थे जो आज हैं । 


2. कार्यकारिणी संस्थाएँ 

(क) मंत्रिमण्डल वित्त समिति: ((००06८ कगबरा०४७.. 0०फणाप०८) : 
मंत्रिमण्डल वित्त समिति, मंत्रिमण्डल की उच्चाधिकारी समितियों में से एक है । 
संसदीय राज्य प्रणाली में कोई एक मंत्री राज्य भर के लिए उत्तरदायी नहीं होता 
वरन्‌ सारे मंत्रिमण्डल की सामहिक ज़िम्मेदारी होती है। स्वाभाविक है कि ऐसी 
अवस्था में विभिन्न मंत्रालयों की प्रमुख समस्याओं का विचार-विमर्श सामूहिक रूप 
से मंत्रिमण्डल में ही होता हैं । समिति में वित्त मंत्री तथा पाँच अन्य मंत्री होते 
हैं जिनका वित्त से सम्बन्ध है। समिति का अध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया 
जाता है। वित्त मंत्रालय का संयुक्त सचिव इस समिति का सचिव होता है। 
समिति की आज्ञाएं अन्तिम होती है । समिति के कार्य स्थूल रूप से इस प्रकार है : 

() आशिक क्षेत्र में सरकारी कार्यो पर आदेश देना, उन्हें समेकित करना तथा 

मोटे-तोौर पर राष्ट्रीय अर्थ का संचालन करना । 


(2) केन्द्र और राज्य विकास योजनाओं में परस्पर प्राथमिकता नियत करना । 


(3) विकास योजनाओं के लिए वित्तीय साधनों की वृद्धि के प्रश्नों पर विचार 
करना तथा उनका निर्धारण । 


(ख) वित्त मंत्रालयः विस्तृत और वास्तविक व्यवस्था की दृष्टि से वित्त मंत्रालय 
वित्त अधिकारिणी संस्थाओं में अपना स्थान रखता है। जिस प्रकार संसद वित्त के 
घटने या बढ़ने तथा उनके उचित उपयोग पर नियंत्रण रखती है, उसी प्रकार मंत्रि- 
मण्डल (वित्त समिति के माध्यम से) वित्त खर्चे किए जाने वाले आयोजनों पर भले ही 
विचार करता हो पर अनुमोदित व्यय को सीमोल्लंघन से रोकना, आय तथा व्यय 
सम्बन्धी नियम बनाना आदि वित्त मंत्रालय की ही जिम्मेदारी है। इसी प्रकार राष्ट 
की अर्थतीति का निर्माण ओर उसका संचालन भी वित्त मंत्रालय का ही काम है। 
वित्त मंत्रालय के इन महत्त्वपूर्ण कार्यों के कारण ही प्रायः सभी देशों में यह प्रथा है 
कि वित्त मंत्री एक प्रमुख मंत्री हुआ करता है और उसका पद प्रधानमंत्री के करीब 
बाद का होता है । 


भारतीय वित्त मंत्रालय का संगठन और उसके विस्तृत कार्य अगले 
यूष्ठ पर चार्ट नं० | में दिए गए है । 


वित्तीय संस्थाएं 


! | 
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सर्वोपरि मंत्री और उसके अधीन तीन सचिवों के तीन विभाग--राजस्व, व्यय तथा 
आर्थिक । राजस्व विभाग के अन्‍्तर्गत मुख्य तीन प्रभाग हैं (क) आय कर प्रभाग (ख) 
सीमा शल्क प्रभाग व (ग) उत्पादन शुल्क प्रभाग । राजस्व कह कार्य अकेले 
सचिव द्वारा न होकर एक बोर द्वारा होता है, जो केन्द्रीय राजस्व बोर्ड कहलाता है । 


केन्द्रीय राजस्व बोर्ड का काम केन्द्रीय प्रत्यक्ष करों तथा अप्रत्यक्ष करों के सम्बन्ध में 
उनकी नीति तथा व्यवस्था की देखभाल करना है । यह बहिशुल्क तथा उत्पादन शुल्कों 
के विभिन्न काननों के अन्तगंत विहित नियमों के अधिनियमित (छा्लाप्ा07) 
अधिकारी का भी काम करता है। आय कर के सम्बन्ध में बोडे अधिनियमित समन्वय 
अधिकारी का भी काम करता है। इस सम्बन्ध में उसका काम आयकर विभाग 
की सूचारु व्यवस्था के लिए आदेश और आज्ञा लागू करना भी है। आय कर अधि- 
नियम के अन्तर्गत किन्‍्हीं-किन्हीं परिस्थितियों में बोर्ड प्रारम्भिक तथा अपीलीय 
संस्था का काम भी करता है। सम्पत्ति कर अधिनियम 953 के अन्तर्गत बोर्ड का 
काम सम्पत्ति के मुल्यांकन और अधिनियम के अनुसार दायित्व के करार करने के 
सम्बन्ध में अपीलें सुनना भी है। पूर्वोक्त अपीलीय अधिकारों का उपभोग करने के 
अतिरिक्त बोर्ड का यह भी काम होता है कि वह पूर्वोक्त अपील से उत्पन्न होने वाले 
मामलों पर उच्च न्यायालय की सलाह ले । 


संगठन की दृष्टि से बोर्ड के अन्तर्गत छह निरीक्षण निदेशालय (7096८६07७७९5 
० [97796८४०९:) हैं: दो आयकर के लिए ; तीसरा आयात-निर्यात शुल्क के 
लिए; चौथा राजस्व आसूचना (रि०एलककए८ प्राटा7867००) के लिए ; 
पाँचवा लागू कराने के काम के लिए व छठा अनुसंधान, सांख्यिकी आदि के लिए । 
आयकर के दो निदेशालयों में से एक निरीक्षण के लिए और दूसरा जाँच के लिए है। 


व्यय विभाग के चार मुख्य प्रभाग हैं () सिबबन्दी प्रभाग (2) विद्योष पुनर्गठन 
एकक. ($छ6टांथं रि८०78०7ंड००४0०० (7४) (3) सिविल व्यय प्रभाग 
तथा (4) रक्षा व्यय प्रभाग । सिबबन्दी प्रभाग जो म्‌ ख्यत: नौकरी सम्बन्धी शर्तों 
और वित्तीय संहिताओं से संबंधित नियम विनियमों के परिचालन के लिए 
उत्तरदायी है, विभिन्न व्यय प्रभागों और प्रबन्धक मंत्रालयों आदि की ओर से जाने 
वाले उन निर्देशों के सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई करता है जिनकी संख्या बराबर 
बढ़ रही है । विशेष पुनर्गठत एकक का काम मंत्रालयों के संगठन की जाँच करना 
है। असैनिक व्यय प्रभाग का काम मंत्रालयों के उन समस्त प्रस्तावों पर विचार 
करना है जिनके लिए वित्त मंत्रालय द्वारा जाँच पड़ताल अथवा अनुमोदन आवश्यक 
है। सिविल व्यय प्रभाग के दस समूह हैं जो इस प्रकार हें 


() विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय, न्याय 
मंत्रालय तथा श्रम मंत्रालय । 


(2) संचार तथा परिवहन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय, 
तथा लोक लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग । 


(3) सिचाई तथा विद्युत मंत्रालय, निर्माण तथा आवास मंत्रालय । 
(4) खनिज तथा इंधन मंत्रालय व भारी उद्योग विभाग । 


(5) वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सांस्कृतिक मामलों का मंत्रालय व वित्तीय 
नियमावली । 
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(6) खाद्य तथा कृषि मंत्रालय, सामदायिक विकास, पंचायत तथा सहकारिता 
मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा-मंत्रालय त्था मंत्रिमंडल सचि- 
वालय । 


(7) तेल के कारखाने तथा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग । 

(8) व्यापार तथा उद्योग मंत्रालय, योजना आयोग । 

(9) लोहा तथा इस्पात विभाग, प्रायोजना समन्वय । 

(0) दिल्‍ली शासन तथा कार्य अध्ययन (०-८ ४एठां55) । 


रक्षा व्यय प्रभाग का काम रक्षा मंत्रालय (मुख्य), रक्षा मुख्यालय और इस 
मंत्रालय के अधीनस्थ अधिकारियों, उदाहरणार्थ सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा के मुख्य 
निदेशक, सेन्‍्य सामग्री कारखानों के मुख्य निदेशक, आदि को वित्तीय मामलों में 
परामश देना है । 


आ्थिक विषयों के विभाग के अन्तर्गत मुख्य छह प्रभाग हैं : () बजट प्रभाग 
(2) आयोजना प्रभाग (3) आचन्तरिक वित्त प्रभाग (4) बाह्य वित्त प्रभाग 
(5) बीमा प्रभाग (6) आथिक प्रभाग । बजट प्रभाग का मुख्य कार्य सामान्य 
बजट का निर्माण करना है। संसद्‌ के सम्मुख प्रक अनुदान आदि प्रस्तुत करना 
भी इसी प्रभाग की ज़िम्मेदारी है । अब सीमोपरि व्यय (छह८6८558 फिफुला- 
१४४४०) की अवस्था में संसद्‌ के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त अनुदान 
बनाना भी इसी प्रभाग की जिम्मेदारी है । प्रभाग के अन्य कार्य निम्नलिखित हैं 


() अ्र्थोपाय अग्रिम (५४७७४ शागत श८७05$ 20ए20०6७) ॥ के प्राककलन 
बनाना, 


) अल्प बचत आन्दोलन, 

) महिला बचत आन्दोलन, 

) राजकीय ऋण की व्यवस्था, 

) वित्त आयोग की सिफ़ारिशों को पूरा करना, 

) आकस्मिकता निधि के नियमों का पालन, 

) सरकारी लेखा सम्बन्धी नियम बनाना, 

) राज्य ऋण के लिए व्याज की दर निश्चित करना, 

) राज्यों तथा व्यापारिक विभागों को दिए गए कर्ज़ों पर व्याज की दर 
निर्धारित करना । 


इसके अतिरिक्त समय समय पर विभिन्न मंत्रालयों को व्यय पर नियंत्रण रखने के 
लिए आदेश देना भी बजट प्रभाग का काम है । 


भारत की वित्तीय शासन' व्यवस्था [अध्याय 





योजना प्रभाग के मुख्य कार्य हैं 
() (अ) राज्यों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता, जिसमें विकास कार्य 


के लिए दिए जाने वाले ऋण और अनुदान सम्मिलित हैं। (ब) संविधान 
के अनुच्छेद 275() के परन्तुकों (?70ए7508) के अधीन अनुसूचित 
क्षेत्रों और आदिम जातियों की प्रगति के लिए अनुदान, स्थानीय निर्माण 
कार्यो के लिए सहायता। (स) अभाव ग्रस्त क्षेत्रों में संकट निवारण 
के लिए सहायता, तथा (द) पंचवर्षीय योजना की सिफ़ारिशों के सम्बन्ध 
में राज्यों को दी जाने वाली संपूर्ण केन्द्रीय सहायता को सामान्यतः एक 
सृत्र में बाँधना । 

पूंजी बजट (जिससे पूँजी खाते में धन का बजठ सम्मिलित हो ) तथा पूँजी- 
गत व्यय का नियन्त्रण। 


सांख्यकी (8&057०७/) मामलों में सामान्यतः एक सूत्रता 
स्थापित करने और बहुप्रयोजनीय राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (४ पाए- 
9णा008८ 'पि&7०7७  $2णा]ण८ $0ए८०७) के प्रशासन से सम्बन्ध 
रखने वाले नीति सम्बन्धी विषय । 


भारत सरकार की टकसाल (60एटऋशाटा 0 004 (90)। 


भारतीय सार्वजनिक प्रशासन संस्था ([)ताक्ा शडरप्पा० ० ?िप॥० 
तैविशांएडा का 07) । 


कर निर्धारण की कुछ महत्त्वपूर्ण मदों पर विनियमन और समन्वय, जैसे ; 
माल ओर मुसाफ़िरों पर सीमाकर, केन्द्रीय सरकार की संपत्ति पर स्थानीय 
करों की अदायगी | 


राज्यों से सम्बन्ध रखने वाले महत्त्वपूर्ण विषयों तथा आर्थिक महत्त्व रखने 
के राज्य-विधानों से संबंधित केन्द्रीय सरकार की नीति के विषय 
प्रश्न । 


) पंचवर्षीय योजना से सम्बन्धित नीतियाँ और सामान्य वित्तीय नियमावली। 


बेकारी, मूल्य सम्बन्धी नीति, लाभ के उचित स्तर, मुद्रास्फीति (॥7- 
१9007), राष्ट्रीयकरण आदि। 


केन्द्रीय मंत्रालयों के विभिन्न वैधानिक और अन्य प्रस्तावों के सामान्य 
आश्थिक प्रभाव की जाँच । 


क्र बा आयोग की सिफ़ारिशों के सम्बन्ध में समन्वय और बाद की 
कारवाई। 


बाह्य वित्त प्रभाग का कार्य विदेशों के साथ भारत के सब प्रकार के वित्तीय और 
आध्िक सम्बन्धों पर विचार करना है। यह मुद्रा विनिमय नियन्त्रण के प्रबन्ध, भगतान 
तथा अन्य वित्तीय करार, विदेशी निवंश (क07280 70ए6४07९7४) सम्बन्धी 
धस्तावों की जाँच, विदेशी ऋणों की प्राप्ति और आमतौर से भारत के बाह्य वित्तीय 
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और आथ्थिक सम्बन्धों के लिए उत्तरदायी है। यह समय समय पर देश की विदेशी 
मुद्रा विनिमय स्थिति को ध्यान में रखते हुए आयात और निर्यात नीति के निर्धारण 
के समय वाणिज्य और उद्योग, खाद्य और क्षषि आदि मंत्रालयों से घनिष्ट सम्बन्ध 
रखता है। पंचवर्षीय योजना के लिए मिलने वाली विदेशी सहायता और विभिन्न 
कार्यक्रमों के अधीन मिलने वाली तकनीकी सहायता का प्रबन्ध, सयुकत राष्ट्र संघ 
और उसके विशिष्ट अभिकरणों के कार्यक्रम, अमरीकी सरकार का चतुस्सूत्रीय 
कार्यक्रम, कोलम्बो योजना की सहायता आदि सब इसी प्रभाग के काम हैं। आथिक 
प्रभाग, अर्थ विभाग के अन्य विभागों को परामशे और सहायता देने के लिए होता 


है। इसका काम आर्थिक नीति को प्रभावित करने वाली समस्याओं के सम्बन्ध में 
गवेषणा करना भी है। 


बीमा प्रभाग का काम जीवन बीमा से सम्बन्धित सभी मामलों तथा बीमा अधिनियम 
938 और जीवन बीमा निगम अधिनियम 956 का परिचालन है। 


(ग) शासकीय विभाग : वित्त विभाग की सलाह तथा समन्वय आदि के बावजूद 
भी यदि प्रत्येक मन्त्रालय अपने वित्तीय दायित्वों को न निभाए तो सारी शासन व्यवस्था 
ही डूब सकती है। वित्त का उचित ढंग से उपयोग हो रहा है या नहीं यह देखना 
शासकीय विभागों की ज़िम्मेदारी है। विभागों का कतंव्य है कि वे अपने आय व्यय 
का लेखा रखें तथा लेखा परीक्षा की शर्तो को पूरा करें। विभागों का यह भी कर्तव्य है 
कि यदि व्यय सीमोपरि हुआ हो तो उसे भी नियमित कराएँ। अपने विभाग के 
सम्बन्ध में योग्य संस्था को आयव्ययक बना कर देना भी शासकीय मन्त्रालयों का 
ही काम है क्‍योंकि स्पष्ट है कि कोई अन्य संस्था इस कार्य को इतनी कुशलता 
से नही कर सकती । चूँकि हर समय वस्तुओं और सामग्री में सरकार का बहुत सा 
धन पड़ा रहता है इसलिए विभागों का यह भी कर्तव्य है कि वे देखें कि उन 
सामग्रियों के संचय के लिए भंडारों की समुचित व्यवस्था है या नही। 


भारत सरकार की सामान्य वित्तीय नियमावली (ठ6टझाछावों फपंकिन्यटांदों 
ए०७७) में शासकीय विभागों के वित्तीय उत्तरदायित्व के बारे में विस्तार से 
चर्चा की गई है। इस चर्चा के अनुसार विभागों के प्रधान अधिकारी वित्तीय 
मामलों के लिए स्वयं ज़िम्मेदार होते हेँ। चूँकि स्वयं सचिव हर एक आय व्यय 
पर निरीक्षण नहीं रख सकता इसलिए अधीनस्थ अधिकारियों ($प/90707&(८ 
09००४) को वित्तीय अधिकार दिए जाने की भी व्यवस्था है। ऐसी व्यवस्था 
सार्वजनिक निर्माण विभाग (?प७॥० ५ए०४८5 0०0०7४४०८४४) में अक्सर 
पाई जाती है। 


3. स्वायत्त संध्थाएँ 


(क) लेंखा परीक्षा तथा लेखा विभाग (&प6 बएते के 4000ए0(8 826- 
948777०7४): यद्यपि लेखा-निर्माण स्वयं व्यय या आय विभागों का कतेव्य है फिर 
भी भारत सरकार के सभी विभागों द्वारा अभी तक इस सम्बन्ध में कोई निजी व्यवस्था 
न होने के कारण लेखा परीक्षा विभाग को यह काम करना पड़ता है। इसीलिए 
इसे लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग” कहते हैं। 


8 भारत की वित्तीय शासन व्यवस्था [अध्याय 
|“ “ प्््््््  ्_््ज्््््््जपन्पनम-प-फऊफजणणाण: 

लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग का इतिहास बहुत पुराना है।इस विभाग की 
नींव 93 में पड़ी थी। 95 के एक्ट में (सेक्शन 96डी) में पहली बार 
भहालेखा परीक्षक' के पद का उल्लेख किया गया है पर इसमें उसके कायकलापों 
का वर्णन नहीं है। उसके कार्यकलाप सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हारा महालेखा परीक्षक- 
नियमावली” (&प्रठ+०-0०४८०७ रिण्य८४) के नाम से लागू किए गए थे । 
इसके बाद 935 के भारतीय शासन अधिनियम (60एलशणशल्यां 0 ॥70॥5 १८५) 
के अन्तर्गत 'एकाउन्ट्स एण्ड आडिट आ्डर, 936” ने इसकी नींव दृढ़ की । 
भारतीय संविधान द्वारा “नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक” ((67ए7०ी९क गाते 
3ए0#07-0८०८/७/) को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है । 


संविधान के अनुसार नियंत्रक, सर्वोच्च न्यायालय और लोक सेवा आयोग 
(?प्शंट $67एांट82.. धण्शाजां5शंठग ) जैसी स्वतन्त्र संस्थाओं में से एक 
है। अब नियंत्रक के अधिकार भी बहुत है और उसे अनौपचारिक ठौर पर 
संसद का अधिकारी' भी कहा जाता है। स्वतन्त्रता के पुव्वे इंगर्ण्ड में हुए व्यवद्वारों 
की लेखा परीक्षा महालेखापरीक्षक नहीं कर सकता था पर अब अपनी सरकार 
के सारे व्यवहारों (चाहे वे जहाँ भी हुए हों) की परीक्षा करने का अधिकार महोलेखा- 
परीक्षक को है। एक और बात उल्लेखनीय यह है कि पहले नियंत्रक तथा महालखा- 
परीक्षक केवल “महालेखापरीक्षक” के नाम से ही जाना जाता था पर गंविध्रान 
ने इसे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पद नाम दिया है। संसदीग अनदान 
प्रथा' का आशय यह है कि जब तक वित्त उपलब्ध न कराया जाए व्यय ने हो। 
पहले व्यय होने के वाद ही व्यय व्यवहारों की परीक्षा होती थी पर संपिधान 
बनाते वालों का उद्देश्य ऐसी संस्था बनाना था जो कोष से वित्त निकलने से पहले देखे 
कि धन उपलब्ध है या नहीं । यह योजना इंगलेण्ड के 'एक्सचेकर कल्ट्रोल के 
आधार पर बनाई गई थी और इसीलिए संविधान ने इसे नियंत्रक' की पदवी दी । 


नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कतंव्य 


संविधान के अनुच्छेद 49 में महालेखापान के कार्यो के बारे में नई विधि बनाई 
जाने की कल्पना है पर अभी तक ऐसी कोई विधि! न बनने के कारण उक्त 
अनुच्छेद के अनुसार ही 936 का एकाउन्ट्स्‌ एण्ड ऑडिट ऑडेर जो 949 
में इण्डिया प्रॉविजनल कॉन्स्टीट्यूशन ऑडेर 947 से मान्य कर लिया गया था 
अभी तक प्रयोग में हैं। इस नियम के अनुसार उसके वेधानिक कार्यकलाप इस प्रकार 
ह: 
(क) लेखा निर्माता के नाते--- 


(१) राष्ट्रपति की अनुमति से केन्द्र ब राज्य सरकार के लेखों के स्वरूप को 
निर्धारित करना। 


(2) केन्द्र तथा राज्य सरकारों के लेखों का निर्माण (केन्द्र में रक्षा तथा रेल 
और कुछ अन्य विभागों को छोड़ कर जहाँ पृथक्‍करण हो चुका है) 


तृतीय लोक सभा की सार्वजनिक लेखा समिति नें अपनी चौथी रिपोर्ट में 
सरकार से इस सम्बन्ध में शीघ्र नियम बनाने का आग्रह किया है । 
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भण्डार, व्यापारिक विभागों के लाभ-हानि तथा अन्य लेखों का निर्माण; 
तथा खजानों और विभागों में रखे गए प्रारम्भिक लेखों का निर्माण भी 
उसकी जिम्मेदारी है। 


प्रत्येक सरकार के प्राप्ति तथा व्यय व्यवहारों के बारे में प्रति वर्ष एक 
बहुद्‌ लेखा बनाना । यह लेखा जैसा कि अध्याय चार में विस्तार से बतलाया 
जाएगा वित्त लेखा' कहलाता है। इसके अतिरिक्त महालेखापाल को एक 
सामान्य, वित्तीय. विवरण (6छालबोी सिशब्राटंतर $६80ए८फथा४) 
भी बनाना पड़ता है जिसे 'संयक्‍त वित्त तथा राजस्व लेखा' (0००णाञंप्रध्व 
एजिबाा6ल छत रिल्एलआाप्ए ४०८००पघ४४) कहते हैं इसमें केन्द्रीय 
और राज्य सरकारों की संपत्ति और दायित्वों के अवशिष्ट 
(8800० ती ६८५8 70 [69॥068) का लेखा होता है। 


(ख) लेखा परीक्षक के नाते--- 


() 


(5) 


केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों के सभी व्यय व्यवहारों की जांच करना 
चाहे वह व्यवहार भारत में हुआ हो या बाहर। इसमें यह देखा जाता 
है कि जिस प्रयोजन के लिए व्यय किया गया है वह विधि विहित था और 
उसके लिए विधि के अनसार धन भी उपलब्ध था या नहीं । इस 
में केवल गुप्त सेवा व्यय (8ल्‍लला 8ल०एण०६ फिफत्णतठा।प्ठ) 
अपवाद है जिसके व्यय की परीक्षा का लेखा परीक्षक को अधिकार 
नहीं । 


केन्द्र तथा राज्य सरकारों के ऋण, निक्षेप (0८9०»0), अग्रिम 
राशियों (.४0ए४७7०८४) तथा अव्ित लेखों व विप्रेषण व्यवहारों 
की लेखा परीक्षा करना। 


राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल के आदेश से ऐसे व्यापारिक विभागों के व्याव- 
सायिक, उत्पादन लेखे तथा लाभ-हानि लेखों तथा संतुलन पत्रों (82- 
(07८० 9॥0/५5) की लेखा परीक्षा करना जेसा कि कहा जाए 


राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल के आदेश से भण्डार लेखों तथा स्कन्धों की 
लेखा परीक्षा करना । 


विधान मंडल और संसद के सम्मुख प्रस्थापन के हेतु विनियोग लेखों तथा 
वित्त लेखों पर--लिखा परीक्षा प्रतिवेदन! (8००४४ 7८००४) बनाकर 
उन्हें राष्ट्रपति और राज्यपाल को पेश करना । 


इन कार्यों के अतिरिक्त अब महालेखापरीक्षक की यह भी ज़िम्मेवारी है कि वह 
स्वायत्त संस्थाओं के सम्बन्ध में पारित कानन के अनुसार उनकी भी लेखा परीक्षा 
करे, जसे दामोदर घाटी निगम (82007 एथी०ए 0090०7४००7) अथवप 
ओद्योगिक वित्त निगम (चंप्रडंएकं कीशकााएट (070078007 ) के विषय में | 


लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का संघटन इस प्रकार है: 
कृपया अगले पृष्ठ पर चार्ट नं० 2 देखिए । 


[अध्याय 


भारत की वित्तीय शासन' व्यवस्था 
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जैसा कि सामने के चार्ट से प्रगट होता है, विभाग में सर्वोपरि नियंत्रक और महा- 
लेखा परीक्षक तथा उसका कार्यालय होता है जिसके अधीन सामान्य लेखा परीक्षा 
और सम्मिलित लेखा तथा लेखा परीक्षा दोनों की शाखाएँ होती हैं। सम्मिलित लेखा- 
पालन और लेखापरीक्षा के तीन प्रकार है:-() सिविल विभाग, (2) डाक और तार 
विभाग और (3) उत्पादन विभाग। सिविल विभागों के लेखापालों में पुनः दो 
प्रकार है.--() केन्द्रीय राजस्व के लेखापाल और ( 2) राज्यीय लेखों के लेखापाल । 
केन्द्रीय राजस्व के लेखापाल व राज्यीय लेखापाल लेखा निर्माण तो करते ही हैं साथ ही 
वे लेखा परीक्षा के लिए भी उत्तरदायी है। सिर्फ़ लेखा परीक्षा की दृष्टि से निदेशक, 
लेखा परीक्षा रेल विभाग, निदेशक, लेखा परीक्षा रक्षा विभाग आदि महालेखापरी- 
क्षक के अधीनस्थ अधिकारी हैं। इन विभागों में महालेखापरीक्षक का दायित्व केवल 
लेखा परीक्षा करना है क्‍योंकि इन में विभागीय लेखा निर्माण की व्यवस्था पहले 
से ही है । इनके अतिरिक्त दो अन्य विभागों में अर्थात्‌ लोक सभा और राज्य 
सभा सचिवालय जिनमे अब लेखा निर्माण, लेखा परीक्षा से अलग कर दिया गया है, 
लेखा परीक्षा की जिम्मेदारी महालेखापरीक्षक की है। चूँकि ये विभाग 
छोटे है और इनके लिए स्वतंत्र “निदेशक लेखा परीक्षा नियुक्त करना उपयुक्त 
नहीं अतएव इनकी लेखा परीक्षा महालेखापाल केन्द्रीय राजस्व द्वारा की जाती है। 


वित्त व्यवस्था के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा विभाग इसलिए महत्त्वपूर्ण है' क्योंकि 
वह यह देखता है कि राष्ट्र का व्यय उचित तौर पर किया गया है या नहीं । यह 
स्वाभाविक है कि जो विभाग व्यय करते हों वे स्वयं उस के औचित्य या अनौचित्य 
पर उतनी अच्छी तरह ध्यान न दे सकें, जितनी कि एक अन्य संस्था। लेखा 
परीक्षा विभाग का यह भी कतंव्य है कि वह वित्त विभाग को आयव्ययक निर्माण 
में मदद दे। इसके सिव। लेखा परीक्षा के परिणामों के बारे में सूचित करना भी लेखा 
परीक्षा विभाग का ही काम है। 


(ख) योजना श्रायोग : किसी बड़े पैमाने पर आर्थिक रचना करने वाले देश में 
योजना बनाने वाली संस्था के बिना काम नहीं चल सकता । रूस, और अमेरिका जेसे 
देशों में योजना नियोजक संस्थाएँ बीसवी शताब्दी के प्रारम्भ में ही स्थापित हो 
चुकी थीं। भारत में योजना के प्रति द्वितीय महायुद्ध के बाद सक्रिय रूप से विचार 
शुरू हुआ और तभी से कोई न कोई संस्था इस दिज्ञा में निमित होती रही है । 
विद्यमान योजना आयोग की स्थापना सन्‌ 950 में हुई थी। 


योजना आयोग के काम' इस प्रकार हैं 


() देश के भौतिक साधनों (शाप्र#८७। े८४०पए००३)) और तकनीकी 
कमंचारियों (८८४ए४८७ ?०४०7००) का अन्दाज़ लगाना और 
उनमें से ऐसे साधनों की वृद्धि की संभावगाओं का अध्ययन करना 
जो देश की आवश्यकताओं की तुलना में कम हैं। 


(2) देश के साधनों के उपयुक्त और संतुलित उपयोग की योजना बनाना। 


(3) अग्रताओं को ध्यान में रखते हुए उन अवस्थाओं को तय करना जिनमें 
योजना पूरी होगी तथा प्रत्येक अवस्था की पूर्ति के लिए साधन निर्धारित 
करना । 
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(4) देश के आर्थिक विकास में रुकावट डालने वाले कारणों पर प्रकाश डालना 
तथा ऐसी परिस्थितियाँ निर्माण करना जो देश की विद्यमान सामाजिक 
तथा राजनैतिक अवस्था को ध्यान में रखते हुए योजना के सफल 
संपादन के लिए आवश्यक हूँ। 


(5) योजना की प्रत्येक अवस्था में सफलता पूर्वक कार्य करने के लिए आवश्यक 
साधन बतलाना । 





(6) योजना की. प्रत्येक अवस्था की प्रगति को सूचित करना तथा उस 
प्रगति को ध्यान में रखते हुए आवश्यक नीति और साधन परिवततंन 
पर राय देना। 


(7) विद्यमान आर्थिक और राजनैतिक अवस्थाओं तथा विकास कार्यक्रमों की 
प्रगति को ध्यान में रखते हुए सरकार को अन्तरिम तथा वेकल्पिक सलाह 
देना। इसी प्रकार यदि केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों ने योजना के 
पक के सम्बन्ध में कोई विशेष प्रइन पूछा हो तो भी सलाह 

॥। 


योजना आयोग के नौ सदस्य हैं तथा एक अंशकालिक सदस्य है । नौ सदस्यों 
में चार मंत्रिमंडल' के लोग हें और पाँच विशेषज्ञ । मंत्रिमंडल के सदस्यों में प्रधान 
मंत्री भी होता है जो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है'। अन्य मंत्रियों में वित्त 
मंत्री, योजना मंत्री व आथिक समन्वय मंत्री है । योजना आयोग का काम' केवल' 
सलाह देना है, यह्‌ आवश्यक नहीं कि राज्य अथवा केन्द्र सरकारें उप्हें कार्यान्वित 
कर। सलाह की उपयुकतता के कारण उसे प्रायः सभी सरकारें मान्यता 
दंती हूँ । जहा मतभेद होता है वहाँ यह सुझाव राष्ट्रीय. विकास 
परिषद्‌ ( ]र४०ाबा 70०ए००एच०४६ 00०ए7लो ) के सामने रखा जाता 
है और फिर सरकारें परिषद्‌ के निर्गय कार्यान्वित करती हे । यह आवश्यक 
है कि पंचवर्षीय योजनाएँ राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ द्वारा अनमोदित हों । पर 
अन्तरिम और समस्या विशेष पर दिए सुझावों के लिए यह आवश्यक नहीं । 
परिषद्‌ में राज्यों के सभी मुख्य मंत्री सदस्य हे ओर प्रधान मंत्री उसका अध्यक्ष 
होता है । केन्द्रीय वित्त और योजना मंत्री भी उसके सदस्य है। वित्तीय 
शासन की दृष्टि से पूंजीव्यय (० फ्रकुऋातापप्र८) का निर्धारण और 
आयव्ययक मे बड़ी योजनाओं के शामिल होने के पूर्व योजना आयोग की सलाह 
लिया जाता आवश्यक है। प्राय: सभी विषयों पर चाहे वह वित्तीय नियंत्रण का 
प्रश्न हो अथवा रेल वित्त व्यवस्था का, योजना आयोग की सलाह ली जाती 


है। 


योजना आयोग ने अपने कार्य को सरल बनाने के लिए कई समितियाँ, परिषदें 
] भ्प बे ५ जिनमें | अथवा 
अन्य संस्थाएं नियुक्त की हैं जिनमें वित्तीय मामलों की हृष्टि से चार मुख्य हैं :-.- 


() योजना-प्रायोजना समिति (00फऋाफाए०6 00 260 ?70]0८६५७) 


(2) कार्यक्रम म्‌ल्यांकन संस्था (?7087677ए०८ एछफज|प४००४७ ()880४- 
22007) 
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(3) योजना आयोग के लिए संसद्‌ सदस्यों की अनौपचारिक सलाह समिति 
([रिफ्कओों (ठाइप्रॉडएएर2 ए0ठफ्राशा0०९ णी पाल ८5८४४ 0 
एबलकाग्रकाई 07 पार ए॥राफ्४ 0०णा्गांडड07) 


(4) योजना आयोग के विशेषज्ञों का समूह (शथा८!| रण शैक्राणांघ8 007४- 
777880॥7) 


योजना-प्रायोजना समिति की स्थापना 956 में हुई थी । इसका उद्देष्य 
योजना को पूरा करने में अधिक से अधिक मितव्ययता और कार्यकृशलता लाना है । 
प्रधान मंत्री इस समिति के अध्यक्ष है और दो मुख्य मंत्रियों के अतिरिक्त केन्द्रीय 
गृह-मंत्री, वित्त मंत्र) आदि इसके सदस्य है । कार्यक्रम मूल्यांकन संस्था का उद्देश्य 
समय समय पर सामुदायिक विकास योजना के कार्यक्रम' के परिणामों का मूल्यांकन 
करना है । अनौपचारिक सलाह समिति संसद के सदस्यों की एक सलाहकार समिति 
है जो योजना के सम्बन्ध में योजना आयोग को सलाह देती है। विशेषज्ञों के समूह में 
सरकारी और गैर-सरकारी दोनों ही तरह के सदस्य होते हैं । योजना आयोग ने यें 
समूह बनाए हँं--(क) अभथशास्त्रज्ञो का समूह (ख) शिक्षा विशेषज्ञों का समूह 
(ग) स्वास्थय-विशेपज्ञों का समूह (घ) मजदूर समस्याओं के विशेषज्ञों का समूह 
(च) कृषि विशेषज्ञों का सपूह तथा (छ) वैज्ञानिकों का समूह । 


4. रिज़र्व बंक 

अन्त में वित्त अधिकारिणी संस्थाओं में रिजवे बेक का उल्लेख करना आवद्यक 
है । यद्यपि यह सरकार का ऐसा अंग नहीं, जैसा कि वित्त मंत्रालय या लेखा विभाग 
आदि हैं, पर यह हक वित्त संस्था के बराबर है क्‍योंकि अनेक महत्त्व- 
पूर्ण सरकारी काये इसको सोंपे गए हैं । 


रिजर्व बेक की स्थापना 934 में रिज़व बेंक एक्ट के अनुसार हुई थी । एक्ट 
के अनुसार बँक के निम्नलिखित कार्य हैं :-- 


() सरकारी बैक नोटों के प्रचालन (85०८) की व्यवस्था करना । 
(2) भारत में मुद्रा-दृढ़ ता (४०४०८४/४ 50७०70) की स्थापना करना। 


(3) सामान्य तौर पर देश की मुद्रा तथा ऋण पद्धति को देश के हित में 
चलाना । 

मुद्रा व ऋण पद्धति को देश के हित में चलाने के लिए रिज़र्व बेंक, सरकार तथा 
बैंकों के वित्तीय मामलों में सलाहकार के रूप में काम करता है । इन्हीं प्रयोजनों के 
लिए विभिन्न मुद्राओं को चलाना, प्रेषण सुविधाओं का निर्माण और 
सरकार के लिए हुण्डियों को खरीदना और बेचना रिजवव बेंक की ज़िम्मेदारी है । 
मुद्रा-दृढ़ता की दृष्टि से बैंक को विनिमय कार्य भी करना पड़ता है। इसमें यह देखना 
होता है कि रुपए के विदेशी मूल्य में अस्थिरता न आ जाए । बैंक को केन्द्रीय 
बेंक अर्थात्‌ बैंकों के बेंक का काम भी करना पड़ता है । 


*सामुदायिक विकास योजना के अतिरिक्त कार्यक्रम मूल्यांकन संस्था ने इधर 
अब कुछ अन्य कृषि विषयक कार्यक्रमों का मूल्यांकन भी आरम्भ किया है। 
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बैंक की व्यवस्था एक केन्द्रीय बोर्ड द्वारा होती है। प्रशार/निक कार्य करने 
के लिए एक गवनंर व तीन डिप्टी गवनंर होते हैं। 


बैंक का संघटन इस प्रकार है : 
कृपया पिछले पृष्ठ पर चार्ट न० 3 देखिए । 


जैसा कि चार्ट से प्रकट होता है एक मुख्य कार्यालय के अन्तगत निम्नलिखित 
विभाग होते हैं :- 

(।) सचिव कार्यालय 

(2) मुख्य लेखाधिकारी कार्यालय 

(3) बेकिंग विभाग 
) अन्वेषण विभाग 
) प्रचालन विभाग 
) क़ानून विभाग 
) विदेशी मुद्रा विनिमय नियंत्रक विभाग 
) कृषि ऋण विभाग 
) बेकिंग विकास विभाग 
) गवेषणा तथा सांख्यिकी विभाग 
) औद्योगिक वित्त विभाग 


बैंकिंग विभाग के पुन: चार उपविभाग* हें :-- 
(१) निक्षेप लेखा विभाग 
(2) प्रतिभूति विभाग 

(3) लोक लेखा विभाग 

(4) सरकारी ऋण कार्यालय (एप०3० 706७६ 0#06) 


निक्षेप लेखा विभाग के मुख्य काम इस प्रकार हें :--() अनुसूचित बैकों के कुछ 
लेखों की व्यवस्था, (2) स्टलिंग के क्र4य का काम, (3) सरकारी हुण्डियों को 
निविदा देना, (4) बेंकों के बिलों को भुनाना, तथा (5) अनुसूचित बैकों को 
अग्रिम धन देना आदि । कुछ शाखाओं में इस प्रभाग का काम स्थानीय शोधन गहों 
(0॥९०४४०४ 30ए६८७) द्वारा किया जाता है । 


प्रतिभूति विभाग के मुख्य काम इस प्रकार हैं :--(4) स्थानीय संस्थाओं तथा 
सरकारी अफ़सरों द्वारा खरीदी गई प्रतिभूतियों की खरीद, रखवाली, विक्रय आदि तथा 
(2) भारतीय बीमा अभ्रधिनियम के अन्तर्गत बैंकों के साथ स्थापित प्रतिभूतियों के 
लिए प्रतिनिधि का काम | इस के अतिरिक्त रिज़वं बैक द्वारा प्रचालित तथा बै किंग 
विभाग की नियोजित प्रतिभूतियों का निरीक्षण करना। 


लोक लेखा विभाग का काम केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के लेखे को 
संभालना है। इसी प्रभाग द्वारा राज हुंडियाँ बेची व प्रतिशोधित की जाती है । 


*949 में राष्ट्रीयकरण के पूर्व बेकिंग विभाग में एक और प्रभाग हुआ करता 
था जिसका नाम था शेयर द्वरांसफर प्रभाग! । इस प्रभाग का काम बैक के नियमों 
के अनुसार शेयर रजिस्टर रखना, शेयर सर्टिफ़िकेट्स जारी करना, लाभांशों 
का वितरण आदि था । 
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सरकारी ऋण कार्यालय का काम केन्द्रीय सरकार के रुपए के ऋण की व्यवस्थ। 
करना तथा उसका लेखा रखना है। इसके अतिरिक्त ऋण कार्यालय का काम (] ) 
प्रतिभूतियों पर छमाही व्याज देना, (2) खज़ाने से ब्याज मिल सकने के चिह्न 
लगाना (3) ऋणपत्रों की बदली, (4) विभिन्न प्रकार की सरकारी हा प्रतिभूतियों का 
समेकीकरण, तथा (5) भृगतान के लिए सूचित सरकारी ऋणों का प्रतिशोधन 
आदि है। केद्ध तथा राज्य सरकारों के नवीन ऋणों को जारी करना व इस 
सम्बन्ध में आवश्यक व्यवस्था करना भी सरकारी ऋण कार्यालय का काम है । 


प्रचालन विभाग के दो प्रभाग हैं :--() खजाना विभाग तथा (2) सामान्य 
विभाग । खजाने के विभाग का काम :--( ) नोटों की प्राप्ति, रखवाली, परीक्षा 
ब नए नोटों को छापना, (2) नक़ेदी तिजोरी (४४०४८४०५ (70८४0) व्यवस्था, 
(3) जनता व बेंक द्वारा लाए गए विभिन्न अभिधान के नोठों को सिक्‍ों में परि- 
वर्तित करना । सामान्य विभाग का काम :--() शोधित तथा प्रतिसंहृत नोटों को 
वापिस लेना, उनकी सांख्यिक तथा मुद्रागत परीक्षा करना व उनके रद्द करने की 
आज्ञा देना, (2) खोए, चुराए गए, बदले तथा किसी अन्य रूप से अपूर्ण नोटों 
के मूल्य चुकाए जाने के बारे में की गई दरख्वास्तों की परीक्षा करना, (3) विभिन्न 
क्षेत्रों की नक़दी तिजोरी में योग्य मात में कोष का प्रदाय करना । 
कृषि-ऋण विभाग के मुख्य काये हैं :-- 
() कृषि-ऋण सम्बन्धी सभी प्रइनों को विशेषज्ञ की दृष्टि से जानते रहना, 
(2) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार तथा सहकारी बैंकों को इस सम्बन्ध 
में सलाह देना, तथा 
(3) बैंकों के कृषि ऋण सम्बन्धी कार्यो में समन्वय करना । 


939 के भारत रक्षा अधिनियम के अनुसार विदेशी मुद्रा के नियंत्रण का काम 
विशेष रूप से रिज़र्व बैक को सौंपा गया था । विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग यह 
काम करता है । विभाग के मुख्य काम हैं :-- 


() निर्यात नियन्त्रण, 
(2) मुद्रा परिवर्तेन की अनुज्ञप्ति, 
(3) अन्य देशों की मुद्रा परिवर्तन की गतिविधि का अध्ययन आदि । 


बैंकिंग कार्य व विकास विभाग का कार्य अनुसूचित बैंकों तथा अन्य पूँजी संस्थाओं 
जैसे प्राइवेट अथवा १ब्लिक कम्पनियों पर नियंत्रण रखना है। नियंत्रण में वे सारी 
बातें देखी जाती हैं जो कम्पनी अधिनियम और विभिन्न बैंकिंग अधिनियमों में निर्धारित 
हं। इस नियंत्रण की क्रिया में इस प्रभाग को बेंकों की नियमित जाँच करनी पडती 
है । बैंकों की पूंजी में वृद्धि या ह्लास करना हो तो उसके लिए भी इस विभाग की 
अनुमति आवश्यक होती है । विभाग का काम राज्य और केन्द्रीय सरकार 
की सलाह से बैंकों का विकास करना भी है । विभाग राजकीय औद्योगिक वित्त 


निगमों के मामलों को भी देखता है । 


गवेषणा तथा सांख्यिकी विभाग का काम बैंक के नियत कालिक प्रकाशनों तथा 
रिपोर्टों जैसे मुद्रा व वित्त रिपोर्ट (0प्रशध्या०ए. बछते एरंजथत०८ 7९९००7), 
भारत का भुगतान शेष (779278 89]8790०९ 07 ?2977८०४) तथा मासिक' 
बुलेटिन आदि का संपादन करना है। इसके अतिरिक्त इस विभाग में आर्थिक 
मामलों पर गवेषणा का कार्य भी होता है। ० ० ० 


अध्याय 2 


खजाना प्रणाली और धन परिचालन 


खज़ाना प्रणाली का प्रारम्भ कब हुआ यह कहना कठिन है । भारत में हिन्दू 
काल में और बाद में मुस्लिम काल में खज़ानों के अस्तित्व और उनकी प्रक्रिया का 
विस्तार से उल्लेख मिलता है । पर यह सच है कि खज़ानों का वर्तमान रूप 
ब्रिटिश कान की देन है । पहले खज़ाने सरकारी वित्त-संचालन के एकमात्र साधन 
थे पर अब बैंकों की अधिकाधिक स्थापना से वित्त व्यवहार सरकारी बैक अर्थात्‌ 
स्टेट बैंक और रिजवं बैक की शाखाओं के माध्यम से भी होता है । इंग्लैण्ड में 
खज़ाने नहीं होते वहाँ सारे व्यवहार बेंक आफ इंग्लैण्ड (जिसे 'पब्लिक एक्सचेकर 
कहते हैं) की शाखाओं के माध्यम से होता है । भारत जैसे विस्तृत देश में खासकर 
जब कि यातायात के साधन और आथिक समस्याएँ और आवश्यकताएँ नतो 


जटिल हैं न पूर्ण रूप से विकसित ही, विद्वानों का मत* है कि खज्ानों की प्रथा 
आवश्यक है । 


4, खज्ञानों का संघटन 


विभिन्न सरकारी नियमों के अनुसार यह आवश्यक है कि प्रत्येक जिले में एक 
खज़ाना हो । ज़िले के बड़े होने पर कहीं-कहीं मुख्य खज़ाने के अन्तर्गत तहसीलों में 
उपखजाने भी होते है । 


खज़ानों के मृख्य दो प्रकार हैं । बेंकिग खजाने तथा गर-बेंकिंग खज़ाने । बैंकिंग 
खज़ाने वे है जिनमें सरकारी वित्तीय व्यवहार का कार्य बैक द्वारा होता है अर्थात्‌ 
रुपए जमा कराना या निकालना बेक में होता है और खज़ाने केवल उसका लेखा 


*खज़ाने में रुपया जमा करने की इस व्यवस्था पर इधर कुछ राज्यों में असन्तोष 
प्रकट किया जाने लगा है। इस बात पर विचार हो रहा है कि वया इस व्यवस्था 
को बदल कर कोई एसी व्यवस्था हो सकती है जो अधिक सुगम हो। कारण यह 
है कि इस प्रक्रिया में स्पया जमा करने वाले का बहुत सा समय नष्ट होता है। रसीद 
प्राप्त करने में घंटों लग सकते हैँ। किसी व्यवसायी मनृष्य के लिए इतना समय' 
लगाना उसके व्यवसाय के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है।अतएवं यह सोचा 
जा रहा है कि क्‍यों न ऐसी व्यवस्था की जाए कि रुपया जमा कराने वाले सीधे बैंक 
में रुपया जमा कर सकें और उन्हें चालान कहीं भी पास न करना पड़े। चालान 
सीधा-सादा हो । इस सम्बन्ध में नेशनल रजिस्टर्स या विशिष्ट प्रकार की मशीनों 
द्वारा रसीद दिलाने की व्यवस्था का भी विचार हो रहा है। वर्तमान अवस्था में 
दोष होते हुए भी सुरक्षा की दृष्टि से बहुत गुण भी हैं जो अपना महत्त्व दीघकाल 
के प्रयोग से सिद्ध कर चुके हें । 


उत्तर प्रदेश में 958 से पुनर्सगठन कमिश्नर (ह००8क्षपंडकका00 
0०77775अ०४८०) की सिफ़ारिशों को ध्यान में रखते हुए खज़ाना प्रणाली में 
काफ़ी परिवर्तन किए गए हैं। 
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रखने के लिए चालान आदि तैयार करना तथा अन्य गौण कार्य रा स्टम्प रखना 
आदि करते हैं। ग़ैर-बैंकिग खज़ाने वे हैं जहाँ केवल व्यवहारों का लेखा ही नहीं 
रहता वरन्‌ वास्तविक कोष भी रहता है । 934 में रिजव बक से भारतीय सरकार 
का क़रार होने के पूर्व सरकारी वित्त के सारे व्यवहार खज़ानों द्वारा ही होते थे पर 
उस क़रार से जहाँ-जहाँ रिजर्व बैक की शाखाएँ थीं वहाँ सरकारी वित्त का लेनदेन 
उन शाखाओं पर होने लगा। बाद में रिजर्व बैक ने तत्कालीन इम्पीरियल बेक 
(आजकल स्टेट बैक ) से भी करार किया और इम्पीरियल बेक की शाखाओं 
द्वारा भी व्यवहार होने लगा । वित्तीय व्यवहार स्टेट बक द्वारा परिचालित होने पर 
भी खजाने का अलग से अस्तित्व रखना इसलिए जरूरी समझा गया क्‍योंकि पहले 
इम्पीरियल बैक पूरी तरह सरकारी बैक नहीं था इसलिए प्रारम्भिक लेखा अधिकारी 
होने के नाते सरकारी बिलों की जाँच जो कि उसके कार्य का एक आवश्यक अंग थी, 
उसे सौंपी नहीं जा सकती थी । खज़ाना अफ़सर (कोषाधिकारी ) को एक पूर्ण 
सरकारी अधिकारी होने के नाते यह काम सौंपा जा सकता था । अब यद्यपि बैक एक 
तरह से पूर्ण सरकारी हो गया है कितु सुविधा की दृष्टि से बैंकों के साथ खज़ाने का 
होना आवश्यक माना जाता है। 


बेंक वाले तथा गैर-बेंक वाले दोनों प्रकार के खज़ानों का प्रधान अधिकारी 
वहाँ का ज़िला मजिस्ट्रेट होता है । जिला मजिस्ट्रेट को इसलिए खज़ानों का प्रधान 
अधिकारी बनाया जाता है कि ज़िले में सुरक्षा की ज़िम्मेदारी उसी की होती है और 
इसीलिए सरकारी सम्पत्ति की पूरी जिम्मेदारी उसे ही सौपी जा सकती है। पर 
वास्तव में दिन प्रतिदिन की देखभाल के लिए उसके अधीन खजाना अधिकारी होते 
हैं। खज़ाना अधिकारी के अधीन उप-खज़ाना अधिकारी होते है जिनका काम 
तहसीलों के उप-खज़ानों की देखभाल करना है । उप-खज़ानो में सरकारी वित्तीय 
व्यवहार की वही प्रथा होती है जैसी कि खज़ानों में । लेखापाल की दृष्टि से 
उप-खज़ानता अधिकारी का कोई अस्तित्व नहीं । खजाना अधिकारी ढ्वारा समय- 
समय पर उप-खज़ाने की जाँच की जाती है। 


जिला मजिस्ट्रेट तथा खज़ाना अधिकारी के सिवा खज़ाने के कार्यो का संपादन 
करने वाले दो अन्य अधिकारियों--() खज़ांची व (2) लेखापाल (॥८८०एा- 
(७7८) का उल्लेख करना भी समीचीन होगा । खजांची वह व्यक्ति है जो सरकारी 
पैसे की वास्तविक जमा कराई या देनगी करता है और लेखापाल खज़ाने पर किए 
गए वित्तीय व्यवहारों का लेखा रखता है । दोनों व्यक्ति अपने द्वारा 
परिचालित व्यवहार अलग-अलग दर्ज करते हैं। एक बिल, चालान, चैक करते 
समय, दूसरा कोष जमा करते या देते समय । अन्त में उनका मिलान कर लिया 
43 है । इस श्रकार रोज़ाना के व्यवहारों का सही लेखा तैयार होने में मदद 

ल । 


2. खज़ाने का जमा होना व निकासी 


केन्द्रीय हे खजाना-नियमावली * 
के नियम में बताया गया है : 


_ भारत सरकार की प्राप्ति के निमित्त सरकारी अधिकारियों द्वारा जो धन 
प्राप्त किया जाए वह तुरन्त खजाने या बैंक में जमा किया जाना चाहिए । 


“नियमावली में इधर कुछ परिवर्तन किए गए हैं। 


((0ण्ोबएंणा 00 #फ%ट4४००ए . रिप्री6४) 
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इस प्राप्त राशि का उपयोग विभागों के दिन प्रतिदिन के खर्च के लिए नहीं 
किया जा सकता और न उसे आवश्यकता से अधिक समय तक राज्य लेखे के 
बाहर ही रखा जा सकता है।” 


इस नियम में कुछ अपवाद हैं जिनमें निम्नलिखित मुख्य हैं 


() डाक तार विभाग के नियमों के अधीन अधिकारियों द्वारा सरकारी प्राप्ति 
के रूप में प्राप्त धन का उपयोग किया जा सकता है। 


(2) सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्राप्त सरकारी प्राप्तियाँ जिन्हें चाल 
निर्माण कार्यो के लिए अथवा विशिष्ट परिस्थितियों में महालेखापाल 
(/५८८००एा८४०४-(७९०४८०७!) द्वारा अनुमति दिए जाने पर भत्ते आदि 
फे लिए प्रयोग किया जा सकता है। 


(3) जंगल विभाग से प्राप्त आय--जिसे स्थानीय व्यय के लिए खर्च किया जा 
सकता है। 


(4) रेलवे विभाग में प्राप्त आय--जिसे विभागीय नियमों के अनुसार विभाग 
के व्यय के लिए ख़्चें किया जा सकता है। 


(5) सरकारी पुस्तकालयों में निक्षेप धन के रूप में प्राप्त आय किसी सदस्य द्वारा 
पुस्तक न लौटाए जाने पर यदि आवश्यक हो तो उसी पुस्तक की खरीद 
के लिए। 

(6) विदेश स्थित राजदूतावासों में शुल्क आदि से प्राप्त धन का आवश्यकता- 
नुसार व्यय । 

(7) मिलिद्री डेरी फार्मो से प्राप्त आय का वहाँ के चालू खर्च के लिए 
उपयोग--यदि फार्म ऐसी जगह पर हो जहाँ कोई खज़ाना या बेक की 
शाखा या सैन्य. नक़दी तिजोरी ((॥08797 77८०७प7४ 0४८४0) न हो। 


जिस प्रकार सरकारी वित्त को खज़ाने में जमा कराने के नियम हैं उसी प्रकार 
खज़ाने या बैंक की शाखा से धन निकालने के भी नियम है। केंद्रीय खज़ाना नियमा- 
वली के नियम 5 में निम्नलिखित उद्देश्य अथवा परिस्थितियाँ बताई गई हैं जिनमें 
सरकारी कोष से पैसे निकाले जा सकते हैं : 


(।) आहरण अधिकारी (072४४ 05००7) को सरकार से यदि कोई 
राशि मिलने वाली हो तो वह देने के लिए । आहरण अधिकारी प्रत्येक 
विभाग के वे अधिकारी हैं जो कर्मचारियों के वेतन तथा अन्य भत्तों 
के लिए खज़ानों से पैसे लेते हैं। 

(2) आहरण अधिकारी अन्य सरकारी कर्मचारियों को तथा ग़र-सरकारी 

व्यक्तियों को अदायगी के लिए वित्त की व्यवस्था करता है । 


(3) () और (2) की माँगों को पूरा करने के लिए अन्य सरकारी 
अधिकारियों को आहरण अधिकारी द्वारा धन दिए जाने के लिए । 
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(4) सरकार से यदि किसी को कुछ मिलने वाला हो तो उसके लिए । 


(5) यदि किसी सरकारी अधिकारी को सरकार के माध्यम से वित्त विनिमय 
करना हो तो उस उद्देश्य के लिए। 


किन्तु एक सामान्य नियम यह है कि सरकारी खज़ाने से तब तक पैसे नहीं निकाले 
जा सकते जब तक कि खज़ाना अधिकारी ने अथवा लोक लेखा विभाग के उपयुक्त 
अधिकारी ने पैसे निकालने की अनुमति न दे दी हो। उपरोक्त नियमों में एक अप- 
वाद है और वह यह कि अत्यधिक अविलम्बतीय परिस्थिति में ज़िला मजि- 
स्ट्रेट की आज्ञा से खज़ाने से पैसे निकाले जा सकते है। किन्तु पेन्शन के बारे में यह 
नियम लाग्‌ नहीं होता। पेन्शन के अपने नियम हैँ और कितनी भी अविलम्बनीय 
परिस्थिति वयों न हो जब तक पेन्शन दिए जाने के सम्बन्ध में महालखापाल के स्पष्ट 
व आपत्तिरहित आदेश न हों, पेन्शन नहीं दी जा सकती । इससे यह बात सिद्ध होती 
है कि सरकारी खज़ाने से कोई अवांछित राशि न निकाली जा सकती है ओर न 
जमा हो सकती है। जनता के वित्त को दृरुपयोग से बचाने के लिए इन नियमों का 
पालन आवद्यक है। 


3. खज़ाने में सरकारी प्राप्ति को जमा कराने की प्रक्रिया 


चालान शब्द से प्रायः सभी पाठक परिचित होंगे । चालान सरकारी प्राप्ति- 
अर्थात्‌ वह राशि जो सरकार को प्राप्त होने वाली है-- को जमा कराने का का है। 
मान लीजिए आपको अपना इनकम टैक्स जमा कराना है। आप खजाने में जाएं वहाँ 
आपको पहले एक चालान भरना होगा। चालान वह निवेदन पत्र है जिसमें जमा की 
जाने वाली राशि और उसका उद्देश्य बतलाया जाता है। केवल उद्देश्य से आपके चालान 
की जाँच बाद में नहीं हो सकती अतएव उद्देश्य के साथ एक लेखा शीर्षक 
भी देना पड़ता है। लेखा शीर्षक (ल्र&७१ ० “0००००४४) वास्तव में उद्देश्य का 
एक संक्षिप्त ओर सुविधाजनक रूप है। अगले अध्याय में लेखा शीर्षकों के बारे में 
विस्तार से बताया जाएगा। लेखा शीषंक भर देने के बाद चालान लेखापाल को दे 
दिया जाता है--जो उसके विवरणों को देखकर--यदि वे ठीक हीं तो अपने हस्ताक्षर 
कर देता है। लेखापाल के बाद आप निवेदन पत्र को पैसों के साथ खज़ान्बी के 
पास ले जाएँ। खज़ांची उपयुक्त राशि को स्वीकार कर विवरण में हस्ताक्षर कर 
देगा और अपनी बही में राशि जमा खाते में लिख लेगा। इसके बाद चालान पुनः 
लेखापाल के पास ले जाना पड़ेगा जो अपनी रोकड़ बही में उसे दर्ज कर लेता है 
और चालान के दोनों भागों पर हस्ताक्षर कर देता है। यही जमा कराने की प्रक्रिया 
है। चालान का एक हिस्सा आपको रसीद के रूप में वापस मिल जाएगा। 


बेकिंग खज़ानों में लेखापाल के हस्ताक्षर के बाद निवेदन पत्र अर्थात्‌ चालान 
के साथ उपयुक्त राशि खज़ान्ची के पास न ले जाकर बैंक में ले जानी पड़ती है वहाँ 
पेसे जा करने के बाद बेंक सीधे रसीद दे देता है। फिर उसे खज़ाने में लेखापाल 
के हस्ताक्षर के लिए नहीं ले जाना पड़ता । यह काम बैंक के अधिकारी ही कर लेते 


है जिन्हें प्रतिदिन अपनी प्राप्तियों (८८८७४) तथा वितरण-राशि की सूची 
(5०72७!5) खज़ाने में भेजनी पड़ती है। 


2] खज़ाना प्रणाली और धन परिचालन 27 





जमा कराने के सम्बन्ध में यह एक सामान्य नियम है कि वह नक़द ही होना चाहिए । 
किन्तु स्थानीय ग़र-सरकारी बैंकों के चेक भी मंजूर कर लिए जाते हैं। लेकिन इसमें 
जब तक चेक भुना कर रुपया नहीं मिल जाता, रसीद नहीं मिलती । यदि चेक को 
भुनाने में कोई कमीशन लगता हो तो वह भी जमा कराने वाले से वसूल किया जाता 
है। चेकों की तरह “बैंक अदायगी आदेश” (छ७775८ 7०7 0746०) तथा “बैंक 
जमा चालान” (छ%7: 0८०६५ 0॥०००) भी खजाने में जमा कर लिए जाते हैं। 


एक नियम और है । जब 500 रुपए या उससे अधिक की राशि जमा कराती 
होती है तो लेखायाल के पास जाने के पहले स्वयं खज़ाना अधिकारी से उक्त 
आशय का आदेश प्राप्त करना आवश्यक होता है। 


4. खज़ाने से सरकारी दायित्व निकाले जाने की प्रक्रिया 


सरकारी दायित्व खज़ाने से निकाले जाने की प्रक्रिया का पहला नियम यह 
है कि ऐसा दायित्व केवल अदायगी आदेश (९०५ (7१०) के त्रस्तुत किए जाने 
पर ही चुकाया जा सकता है। अदायगी आदेश वह पत्रक है जिसमें दायित्व की 
राशि तथा प्रयोजन लिखा होता है। दायित्व के भुगतान के बाद देयक पर पेड 
अर्थात्‌ चुकता' लिख दिया जाता है और वह रसीद का रूप ग्रहण कर लेता है। 


मान लीजिए आप एक ठेकेदार हैं और आपने सरकार को बड़ी संख्या में फ़र्नीचर 
दिया है। चूँकि सरकार के सभी कार्य किसी न किसी विभाग द्वारा किए जाते हैं 
अतएव आपके इस फ़र्नीचर सप्लाई करने के लिए भी कोई न कोई विभाग ज़िम्मेदार 
होगा। आप सबसे पहले उस विभाग से अपने फ़र्नीचर की क़ीमत माँगेंगे। इस पर 
वह विभाग आपके काये का ब्योरा देते हुए एक देयक बनाएगा। देयक में योग्य 
अधिकारी द्वारा मूल्य देने के सम्बन्ध में आदेश होंगे। यह देयक लेकर आप ख़ज़ाने 
जाँए। खजाने में पहले लेखाप।ल इसकी परीक्षा करेगा, वह देखेगा कि कहीं 
देयक जाली तो नहीं है, या कहीं गैर व्यक्ति तो उसे भुना नहीं रहा है आदि। 
साथ ही लेखापाल उसे अपने लेख में दर्ज भी कर लेगा। बाद में आपको एक टोकन 
दे दिया जाएगा। इसी बीच बिल पर खज़ाना अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे। जमा 
कराते समय यदि राशि 500 से अधिक न हो तो खज़ाना अधिकारी के हस्ताक्षर 
की आवश्यकता नहीं होती पर खज़ाने से कोई राशि बाहर निकलते समय न्यूनतम राशि 
के लिए भी खज़ाना अधिकारी या सक्षम उप अधिकारी के हस्ताक्षर की आवश्यकता 
होती है। खज़ाना अधिकारी के हस्ताक्षर का उद्देश्य केवल इन अदायग्रियों की जाँच 
कर लेना है। खज़ाना अधिकारी के हस्ताक्षर होने पर आपको अपने फ़र्नीचर का 
मूल्य मिल जाएगा । चूकि खज़ांची के सामने अदायगी आदेशों पर वसूली के समय 
हस्ताक्षर लेना कठिन है अत: प्रत्येक अदायगी आदेश पाने वाला अपने हस्ताक्षर 
पहले ही से कर देता है। भुगतान के बाद उस अदायगी आदेश पर पेड यानी 
चुकता' की मुहर लग जाती है और वह अदायगी आदेश एक रसीद बन जाता है। 
बैंकिंग खज़ानों में खज़ाना अधिकारी के हस्ताक्षर के बाद अदायगी आदेश को बैंक 
में ले जाना पड़ता है और वहाँ अदायगी आदेश का भुगतान होता है। 


कभी कभी ऐसा होता है कि सरकारी विभाग चेक के माध्यम से भुगतान करते 
है। इन स्थितियों में चेक का भुगतान भी खजाने द्वारा किया जाता है। अध्याय हे 0 
में लेखा परीक्षा से लेखा निर्माण के पृथवकरण के सम्बन्ध में कुछ विभागों में 
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वेतन तथा लेखा का्यलिय (79) ४700 4००07०७ (2706) खोले जाने का उल्लेख 
किया गया है। जहाँ ऐसे कार्यालय खोले जा है हैं वहां भुगतान सीधे चेक* 
से होता है और अदायगी आदेश की आवश्यकता नहीं होती । चेक का भुगतान भी 
बिना किसी जाँच के खज़ाने या बैंक से हो जाता है। 


खज़ानों से भुगतान के बारे में कुछ अन्य नियम भी हैं जिनमें मुख्य इस प्रकार 
हे: 

() यदि कोई माँग निर्धारित समय से छ: महीने बाद सरकारी खजाने में 
की जाए तो उसका भुगतान सिवा महालेखापाल की आज्ञा के नहीं हो 
सकता। इस नियम का उद्देश्य जालसाज़ी को रोकना है। ज्यादा समय 
मिलने से हर तरह की दिक्‍कतें होने की सभावना रहती है। विद्यमान 
व्यवस्था में चूंकि खज़ाने में प्रारम्भिक लेखा भी तैयार किया जाता है अतः 
लेखा-निर्माण के लिए खज़ाने पर यह व्यवहार शीघ्र हो जाना भी आवश्यक 
है। इसमें पाँच रुपये से कम के भुगतान अपवाद है। इसी प्रकार इसमें 
पेंशन और सरकारी ऋण के बदले में मिलने वाले भुगतान अपवाद है। 


(2) अदायगी आदेश विहित स्वरूप में होना चाहिए । केन्द्रीय खजाना नियमावली 
में इस सम्बन्ध में प्रपत्र दिए हुए है । 

(3) ग़ैर-सरकारी व्यक्तियों को भुगतान करते समय खज़ाना अधिकारी का 
यह भी कर्तव्य है कि वह यदि भुगतान 250 रुपये से अधिक का हो 
तो इसकी सूचना आयकर अधिकारियों को भी दे। सरकारी कर्मचारियों 
के अदायगी आदेशों के बारे में ऐसी सूचना की आवश्यकता नहीं पड़ती 
क्योंकि उनके भुगतान का अदायगी आदेश बनते समय आयकर पहले ही 
जमा कर लिया जाता है । 


(4) यदि किसी विशेष प्रकार की राशि के विवरण के लिए महालेखापाल की 


पूर्व॑ जाँच आवश्यक हो तो वह भुगतान जाँच के बिना खज़ाने से नहीं 
किया जा सकता। 


5. विशिष्ट विभागों में खज़ानों के बारे में प्रक्रिया 


प्रारम्भ में यह बतलाया गया था कि कुछ विभाग ऐसे हैं जहाँ हर प्राप्ति 
की जमा कराई अथवा भुगतान केवल खज़ाने के माध्यम से नहीं होता अर्थात्‌ विभाग 
स्वयं ही सरकार की प्राप्तियों को स्वीकार करते है और इसी' प्रकार छोटे से 
छोटे शोधन के लिये प्राप्त करने वाले व्यक्ति को खज़ाने में न भेज कर स्वयं ही 
गुगतान करते हैं। ये विभाग हैं : रक्षा विभाग, रेल विभाग, डाक व तार विभाग, 
निर्माण विभाग व जंगल विभाग। इन विभागों में उपयुक्त मात्रा में राशियाँ 
एकत्रित होने पर वे खज़ाने में जमा कर दी जाती हैं। पहले बतलाई गई परिस्थितियों 
में उन्हें अपनी आय से व्यय करने का भी अधिकार होता है। कभी कभी भुगतानों 





“प्रयोग के तौर पर महालेखापाल, केन्द्रीय राजस्व के अधीन सारे लेखा परीक्षा 


बा का वेतन चेक द्वारा दिए जाने की.व्यवस्था ] अक्टूबर 962 से लाग 
गई है। के के 
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की मात्रा उनकी आय से अधिक हो जाती है ऐसी परिस्थिति में 
भुगतान के लिए व्यक्तियों को सीधे खज़ाने भेजना पड़ता है। छोटे मोटे व्यवहार 
विभाग में ही होने के कारण उनको प्रारम्भिक लेखा विभाग ही रखते है । शद्ध 
प्राप्तियाँ या भुगतान खजानों से होते है। उनके सम्बन्ध में वही प्रत्रिया होती है 
जैसी कि अन्य विभागों में । 


(क) रक्षा विभाग में सरकारी प्राप्ति व भुगतान: रक्षा विभाग में सरकारी 
प्राप्तियों व भुगतान को विभागीय तौर पर रहने देने का यह कारण है कि युद्धकाल में व 
यद्धक्षेत्रों में सवंदा खजानों का उपयोग नहीं किया जा सकता । अतएव उन्हें एसी व्यवस्था 
रखनी पड़ती है जिससे उन्हें खजानों पर अवलम्बित न रहना पड़े। दूसरे, खज़ाने 
से हर अवसर पर जमा या निकासी कर उस व्यवहार के उद्देश्य का अन्दाजा लगाया 
जा सकता है और यह बात खतरे से खाली नहीं । रक्षा विभाग के बारे में इसलिए यह 
प्रथा है कि वहाँ के अधिकारियों के नाम कुंछ राशि वर्ष भर के लिए निर्धारित कर 
दी जाती है। खज़ाना अधिकारी बिना पूछताछ के (जब तक भुगतान इस राशि 
के अन्दर होते हैं) रक्षा विभाग के उपयुक्त अधिकारी की आज्ञा से भुगतान करते 
हैं। खज़ाना अधिकारी को केवल एक बात का ध्यान रखना पड़ता है 
कि कही भुगतान, समय की दृष्टि से विपम अनुपात में तो नहीं हो रहे है। चूँकि 
खजांची की जाँच की आवश्यकता नहीं पड़ती अतएव भुगतान चेक के 
द्वारा होते हैं । चेक पर हस्ताक्षर निर्धारित अधिकारी के ही होने चाहिएँ । 
कभी-कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि वर्ष भर के लिए निर्धारित राशि से अधिक 
भुगतानों की जरूरत पड़ती है। उस स्थिति में रक्षा विभाग में “आकस्मिक 
धन अधियाचन' (एऋालएटाटए 025४9 एे८्व॒णंंभंधंएण) नामक पद्धति का 
प्रयोग किया जाता है जिसके अनुसार पूर्वोक्त निर्धारित राशि से अधिक के 
शोधन भी खज़ाने से किए जा सकते हैं। 


(ख) रल विभाग में सरकारी प्राप्ति व भुगतान : रेल विभाग की प्राप्तियाँ 
साधारणतया हर एक खज़ाने में जमा नहीं की जाती । वहाँ यह तरीका है कि प्रत्येक 
स्टेशन---जो आमदनी के केन्द्र हैं, अपनी श्राय रोजमर्रा मुख्य कार्यालय के लेखा विभाग 
को भेजते है। सभी स्टेशनों से ये दैनिक आय प्राप्त होने पर लेखा अधिकारी उन्हें 
मुख्यालय के खज़ाने में जमा कर देता है। प्रत्येक माह के अन्त में खजाना अधिकारी 
लेखा अधिकारी को एक सामूहिक रसीद दे देता है। प्राप्तियों को मुख्यालय में 
भेजकर सीधे खज़ाने में जमा कराने का अधिकार कुछ बड़े स्टेशनों को होता है । 


खजानों से रेल विभागों के लिए भुगतान चेक प्रथा से होते हैं। लेखा अधिकारी प्रत्येक 
भुगतान के लिए एक चेक देते हैं जिसे किसी खज़ाने पर भुनाया जा सकता 


है। 


(ग) डाक व तार विभाग में सरकारी प्राप्ति व भुगतान : अनेक विभागों की प्रथा 
को विपरीत डाक तार विभाग में सारी विभागीय प्राप्ति को तुरन्त खज़ानों में जमा 
कराने की आवश्यकता नहीं होती। वे उसका उपयोग विभागीय भुगतान के लिए 
कर सकते हैं। इस उपयोग के बाद जो अवशिष्ट राशि रह जाती है उसे खज़ानों में 
जमा किया जाता है। खज़ाने में जमा कराने का तरीक़ा साधारण प्राप्तियों को जमा 
कराने की तरह चालान द्वारा है। 


$ 
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भगतानों के लिए खज़ानों से वित्त निकालने की यह व्यवस्था है कि जहाँ बैंकिंग 
खजाने है वहाँ 250 रुपये से अधिक की भुगतानें बैंक के नाम जारी हुए चेक द्वारा की 
जाती हैं। बड़ी राशियों में भुगतान के लिए साखपत्रों (,८४८४८ ० (7०क0) 
का उपयोग किया जाता है। साख पत्र लेखापाल डाक-तार विभाग द्वारा जारी 
किए जाते हैं। महीने के अन्त में खजाने, डाक-तार विभाग को जमा की 
गई तथा निकाली गई सारी राशियों का व्योरा दे देते है । 


(घ) निर्माण विभाग में सरकारी प्राप्ति व भुगतान : निर्माण विभाग में यह 
नियम है कि विभाग की प्राप्तियाँ यथाशीघत्र निकटतम खज़ाने में जमा कर देनी 
पड़ती हें। प्रत्येक प्राप्ति के साथ उपयुक्त चालान तथा विप्रेषण पुस्तिका (२०४॥- 
६27०८ 500४) भेजी जाती है जिस पर खजाने से प्राप्ति के हस्ताक्षर हो जाते 
हें। 

निर्माण विभाग में खजाने पर भुगतान दो तरह के होते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष । 
प्रत्यक्ष, जैसे निर्माण विभाग के अधिकारियों की तनख्वाह, अप्रत्यक्ष, जैसे किसी ठेफेदार 
का बिल। ये भुगतान चेक द्वारा होते हैं। चेक कार्यकारी इंजीनियर द्वारा दिए 
जाते हैं । कार्यकारी इंजीनियरों को चेक जारी करने का अधिकार महालेखापाल द्वारा 
दिया जाता है। 


(च) जंगल विभाग में सरकारी प्राप्ति व भुगतान : जंगल विभाग में सरकारी 
प्राप्ति व भगतान की व्यवस्था प्राय: वैसी ही है जैसी कि निर्माण विभाग में | जंगल 
विभाग में भी डाक तार विभाग की भाँति रोजमर्रा के खर्च के लिए सरकारी प्राप्ति 
का प्रयोग किया जा सकता है। पर इन भुगतानों के लिए उन अधिकारियों को स्वयं 
अपने नाम जारी किए गए चेक के रूप में खजाने के चेक भेजने पड़ते हैं। जमा की गई 
प्राप्ति के सम्बन्ध में खज़ाने से महीने के अ्रन्त में महीने भर की जमा की एक सामूहिक 
रसीद भेज दी जाती है। 


मैट मंद गेः 


धन परिचालन (२८४००००८ 096:20०४) खज़ाने की प्रथा द्वारा जनता 
का पैसा सरकार तक और सरकार का पैसा जनता तक पहुँचता है । पर 
इसके लिए केवल खज़ांची और कोष या कौन अधिकारी किस प्रकार 
धन जमा कराएगा या निकालेगा इतना ही निर्धारित करता पर्याप्त नहीं 
होता । यह तो व्यवस्था का सिर्फ़ एक अंग है, दूसरा भ्रंग वह है जिससे खज़ाने में सदैव कम 
से कम पर यथेष्ट राशियाँ हों क्योंकि यह तो सभी को पता होगा कि सरकारी 
खज़ानों में प्राप्ति हमेशा भुगतान के बराबर नहीं होतीं । कभी कभी भुगतान बहुत 


अधिक होते हैँं। ग्रतएव धन परिचालन खज़ाना प्रणाली के समान ही एक महत्त्वपूर्ण 
ओर अनुपूरक व्यवस्था है। 


6. धन परिचालन सम्बन्धी साप्तान्य नियम 
धन परिचालन के सम्बन्ध में तीन सामान्य नियम हैं : 


() विभिन्न खज़ानों में धन का वितरण इतनी ही मात्रा में हो जितना कि बे 
उसे सुरक्षासहित रख सके । 


(2) धन वितरण जितनी मितव्ययता से किया जाए उतना अच्छा । 
(3) खज़ानों के पास यथेष्ट धन भी होना चाहिए । 
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बैंकों की विभिन्न शाखाओं और खज़ानों में कितना धन सुरक्षा से रखा जा सकता है 
यह प्राय: स्थानीय जिला मजिस्ट्रेट निश्चित करता है। जब तक ज़िले में कोई विशेष 
प्रकार की अद्यान्ति या लूट खसोट न हो उपरोक्त राशियों में पर्याप्त फेर बदल 
किया जा सकता है । 











राजस्व का यह एक मूल सिद्धान्त है कि व्यय के लिए नक़दी धन जितनी अल्प 
परन्तु पर्याप्त मात्रा में रखा जाए उतना ही अच्छा है क्योंकि यदि अधिक नकदी धन 
खज़ानों और बैंकों में पड़ा रहे तो इसका अर्थ यह होता है कि उधारी और अन्य व्ययों 
के लिए उतना ही कम धन उपलब्ध होगा । दूसरी ओर ये राशियाँ कम मात्रा में 
होने से व्यवसाय और अन्य आवश्यक सरकारी व्ययों को नुकसान पहुँच सकता है । 
अतएव सरकारी वित्त व्यवस्था की कुशलता इसमें समझी जाती है कि वह नक़दी 
धन का प्रयोग संभालकर करे । चूँकि खज़ानों और सरकारी बैंकों की विभिन्न 
शाखाओं में पड़ा धन राष्ट्रीय नकदी धन का ही अंश है इसलिए खज़ाना प्रणाली 
के सम्बन्ध में मितव्ययता से नक़दी धन का प्रयोग बहुत आवश्यक है। 


रक्षा और मितव्ययता आवश्यक है पर सरकार के विभिन्न वित्त उद्गम स्रोतों 
में धन की कमी होना भी वांछित नहीं । सरकारें युद्धकाल में भी अपना दायित्व निभाती 
है। फिर साधारण समय में ऐसा न कर पाने का तो कोई कारण नहीं। यदि 
सरकार अपने दायित्व को न निभा सके तो दूसरे दिन सरकार में जनता का 
विश्वास जाता रहेगा । अतएव खजानों में यथेष्ट धन भी रखना पड़ता है। व्यापार 
की प्रवृत्तियों से यह हमेशा जाना जा सकता है कि सरकार को अपने दायित्व केसे 
निभाने पड़ेंगे । फ़तलल की हालत आदि से भी अन्दाज़ लगता है। लेकिन यह सच है 
कि यह बड़ी कुशलता का काम है जिसे विशेषज्ञ ही कर सकते है । 934 के रिजर्व 
बैंक अधिनियम की धारा 20 व 2] के अनुसार रिजव॑ बेंक केन्द्रीय और राज्य 
सरकारों के माफ़्ेत धन परिचालन के लिए ज़िम्मेदार है। 


7. धन परिचालन सम्बन्धी प्रक्रिया 


(क) नक़दी धन की आवश्यकता का अनुमान : धन परिचालन के लिए यह 
सबसे आवश्यक है कि खज़ानों की अपनी तिजोरी तथा नक़दी तिजोरी में रखने वाली 
राशियों का निकटतम अनुमान हो । सर्वप्रथम जनवरी के शुरू में हर वर्ष मुद्रा अधिकारी 
(0०:7०४०५ (07607) राज्य व केन्द्रीय सरकारों के वित्त विभागों को खजानों 
के साप्ताहिक व मासिक अवशेपों का एक विवरण भेजते हैं । इसके आधार पर वित्त 
विभाग प्रत्येक खज़ाने के लिए एक सामान्य शेष! ([ए०साथों 82)27८८) निर्धारित 
करते है अर्थात्‌ यह निर्धारित किया जाता है कि प्रत्येक खज़ाने पर सामान्य हालत 
में कितने धन परिचालन की ज़रूरत पड़ती है । इस राशि के अनुपात में ही उन 
खज़ानों में मद्रा कोष में नक़दी धन रखा जाता है। लेकिन नक़दी धन की आवश्यकता 
बदलती रहती है । इसलिए यह भी व्यवस्था है कि प्रत्येक मास की 7, 4 तथा 
2 तारीख को खज़ाना अधिकारी खज़ाने की अवशिष्ट नकदी राशियों को सूचित 
करे । इसके सिवा बैंक वालों को खज़ाना अधिकारी को बैंक के एजेन्ट या मेनेज र 
के माध्यम से हर शनिवार को आगामी सप्ताह में होने वाले सरकारी लेन 
देन का अनुमानित ब्योरा देना पड़ता है। इन आँकड़ों से रिज्ञवें बेंक का 
प्रचालन विभाग (]55ए0० 0८092:४४८०८) जो धन परिचालन के लिए 
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जिम्मेदार है हमेशा अन्दाज़ लगाता रहता है कि धन परिचालन की कूल आवश्यकता 
कितनी है और कहाँ पर है । प्रचालन विभाग में इस कार्य के लिए संगठन इस 
प्रकार है । 


प्रचालन विभाग के अन्तर्गत सात मुद्रा अधिकारी हँ-ये () कलकत्ता (2) बम्बई 
(3) मद्रास (4) दिल्‍ली (5) बंगलौर (6) नागपुर तथा (7) कानपुर में हैं । 
मद्रा अधिकारी, कलकत्ते के अन्तर्गत बंगाल, बिहार, आसाम तथा उड़ीसा के खजाने; 
मद्रा अधिकारी, बम्बई के अन्तर्गत बम्बई के खज़ाने; मुद्रा अधिकारी, मद्रास के 
अन्तगंत मद्रास और केरल के खजाने; मुद्रा अधिकारी, दिल्ली के अन्तर्गत दिल्ली, 
राजस्थान और पंजाब के खज़ाने, मुद्रा अधिकारी, कानपुर के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश 
के खज़ाने; मुद्रा अधिकारी, नागपुर के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के खज़ाने तथा मुद्रा 
अधिकारी बंगलौर के अन्तर्गत आन्ध्र तथा मैसूर के खज़ाने हैं । 


(ख) नकदी सिक्कों और नोटों का निर्माण : रिज़बे बेक ऑफ इण्डिया एक्ट 
934 की धारा 33 के अनुसार बेक एक विशेष राशि से अधिक सिक्‍के, नोट आदि 
का निर्माण नहीं कर सकता । इस नियम का आशय यह है कि बेक सरकार के माफ़ंत 
जो कुछ नोट अथवा सिक्‍के छापे उनके पीछे कुछ संपत्ति (४४९७७) का आधार 
हो अन्यथा सरकार दिवालिया हो सकती है। यह संपत्ति आजकल इस प्रकार हैं 

() स्वर्ण मुद्राएँ 
) स्वर्ण-पिण्ड (गोल्ड बुलियन) 

) विदेशी प्रतिभूतियाँ 
4) एक रुपए के सिक्के 
5) रुपयों की प्रतिभतियाँ 


जब नक़दी धन अर्थात्‌ सिक्के और नोटों की आवश्यकता का अनुमान लग जाता 
है तब उपरोक्त संपत्ति की सीमा के अन्तर्गत रहते हुए रिजर्व बैंक का प्रचालन विभाग 


सरकारी टकसाल और नासिक के सरकारी नोट प्रेस को सिक्के और नोट छापने का 
आदेश देता है । 


2 
3 


( 
( 
( 
( 


यह आदेश छमाही दिए जाते हैं पर आवध्यकता पड़ने पर उन्हें बीच में भी दिया 
जा सकता है । आदेह में आगामी तीन महीनों में कितने नोट या सिक्कों की आवश्यकता 
पड़ेगी इसका भी अंदाज़ दिया रहता है ताकि प्रेस व टकसाल पहले से उन्हें तैयार 
रख सके और आकस्मिक परिस्थिति के लिए उनकी कमी न पड़े । आदेश में कौन से 
सिक्के कितनी मात्रा में (इसी प्रकार कितने मूल्य के नोट कितनी संख्या में) छापे 
जाएंगे इसका विवरण होता है। कभी-कभी नोट या सिक्के नवीन रूप से न हीं छापे 


जाते कप नोट अथवा सिक्‍के जिन्हें रद्द कर दिया गया है उन्हें फिर चालू कर दिया 
जाता है । 


सिक्के दशमलव प्रणाली के अनुसार इस प्रकार है 


00 नए पैसे अर्थात्‌ । रुपया (धातु-निकेल) 


हि ना बस ये पुरानी अठन्नी और चवन्नी के बराबर हें (धातु-निकेल ) 
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0 नए पैसे) 

5 नए पसे » (धातृ-क्यप्रो निकेल) 
2 नए पसे 

। नया पैसा 


जब कभी किसी सिक्‍के को व्यवहार से निकाल लेने का निश्चय किया जाता है 
तो एक बार खज़ाने में आने पर उन्हें सरकारी टकसालों में भज दिया जाता है। उन्हें 
फिर चालू नहीं किया जाता। इसी प्रकार नोटों का संचार या अवरोध होता 
है। आजकल 7, 2, 5, 70, 00 तथा ,000 के नो2 चलन में हें । 


टकसाल और नासिक प्रेस दोनों ही प्रचालन विभाग के आदेश के अनुसार आदिष्ट 
मुद्रा अधिकारियों को आवश्यक मात्रा में नोट व सिक्‍के भजते है । छोटे सिक्‍कों 
वगे आवश्यकताओं में ज्यादह घटती-बढ़ती होने के कारण उन्हें मुद्रा अधिकारी 
के अधीन एक छोटे सिक्‍कों का सग्रह” में भेजा जाता है । म॒द्रा अधिकारी उन्हें 
फिर अपने क्षेत्र में स्थित खजानों की आवश्यकताओं के अनुसार वितरित करते 
है । इस प्रकार नकदी धन सार देश में संचलित होता है । 


(ग) नकदी तिजोरी : यथार्थ अनुमान और पर्याप्त निर्माण के बाद उनका तत्परता 
के साथ संचलन भी महत्त्वपूर्ण है। इस संचलन के लिए प्रचालन विभाग ने एक विशेष 
पद्धति निकाली है जिसे नक़दी तिजोरी की प्रथा कहते है। नक़दी तिजोरी से कितनी 
ही बडी मात्रा में नक़दी धन की आवश्यकता सहज ही मे रिजर्व बेक द्वारा पूर्ण की 
जाती है । इसमें समय की भी बचत होती है । 


नकदी तिजोरी प्रत्येक खजाने में रखी होती हैं । नक़दी तिजोरी विभिन्न खज़ानों 
में भले ही रखी हुई हों पर वह रिज़वे बेक का अंग मानी जाती हैं अतएव उसमें से कहीं 
पर जमा करने या उससे निकालने का असर समस्त सरकारी कोष में जमा करने या 
उससे निकालने के असर के बराबर होता है । इसे स्थानीय विनिमय (.0८«! 
+»८78787) कहते हैं। इससे धन परिचालन में बड़ी मदद मिलती है । उससे कोष 
को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती । 
मान लीजिए कानपुर स्थित खज़ाने ने नक़दी तिजोरी में दो लाख रुपए डाले हों। 
दूसरी ओर इलाहाबाद के खज़ाने से सरकारी दायित्व को निभाने के लिए सहसा एक 
लाख रुपए की आवश्यकता है अब नकदी तिजोरी प्रथा के कारण कानपुर से उठाकर 
इलाहाबाद वित्त ले जाने की आवश्यकता नहीं । इलाहाबाद के खजाने में भी नकदी 
तिजोरी होगी । इसी कोष से निकालकर इलाहाबाद के खज़ाने को रुपए दे दिए जाएंगे। 
इससे राष्ट्रीय नक़दी धन की आवश्यकता में कोई वृद्धि नहीं होती क्योंकि कानपुर के 
नक़दी तिजोरी में जो दो लाख रुपए जमा हुए थे वे सिफ़ कानपुर के लिए ही उपलब्ध 
राशि नहीं थे वरन सारे देश के लिए थे । यह नक़दी तिजोरी खज़ाने के साधारण व 
अपने कोष से अलग होती है । दोनों की अपनी अपनी राशियाँ होती हैं। कभी कभी ऐसा 
भी होता है कि नक़दी तिजोरी का सारा संचय इस्तेमाल करने के बावजूद सरकारी 
दायित्व को निभाने के लिए अधिक आवश्यकता पड़ती है। ऐसी हालत में एक 
नक़दी तिजोरी से दूसरी नक़दी तिजोरी में धन भेजना पड़ता है जिसे स्थानीय अन्तरण 
कहते है। एक विशिष्ट प्रकार के धन परिचालन के लिए सरकार विप्रेषण पत्रों 
(0००४४००7०० 0:78) का भी प्रयोग करती है |... 


अध्पाय 3 
लेखा पद्धति 


भारत की वर्तमान लोक लेखा पद्धति का प्रारम्भ लगभग सन्‌ 858 से माना 
जाता है । ईस्ट इण्डिया कम्पनी के राज्य काल में सरकारी लेखें नही रखे जाते 
थे पर उनका कोई नियमित सिद्धान्त न था। सन्‌ 865 के करीब सर चाल्से 
ट्रेवेलियन ने सरकारी लेखे को पहली बार क्रमबद्ध किया । 865 से लेखा पद्धति 
में जो परिवर्तन होते आए हैं वे प्रधानतया लेखा निर्माण की ज़िम्मेदारियों के बारे 
में हैं। अर्थात्‌ जैसे-जैसे इंग्लैण्ड की सरकार से भारत की सरकार को अधिकार मिलते 
गए वेसे वेसे लेखा पद्धति में परिवर्तन होता गया । प्रान्तीय स्वराज्य की कल्पना 
के विकास के साथ साथ लोक लेखा पद्धति में भी विकास हुआ । पहले आय के इतने 
लेखा शीर्षक ही न थे पर जब प्रान्तीय स्वराज्य के फलस्वरूप प्रान्तों को कुछ खास 
आय स्रोत दिए गए तो उनके लिए लेखे में स्थान भी बनाना पड़ा । गवनेमेण्ट 
आफ इण्डिया (आडिट एण्ड एकाउन्ट) आडेर, 936 में हम लेखा पद्धति का पूर्ण 
विकसित रूप देखते हैं। अर्थात्‌ लेखा पद्धति में लेखा अधिकारी से क्‍या अपेक्षित है 
यह सब दिया हुआ है। स्वतन्त्रता के बाद से कल्याणकारी राज्य की कल्पना 
के उदय के कारण लेखापद्धति में कुछ परिवर्तन हुए हैं जैसे पूँजी तथा राजस्व का 
नवीन भेद । लोक लेखा समिति (?प७78०८ 4०८०००४८४ (0777706०) के आदेशा- 
नुसार समय-समय पर लेखा पद्धति में परिवर्तत किए गए हूँ । 


. लोक लेखा पद्धति के कुछ सिद्धांत 
भारतीय लोक लेखा पद्धति के निम्नलिखित सिद्धान्त हैं 


() लोक लेखा वित्तीय वर्ष वास्तविक आय तथा व्यय का लेखा होता है इसमें 
उधारी (५7००४) राशि को शामिल नहीं किया जाता । 


(2) लोक लेखे में आय तथा व्यय को निश्चित विभागीय आधार पर अंकित किया 
जाता है, उद्देश्य के आधार पर नहीं । उदाहरणार्थ यदि सकल बिल्डिंग 
के लिए निर्माण विभाग ने व्यय किया हो तो उसका अंकन निर्मोण विभाग 
के अन्तर्गत किया जाएगा न कि शिक्षा विभाग के अन्तर्गत । 


(3) लोक लेखे में आय तथा व्यय सकल (05:0७) दर्ज होते है न॒कि निवल 
(४८८) अर्थात्‌ जितनी आय होती है उतनी रोकड़ आय दिखलाई जाती 
है और जितना व्यय होता है उतना रोकड़ व्यय दिखलाया जाता है न कि 
उसका अवशिष्ट । इनमें वसूलियों से प्राप्त आय (०८००००७८७) अपवाद 
हूं अन्यथा आय तथा व्यय दोनों के आँकड़े अनावश्यक तौर पर बढ़े-चढ़े 
होने का भय होता है । 


(4) ३२ लेखा पद्धति में व्यवहार केवल एक ही बार दर्ज किए 
जाते हैं । 


28 
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2, लोक लेखा और व्यापारिक लेखा पद्धति में अन्तर 


उपरोक्त सिद्धान्तों को पढ़कर लोक लेखा पद्धति और व्यापारिक लेखा पद्धति 
के अन्तर का अन्दाज़ लगाया जा सकता है । प्राय: प्रत्येक विषय में व्यापारिक लेखे 
के अपने नियम हैं : 


() लोक लेखा में जहाँ वास्तविक आय अथवा व्यय को दर्ज किया जाता 
वहाँ व्यापारिक लेखें में उधारी को भी शामिल करते है । 

(2) लोक लेखे में जहाँ वर्गीकरण सरकारी विभाग के अनुरूप होता है वहाँ 
व्यापारिक लेखे में उन्हें व्यय के उद्देश्य के अनुसार किया जाता है । 

(3) लोक लेखे में सकल राशि (0705४ ७7०८४) लिखी जाती है 
व्यापारिक लेखे में निवल राशि (7४८८ ४770०४८४) लिखते हैं । 

(4) लोक लेखा में व्यवहार एक ही बार दर्ज किए जाते हैं व्यापा- 
रिक लेखे में वे दो बार दर्ज होते हैं । 


इस अन्तर का कारण क्या है ? कुछ ह॒द तक तो सरकारी लेखे व्यापारिक लेखे 
से स्वभावतः भिन्न हें और कुछ ह॒द तक भारत की नवीन राजनैतिक पद्धति (अर्थात 
प्रजातंत्रात्मक प्रणाली ) के कारण यह अन्तर आ गया है। कुछ ह॒द तक लेखा विकास का 
विगत इतिहास इस अन्तर के लिए जिम्मेदार है । यदि लेखा पद्धति का विकास दूसरी 
परिस्थितियों में हुआ होता तो कदाचित उसका रूप दूसरा होता । उदाहरणार्थ 
फ्रांस में आय तथा व्यय की वास्तविक राशियाँ ही नहीं दर्ज होती वरन्‌ अपेक्षित प्राप्ति 
को भी शामिल कर लिया जाता है (भले ही उनकी प्राप्ति अगले वित्तीय वर्ष में हो) । 
भारत में कम्पनी के काल में लेखे व्यापारिक ढंग से ही रखे जाते थे । पर जब 858 
में इंगलेण्ड की सरकार ने भारत के शासन का भार ग्रहण कर लिया तब उसे अपने 
कार्यो के लिए ब्रिटिश पालियामेन्ट के प्रति ज़िम्मेदार होना पड़ा । ज़िम्मेदार होने 
का परिणाम यह हुआ कि ब्रिटिश पालियामेन्ट वर्ष विशेष के लिए भारतीय सरकार 
को धन उपलब्ध कराती ओर यदि उसमें से कुछ बच जाता तो वह भारत की संचित 
राशि में लोट जाता। इस व्यवस्था का एक आनुपंगिक परिणाम यह हुआ कि सरकार 
केवल उन्हीं व्ययों को दर्ज कर सकती थी जो वास्तव में किए गए थे । विदेशी शासन 
का दूसरा अर्थ यह था कि सरकार यथासंभव खतरा कम मोल लेती अर्थात्‌ आय के 
मामलों में उन्हीं प्राप्तियों पर विश्वास किया जाता जो वस्तृतः प्राप्त होतीं थीं । 
इसी प्रकार व्यय के विषय में जनता को विश्वास दिलाने के लिए यह आवश्यक था 
कि केवल उसी को भूगतान समझा जाए जो नक़दी में हो। इस प्रकार भारतीय 
लोक लेखे में नक़द पद्धति का समावेश हुआ । 


स्वरूप की दृष्टि से देखा जाए तो व्यवसाय में एक खरीदार और दूसरा बेचने 
वाला यह संबंध होता है, पर शासन में ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ व्यय करना ही है 
चाहे वह आयप्रद हो या नहीं। इसीलिए भारतीय लोकलेखा पद्धति में व्यवहार 
एक ही बार दर्ज किए जाते हैं । 


स्वतंत्रता के बाद आज भी लोक लेखा पद्धति में वे सिद्धान्त बने हुए हैं क्‍योंकि 
उन्हें आवश्यक समझा गया है । भारत ने भी संसदीय राज्य प्रणाली स्वीकार की है 
अतएवं सरकारी विभागों को वर्ष भर के लिए आय था व्यय की अनुमति मिलना 
आदि लेखा पद्धति के आवश्यक अंग माने गए हैं। इस पद्धति में कुंछ परिवर्तन 
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की चर्चा भी चल रही है। उदाहरणार्थ व्यवहारों का विभागों के आधार 3802 
न करके उददेश्यों के आधार पर किया जाना चाहिए (जिसे आप अध्याय १0 में पढ़ेंगे) । 


3, लोक लेखा पद्धति की रूपरेखा 


संक्षेप में भारतीय लोक लेखा पद्धति इस प्रकार है 


कोई भी वित्तीय व्यवहार सर्वप्रथम खज़ानों और बैंकों की शाखाओं में अथवा 
(जैसा कि अध्याय 2 में बतलाया जा चुका है) कुछ विशिष्ट विभागों में ही दर्ज 
होता है। इन्हें दर्ज करते समय लोक लेखे के साधारण नियम बरते जाते हैं। बाद में उन्हें 
उपयकक्‍त लेखा विभाग (अर्थात्‌ यदि रेल के व्यवहार हो तो रेल लेखा विभाग को 
अथवा सिविल व्यवहार होते हुए भी यदि केन्द्रीय खजाने पर हुआ व्यवहार हो 
तो महालेखपाल केन्द्रीय राजस्व को और यदि उत्तर प्रदेश के खज़ाने प्र हुआ हो तो 
महालेखापाल, उत्तर प्रदेश) को भेज दिया जाता है। लेखा विभागों में उनका और 
भी सूक्ष्म रीति से वर्गीकरण किया जाता है ताकि व्यवहारों को उनके प्रयोजन के 
अनसार जाना जा सके । वर्गीकरण के साथ ही साथ उनका समेकन (अर्थात्‌ समय 
समय से उनका अद्यावधि जोड़ आदि) होता रहता है | आँकड़े, समय समय पर 
विभाग विश्येष या सरकार विशेष को भेज दिए जाते है ताकि वे अपनी आय था व्यय 
की प्रगति जोड़ सकें। वैसे विभागों में भी मोटे तौर पर ये आँकड़े एकत्रित होते 
रहते हैं, पर उनके आँकड़े हमेशा शुद्ध नहीं होते क्योंकि विभाग की दृष्टि से तो बिल 
बनाते ही व्यवहार लिख लिया जाता है पर उस बिल के खज़ाने में जमा होने में 
विलम्ब हो सकता है। दूसरी ओर लेखा विभाग में वे ही आँकड़े स्थान पाते है जो 
वास्तविक वित्तीय व्यवहार के आँकड़े हों । लेखा विभाग द्वारा प्रेषित आँकड़ों से 
अपने आँकड़ों का मिलान कर लेने पर प्रशासकीय विभागों को वास्तविक आय 
तथा व्यय का पता चलता है। 


जहाँ-जहाँ समेकन के साथ लेखा और लेखा परीक्षा मिले हुए हैं वहाँ व्यवहारों की 
लेखा परीक्षा भी साथ ही साथ होती है-जैसा कि अध्याय | में बतलाया गया था.। 
रेल, रक्षा तथा कुछ ऐसे विभाग जहाँ वेतत तथा लेखाधिका री नियुक्त किए गए हूँ उन्हें 
छोड़कर शेष विभागों के व्यवहारों के चाहे वे केन्द्रीय सरकार के विभागों के हों अथवा 
राज्य सरकार के लेखा परीक्षा साथ ही साथ होती है। एक विशेष तरह 
की लेखा परीक्षा होती है जिसे विनियोग लेखा परीक्षा (&9770एए2(07 
“पक कहते हैं । यह भी समेकन के साथ चालू रहती है। एक और प्रक्रिया है जिससे 
लेखे ठीक तरह से व्यवस्थित किए जाते हैँ। इसे विनिमय लेखा (0८7०४०2० 
4&००००००) कहते हैं। यह भी समेकन के साथ साथ चलता रहता है। 


वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर सारे लेखे को एकत्रित कर लिया जाता है और उसे 
वित्त लेखे ([77280०6 4०८०००) के रूप में प्रकाशित किया जाता है। राज्य 
सरकार के सारे लेखे राज्य वित्त लेखे के रूप में प्रकाशित होते हैं और भारत 
सरकार के सारे लेखे, भारत सरकार के वित्त लेखे के रूप में प्रकाशित होते है । मार्च 
में वित्तीय वर्ष समाप्त होता है। लेखा विभाग की चेष्टा होती है कि वित्तीय 
वर्ष का लेखा अगले अक्टूबर तक पूर्ण हो सके । 


मुख्य का से तात्पय वित्तीय लेखे से ही है पर संसदीय कार्य प्रणाली के अनुरूप 
जहाँ अनुदानों के रूप में विभागों को व्यय करना पड़ता हं वहाँ एक और लेखा तैयरा 
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करना पड़ता है जिसे वविनियोग लेखा' (*[0०7०फपंका07 4५०९००पपा:) कहते 
है । विनियोग लेखे के अन्तर्गत लेखा परीक्षा में दृष्टिगत त्रुटियाँ बतलाई जाती हैं। 
डाक व तार विभाग तथा रेल विभाग के लिए विनियोग लेखे अलग से बनाए जाते 
है क्योंकि ये व्यापारिक विभाग माने जाते है । 


एक लेखा और तैयार किया जाता है जिसे 'सयुक्त राजस्व तथा वित्त लेखा 
(एग्णोआलव फिंगरक्ाट० बाते ऐरिट्एटयप्र८. &८०८००००) कहते हैं । इसमें 
राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकारों के वित्तीय व्यवहारों की एक स्थान पर 
चर्चा होती हैँं। संयुक्त राजस्व तथा वित्त लेखे का उद्देश्य दोनों सरकारों 
के वित्तीय व्यवहारों का एक तुलनात्मक रूप प्रस्तुत करना है । 


व्यापारिक विभाग होने के कारण डाक, तार और रेल विभागों में कुछ 'सहायक 
लेख (00०77 /०००प्०प७) भी बनाने की पद्धति है। श्रर्थात्‌ इन वित्त 
लेखों में डाक, तार तथा रेल विभागों के सामान्य व्यवहार तो शामिल होते हे पर 
उनके अतिरिक्त विभागीय उत्पादकता या लाभ हानि जानने के लिए अलग से कुछ 
लेखे भी) दिए जाते हैँ । डाक व तार विभाग में इन सहायक लेखों के 
उदाहरण ये हूं । 
() संपत्ति का मूल्य दक्शित करने के लिए पूँजी लेखा (0बणंप्था 
:४2८0प79 ड7097ए78 ६7९ ए2प6 ० 385८४) 
(2) विभाग की आय से प्राप्त सहायता से निर्मित पुननंवन आरक्षित निधि 
(१९८०८४०]४ २८६८००८ *'पग०) लेखा 
(3) उचंत लेखे (5प&9०756 0०८07) जिसमें भंडार लेखे (00765 
/&०८०७7४४) शामिल हैं 


(4) डाक, तार, टेलीफ़ोन आदि की शाखाओं के अलग-अलग लेखे । 
रेल विभाग में सहायक लेखों के उदाहरण ये है : 

() पूंजी तथा राजस्व लेखा (ऐबजॉबों गण र०एलआप ००००८), 

(2) रेल विकास निधि का लेखा, 

(3) रेल मुल्यह्वास आरक्षित निधि का लेखा, 

(4) रेल राजस्व आरक्षित निधि का लेखा । 


आइए ! अब इस पद्धति का विस्तार से अध्ययन करें । 


4. लेखे की प्रारम्भिक अवस्था 


अध्याय 2 में बतलाया जा चुका है कि सरकारी आय तथा व्यय के व्यवहार खज़ानों 
के माध्यम से ही होते हैं । अतएवं खज़ाना ही लोक लेखा की संस्थाओं में पहली संस्था 
हैं। खज़ाने में लोक लेखे का प्रारम्भ होता है । इस सम्बन्ध में यह व्यवस्था है कि प्रत्येक 
खज़ाना हर महीने की दस व अन्तिम तारीख को उपयुक्त लेखापाल को भुगतानों की 
सूची तथा रोकड़ खाता (08४4 4००००४५) भेजता है । केन्द्रीय खज़ानों को 


*विभाग तथा व्यवसाय जिन्हें केन्द्रीय सरकार ने व्यापारिक होना स्वीकार किया 
है उनकी सची परिशिष्ट १ में दी हुई है 
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छोड़कर बाकी खज़ानों के महालेखापाल राज्यानुसार होते है । नी उत्तर प्रदेश 
स्थित खज़ाने अपने लेखे उत्तर प्रदेश के महालेखापाल को भर्ेंगे व उड़ीसा स्थित 
खजाने उड़ीसा के महालेखापाल को । भुगतान सूची तथा रोकड़ खाता रोज की 
रोकड़ बही के आधार १२ बनाए जाते हैं । भुगतान सूची में जैसा कि उसके नाम 
से ही प्रगट है सारे भुगतान का लेखा होता है। रोकड खाते में सारी प्राष्तियों 
का लेखा होता है। दोनों में व्यवहार के आगे संक्षिप्त वर्गीकरण होता है और जहाँ 
तक प्राप्तियों का सम्बन्ध है उसके चालान में दर्शित उद्देश्य के अनुसार दिया 
रहता है। जिन विभागों में वित्त की प्राप्ति तथा भुगतान विभागीय कोपों से होता 
है वहाँ प्रारम्भिक लेखे की ज़िम्मेदारी उन विभागों पर ही होती है । उदाहरणार्थ 
जैसा कि अध्याय 2 में बतलाया गया था डाक, तार विभाग, जंगल विभाग, 
निर्माण विभाग तथा रक्षा विभाग अपने प्रारम्भिक लेखे स्वयं बनाते है । कुछ 
हद तक विदेशी दूतावास भी प्रारम्भिक लेखे बनाते हैं वर्योंकि उनके व्यवहार किसी 
भारतीय खज़ाने पर नहीं होते, जहाँ उनके द्वारा की गई प्राप्तियों या भ्गतानों का 
लेखा रखा जा सके । 


प्रारम्भिक लेखे (00० 8०००ए००७) साधारण हो सकते हैं और सहायक 
लेखों के साथ भी । सिविल विभागों में प्रारम्भिक लेखा वही है जो खज़ाने 


चयन 


प्रतिमास महालेखापालों को भेजते हैं पर निर्माण, जंगल आदि विभागों में कई 
सहायक लेखे भी होते हैं, जैसे निर्माण विभाग में :--- 
() रोकड़ बही (08४॥ 8०००, 
(2) उपस्थिति नामावली ()४प४४७० २०॥), 
(3) नापजोख पुस्तिका (2(८88प767767६ 800!:), 
(4) निर्माण कार्यों का सार पत्र (४०४७ 9872८), 
(5) ठेकेदारों का खाता ((000६००:४! ,208678) 
(6) निर्माण कार्यों के ब्योरे का रजिस्टर (2०७४50० ०। १४७०७), तथा 
(7) हस्तांतरण 


ह पुस्तिका (पफथ्णर्॥&॥ ए्रतए 800६) । 


जंगल विभाग में 

() रोकड़ खाता, 

(2) आय तथा व्यय का वर्गक्षित लेखा, 
3) 


(3) ठेकेदारों व राशि वितरकों का सार पत्र (69 बटाड 0 00्फ्यलता5 
8700 7)50778878) आदि । 


, निर्माण विभाग में ये लेखे उनकी सुविधा के लिए कार्यकारी इंजीनियर द्वारा 
व जंगल विभाग में बन-पाल द्वारा प्रतिमास महालेखापाल को भेजे जाते हैं । चूंकि 
इन विभागों के लेखे विस्तार से भेजे जाते हैं अतएव खजानों में उनके बारे में केवल 
मोटे तौर पर उल्लेख होता है । 


जहाँ लेखा विभाग, लेखा परीक्षा विभाग से अलग हैं वहाँ प्रारम्भ्रिक लेखें 
की व्यवस्था इस प्रकार है । 
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रेल विभाग में सारी रेलों के लिए लेखा एक जगह नहीं बनता वरन्‌ प्रत्येक डिवीज़न 
के अनुसार (जहाँ रेल के लेखाधिकारी हैँ ) तैयार होता है । दूसरी ओर प्रत्येक 
स्टेशन पर रेल की आय होती हें पर वहाँ भी लेखा निर्माण नहीं होता। स्टेशन 
मास्टर केवल एक सहायक लेखा रखते है जिसे रोकड़ बही (५०४7 800%) कहते 
है । इनका समेकन महीने के अन्त में डिवीज़न के लेखा कार्यालिय में किया जाता है। 


डाक, तार विभाग में प्रारम्भिक लेखे की शुरूआत मुख्य डाक-घचर (सि८०० 
7९०४ (070००) से होती है। वहाँ इस सम्बन्ध में--- 

(4) खज़ांचियों का रोकड़ खाता, 

(2) मख्य डाक-घर का सारांश ($फ्शशाधएए), तथा 

(3) मुख्य डाक-घर का रोकड़ खाता 


आदि सहायक लेखे रखे जाते है । महीने के अन्त में प्रत्येक मुख्य डाक-घर अपने 
लेखे उपमहालेखापाल डाक, तार विभाग के कार्यालय को भेज देता हैं । 


रक्षा विभाग में विभिन्न व्यवहारों के लिए प्रारम्भिक लेखे विभिन्‍न लेखा अ्धि- 
कारियों के कार्यालय में तैयार किए जाते हे। विभिन्न लेखा अधिकारी हैं: स्थल सेना 
के विभिन्न कमाण्ड के लेखा अधिकारी, वायु सेना के लेखा अधिकारी, रक्षा पेन्शन के 
लेखा अधिकारी, जलसेना के लेखा अ्रधिका री, सैन्य फैक्टरियों के लेखा श्रधिकारी तथा 
क्षेत्रीय नियन्त्रक, सेन्‍्यलेखा आदि । स्थल सेना के विभिन्न कमानों के लेखा अधिकारी 
भंडार लेखे तथा अपने क्षेत्र के सिविल कमंचारियों के वेतन आदि तथा अन्य 
व्यवहारों का लेखा रखते हैं । वायु सेना के लेखा अधिकारी वायु सेना सम्बन्धी सारे 
भुगतानों और प्राप्तियों का चाहे वे कहीं हुई हों, लेखा रखते हैँ । इसी प्रकार रक्षा 
विभाग के अन्य लेखा अधिकारी भी अपने अपने क्षेत्र का प्रारंभिक लेखा रखते हैं । रक्षा 
विभाग के इन लेखों की यह विशेषता है कि वे व्यवहार के कार्यस्थल के आधार पर 
निर्मित नहीं होते, वरन्‌ विषयों के अनुसार होते हैँ । इस प्रकार देश के किसी भाग 
में कोई सेना अधिकारी पेन्शन क्‍यों न पाता हो उसका लेखा केवल इलाहाबाद 
स्थित सन्‍्य लेखों के नियन्त्रक (पेन्शन) के कार्यालय में ही रखा जाएगा । 


रक्षा विभाग के प्रारम्भिक लेखे के निर्माण में एक और बात उल्लेखनीय है 
और वह यह कि वहाँ प्रारंभिक लेखा मशीन से रखा जाता है जिसे हॉलरिथ'” 
कहते है । रक्षा पर व्यय इतना अधिक होता है और व्यवहारों की स्थिति भी 
अविलम्ब जाननी होती है कि लेखा निर्माण व सिविल विभागों की तरह हाथ से 
धीरे-धीरे लेखों के वर्गीकरण का सहारा नहीं लिया जा सकता । हॉलरिथ प्रथा के 
अन्तगंत प्रत्येक लेखा शीर्षक के लिए एक कोड नम्बर होता है, जिससे पहले सारे 
बिल और रसीदों में छेद कर लिया जाता है तथा बाद में उन्हें मशीन पर रखने से 
तुरन्त एक किस्म के व्यवहारों का जोड़ मालूम कर लिया जाता है। 


5. लेखें का वर्गीकरण 

लेखा विभाग में प्रारम्भिक लेखे आने पर पहला काम उनका वर्गीकरण है। 
लोक लेखे में यह गुण होना आवश्यक है कि उसको पढ़ने वाला राज्य की वित्तीय 
स्थिति तथा राजकीय कोष की हालत 'जान सके । यह तभी सम्भव है 
' जब लेखा अच्छी तरह वर्गक्वित हो । वर्यीकरण की पहली अवस्था स्वयं संविधान में 
निर्धारित की हुई है । 
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संविधान में तीन निधियों की कल्पना की गई है: 
() भारत की समेकित निधि (00४50020८० #'ए्0), 
(2) भारत का सार्वजनिक खाता (९००४० 4.०००ण८य८), और 
(3) भारत की आकस्मिकता निधि (050४08०7८9 #एय0) । 


समेकित निधि के अन्तर्गत लेखे की दृष्टि से वे सारे व्यवहार आते हैं जो कर आदि 
प्राप्तियों से व्यय या जमा किए गए हों। बाज़ार ऋण (]७/८७०४६०६४ ,0थ॥) 
के व्यवहार अर्थात्‌ उनसे प्राप्ति और उस प्राप्ति के भुगतान भी इसी वर्ग के अन्तर्गत 
आते है। भारत का सार्वजनिक खाता” इस वर्ग के अन्तर्गत प्राविडेण्ड फण्ड और निक्षेप 
निधियों के व्यवहार आते हैं। जैसा कि आगे स्पष्ट होगा लोक लेखा, समेकित 
निधि से इसलिए अलग है कि ये वास्तविक शुद्ध सरकारी व्यवहार नहीं। 
सावंजनिक पैसा सरकार के पास कुछ परिस्थितियों में रखा जाता है और सरकार 
इनका उपयोग भी करती है, इसलिए शुद्ध लेखे की दृष्टि से वह एक वर्ग है । इससे 
हुए व्यवहारों (जमा या खर्चे) के लिए संसद की अनुमति नहीं ली जाती जैसे कि 
समेकित निधि और आकस्मिकता निधि के लिए ली जाती है। झ्ाकस्मिकता निधि 


के अन्तर्गत वे व्यवहार आते हैं जो आकस्मिकता निधि नियमावली (देखिए परिशिष्ट 
2) के अन्तर्गत जमा और खर्च के लिए बतलाए गए हैं। 


संविधान के इन तीन वर्गों के अन्तर्गत लेखे का स्थूल वर्गीकरण आता है 
जिसे अनुभाग (8८४०४) कहते हैँ। लेखा-संहिता (॥००००७८ (00०) में जो 


अनुभाग गिनाए गए हैं वे इस प्रकार हैं :-- 
भाग .--समेकित निधि 
4.---राजस्व प्राप्तियाँ (॥२९एथयपए6 7१८०८९४०५४) 


ए. कर, शुल्क तथा अन्य राजस्व प्रात्ततियों के मुख्य शीषंक 


(6. 425९४, ॥2पप6४ बाते ठप एालंएथ ल८३0$ ० ९५९७०५७) 
बी. ऋण भार 

(3. 260६ 867एं८८४) 

सी. प्रशासनिक सेवाएँ 

((. 6ैवायांएंडपब्रएट $07एं८८5) 

डी. सामाजिक तथा विकास सेवाएँ 


(0. 8004 बात ॥0९ए20एणलाएवा 9८7०0८8) 


'इ. बहुदेश्यीय नदी घाटी योजनाएँ तथा सिंचाई व विद्युत योजनाएँ 
(5. 2रपोपएप्रफुु52 रेल ५०००९४, ्ंडब/009 कम्प साटलाएउंलए 
5०0०४०४) 
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एफ. सार्वजनिक निर्माण (जिसमें सड़कें शामिल हैं) तथा अन्य विविध सार्व- 
जनिक सुधार 


[7, ?फा।र ०४5 (टापवाशए 80905) 2०0 8८0०7४65$ 6 (8028- 
76०प४ ?7प0॥0 77[०770४2776४६] 


जी. परिवहन तथा संचार (सड़कों के अतिरिक्त ) 
[(. 4778907 70 (70797फए7०2४008 (000०० 420 ॥२०००७)] 


एच. सिक्‍के तथा टकसाल 
(छ., (एाएशा०५ 87 १४४) 


आई. विविध 


(7. (8८0]]872008) 


जे. अंशदान तथा विविध समंजन 


(]. एठफॉणि0प0078 80वें +78८ट8760प$ 230[प8४776768) 


के. असाधारण मद 
(6. #्॥780707727५ 4067708) 


एल. रक्षा सेवाएं 


(4... ॥0८(८०९०९ 867५४70४5) 


एम. रेलें 
(2५. १०7/५४०७9४७) 


एन. डाक व तार 
(, 20808 2700 7८687०४0708) 


! ,--राजस्व से हुआ व्यय (फ़ररु०ए०ए०ापए९ ्राढं ४707 ि०ए०ा०८) 
ए. कर, शुल्क तथा अन्य प्रमुख राजस्वों की वसूली 
(4. (00०6८००४ ० 7५5८४, >प०68 बण१ 0फ्रक एलंग्रलं92 सि८एथा००४) 


बी. ऋण भार 
(8, 06०5६ $67एा८८४) 


सी. प्रशासनिक सेवाएँ 
((, 2ैवाएप्रशं72४ए८ 5५27४४८९४) 
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डी. सामाजिक तथा विकास सेवाएँ 


(0. 809ंबों &70 0९ए20 ए7८४८ 867४7068) 





डीडी. राजस्व लेखे के अन्तर्गत सामाजिक तथा विकास सेवाओं पर किए गए 
पूजी व्यय का लेखा 


(00. 028ए४७0 280०0प7४ रण $6टांब बात 42९एट0आलाएदो $67ए06 
जा 76 रि९०ए८7५6 :४०००ए०7४) 


ई. बहुदेश्यीय नदी योजनाएँ तथा सिंचाई व विद्युत योजनाएँ 


(8. पधएएण-9086 सिएक 8टीढण65, पफाएआ0ता खाए जीललापंदाए 
9276768) 


ईई. राजस्व लेखे के अन्तर्गत बहुदेश्यीय नदी योजनाओं तथा सिंचाई व विद्युत 
योजनाओं पर किए गए पूँजी व्यय का लेखा 


(08, (4ए॥08 2600फ7 ० परतएपए0086 शिफएल' 80768, 788- 
६079 87०व छा5टललाए 8८06ण68 ज्ांफांश (९ रि०ए2टग06 ९०८०घ॥१ै) 


एफ. सार्वजनिक निर्माण (जिनमें सड़कें शामिल हैं) तथा विविध सावव- 
जनिक सुधार योजनाएँ 


[ए, एप0० ४०78 (ऋटएतवाएए १0205) बाते 5०४68 0 ४४८टॉ- 
876008 एएॉण४८ ॥7ए७970ए८४०7४8४] 


एफएफ. राजस्व लेख के श्रतर्गत बहुहेश्यीय नदी योजनाओं तथा सिंचाई व 
विद्युत योजनाओं पर किया गया पूंजी व्यय का लेखा 
[8, ७0५६8॥ 3600फा 0 शेपंआंठट तल (ग्रणेपवांगए १०905) ७70 


००067763 0 ॥8०6६&060प$ ऐपेए।० पा#0ए०8708 छा ६6 
९ए८७०९ 2०००0४४४] 


जी. परिवहन संचार (सड़कों के अतिरिक्त) 


[छ9, ॥ए७78907 गत (40एाएप्रयंटकधं०058 (0006० ६४७० २००05 )] 


जीजी. राजस्व लेखे हर अन्तर्गत परिवहन व संचार (सड़कों के अतिरिक्त) 
पर किया गया पूंजी व्यय का लेखा 


[७७. (3820 ] 40०९००प०६ 0 फक्ा8007 ६700 00एएप्सांटक्कातत 


का 0006 
7६0 ५0205) ७777 76 7२००९० ४८ 4.00007४] | के 


एच, सिक्के तथा टकसाल 
(छ. (परकथा८ए ब्यव १४४) 
आई. विविध 

([. )82202760प5) 
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आईआई. राजस्व लेखे के अन्तर्गत विविध पूँजी व्यय का लेखा 


(तए, ाइटटाकिााट0प78. एब्णडक्वो 8600पव7ऑ शांति 76 रि०एथाप6 
८८८0प7४) 


जे. अंशदान तथा विविध समंजन 


(. ७ठआपएं०9पा।008$ बणधत ५॥82209760फ058 40]पए507९०7(5) 


के. असाधारण मद 
(६, ६007078/"9 [(६2778) 


एल. रक्षा सेवाएँ 


(7... 0९020०८९ 867०7९८४) 


एम. रलें 
(2५. २७/५४७9४) 


एन. डाक व तार 
(५. 20808 374 76687०[०78) 


एनएन. राजस्व लेखे के अन्तर्गत डाक व तार का पूँजी लेखा 


(पा, एशुआऑबो 3000फ07: 0० 208४8 ब्यूप 7टोदछाशुए॥8 शांणिए 6 
7ि०ए2४पए८ 02007) 


॥ए.-राजस्व लेखे के बाहर का पूंजी लेखा (0०णंप्बो 8९०0प४६ 0पॉ- 
806 ४० ॥१९ए९८४ए०९ 30९८००४() 


एए. राजस्व लेखे के बाहर का सुरक्षा मुद्रणालय तथा ज़मीदारी उन्मूलन के 
मुआवजे का पूँजी लेखा 
(38. एथ्ुजबों 22007 0 $560प्रताए शिंंरणागहु 07688 बात (/0प7ए6॥7- 


इबत009 09 76 4#0०ाप्रत्त ती 2गागांपतेबरत 5्डंटा। ठप्रॉशंत८ (76 
रि०ए०४प९ ०८००7) 


डीडी. राजस्व लेखे के बाहर का सामाजिक तथा विकास सेवाओं का पूँजी 
लेखा 

(00. ९8एापड 43000पस णी $0०टांगीं. ब्यव ए०एटी0एफवाए.. बला 065 
०एप८४708 ६96 २९ए९८०प८ 30८007६) 


ईई. राजस्व लेखे के बाहर का बहुद्देश्रीय नदी योजनाओं तथा सिंचाई और 
विद्यत योजनाओं का पूँजी लेखा 


(छछ8, 02-62) 4००007६ रण (परएएप-908४९ एटा 50707725, 82007 
बाते जिदलांललाए 5076:6४ 0प्रां४ं१6 (76 +6ए6०प५6 +००००८४) 
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एफएफ. राजस्व लेखे के बाहर का सार्वजनिक निर्माण (जिनमें सड़कें शामिल 
हैं) तथा विविध सार्वजनिक सुधार का पूंजी लेखा 


[ए%. (एबं 300007 0 एप एकड़ (ऋटोपवींजए रि००05) बतत 
52ट८06768 07 ७/8८टाद॥60घ55 0प70॥0 ॥77770एलआ।ए07४8 0प/४06 ॥06 
ि९एटक्‍प6 20०0एप-] 


जीजी. राजस्व लेखे के बाहर का परिवहन तथा संचार (सड़कों को छोड़कर) 
का पूंजी लेखा 

[७60७, (०2ए४7 /8००0पए7 छा ४४०0७ 800. (शधपराप्रपब07 
(0४6० 060 ०७०8) ०प (४06 ६४९ ॥१९ए८४७९ ८८०७३] 


एचएच. राजस्व लेखे के बाहर के सिक्के तथा टकसाल का पूँजी लेखा 


(सि्त, (890 0००0प्रगा ् एऐप्एला6ए बयाते फिंशा 0ए४ंत० धरा २०- 
पए&४प९ 3000प7() 


आईय्राई. राजस्व लेखे के बाहर का विविध पूजी लेखा 


(वा, /॥8८छ ६6008 (02ए0 00000 0प्रषगत७ धा९ रि०एट०ाप्८ 80- 
९00०प्रए 


एलएल. राजस्व लेखे के बाहर का रक्षा पूँजी लेखा 
(4, 06वटि०९ (29 4000000 ०एथ्॑ंत० ६06 (८एल2प९ 4०००प४0) 


एमएम. राजस्व लेख के बाहर का रेलों का पूँजी लेखा 


(५, (बएं0 3000प7 ० एेकफबए४ 0पाञ्नत० ० (४० ११०५०९०७९ 
4०८०प7) 


एनएन. राजस्व लेखें के बाहर का डाक व तार का पूजी लेखा 


(पार, (७7४० 00००0प7६ 0 00803 ६700 बला 905 ०एाआंत6 ६76 ७- 
एथगए९ 40०००प४८) 


भाग 2.--आकस्मिकता निधि 


भाग 3.--सा्वजनिक खाता 
ओ. सरकारी ऋण 
(0. एफए० 060) 
पी. केन्द्रीय सरकार के ऋण व अदायगियाँ 
(४9. 4,0878 270 30ए०70९८७ ०ए 6 0०७ (७0०ए९४४४४९८४४) 
क्यू. राज्य सरकारों के ऋण व अदायगियाँ 
(५२. [.0475 270 40ए470९5 ०ए ४6 $63६6' छ0एथ्ापाल्यां$) 
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आर. अन्तर राज्यीय निबटारा 
(२, ॥7067-50906 96(८77८प्रा5) 


एस, अनिधिक ऋण 
(5. एआऋप्ि76८0 70600) 


टी. निक्षेप व अदायगियाँ 
(.', 70९7० 900वं 30(ए०70९5) 


यू. प्रेषण 
(0. १९४०४६७४7८८5 ) 


वी. भारत तथा इंगलैण्ड के बीच रोकड़ की बदली 
(५, 4+ब्यर्शठए 0 (४88४8 966९7 फ्रशाडीग्यवे 800 शत) 


डब्ल्यू. रिजर्व बेंक के निक्षेप 
(५४. 7१८5४९७ए९८ 527४ ॥06700905) 


एक्स, रोकड़ बाकी 
(0. (957 892970685) . 


अनुभाग बहुत कम बदले* जाते हैं और इनको बदलने के लिए नियंत्रक तथा महा 
लेखा परीक्षक की अनुमति लेनी पड़ती है। अनुभाग में इस बात पर ध्यान किया 
गया होगा कि इसमें आकस्मिकता निधि का कोई अनुभाग नहीं है । इसका कारण 
यह है कि, जेसा परिशिष्ट 2 में आकस्मिकता निधि के नियमों में बतलाया गया है, 
इसमें कोई व्यवहार स्थाई रूप से नहीं होता---अत: व्यवहार के सूक्ष्म शीर्ष जानने 
की आवश्यकता ही नहीं होती । एक और बात पर ध्यान गया होगा और वह यह कि 
इन शीर्षों में कुछ एक अक्षर के हैं और कुछ दो अक्षरों के । दो अक्षर पूंजी व्यव- 
हारों को सूचित करने के लिए, तथा एक अक्षर राजस्व व्यवहारों के लिए प्रयोग 
किए जाते हे । 


कौन से व्यवहार पूँजी व्यवहार हैं और कौन से राजस्व यह समझना सामान्य 
पाठक के लिए जटिल होता है। जहाँ तक प्राप्तियों का सम्बन्ध है--- 
ऋण से प्राप्त सभी प्राप्तियाँ पूँजी प्राप्तियाँ हैं और कर, शुल्क आदि से प्राप्त 
प्राप्तियाँ राजस्व प्राप्तियाँ हैं। जहाँ तक व्यय का सम्बन्ध है साधारणतया ऐसे 
व्यय जिससे आवर्ती दायित्व में ह्वास और संपत्ति में वृद्धि हो वह पूंजी व्यय 


*विद्यमान अनुभाग बहुत वर्षो के बाद संविधानिक परिवर्तेनों तथा सरकारी 
विकास व्यय की उत्तरोत्तर वृद्धि को ध्यान में रखते हुए 967 में जारी किए 
गए थे । 

इसके अतिरिक्त शिक्षा संस्थाओं, सिंचाई व सड़कों . की योजनाओं में जिनके एक 


भेद के निर्माण पर 20,000 रुपये से अधिक व्यय होता है और सारी योजना एक लाख 
पये से अधिक खर्च की होती हैं उस अवस्था में वह व्यय पूँजी व्यय माना जाता है । 
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कहलाता है और अन्य, राजस्व व्यय---अर्थात्‌ राजस्व से किया जाने वाला व्यय*। 
पर कभी कभी व्यय जी व्यय” होते हुए भी उसे राजस्व प्राप्तियों से खर्च किया 
जा सकता है। ऐसे व्ययों को राजस्व लेखे का पूँजी' व्यय (ऐथअप्ब राएलआतंध्पत्ट 
707 रि6ए८०८९ 200०८०४7४) माना जाता है । जब प्‌जी व्यय पूंजी आय से ही खर्च 
किए जाते है तो इन्हें “राजस्व लखे के बाहर का पूँजी व्यय  (0शजाश पऋ- 
7०70४776 ०प्र/श्रं68 (6 रि८ए६गप6 "+०००ए०7() कहते हं। उपरोक्त अनुभागों 
में एचएच, जेजे इसी प्रकार के व्यय हैं । 


इन अनुभागों को पुनः विषयों के अनुसार मुख्य व गौण शीर्षो में वर्गीकृत किया 
जाता है । इस प्रकार सी प्रशासनिक सेवाएँ" तथा ए. कर, शुल्क व राजस्व के अन्य 
मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत निम्न लिखित मुख्य वर्गों के उदाहरण में हें । 
अनुभाग प्रधान शीरप॑ंक 
ए--कर, शुल्क राजस्व के अन्य मुख्य [ सीमा शुल्क 
शीर्षक एए केच्रीय उत्पादन कर 
[रत निगम कर 


[ए आय कर (निगम कर के 
अतिरिक्त ) 
५ सम्पत्ति शुल्क (88४9/० 
00०४५) इत्यादि । 
सी--प्रशासनिक सेवाएँ . . जुशा न्याय शासन 
अप जेल 
जाए पुलिस 
हर्ट आभरण तथा नियटान 
अफ्ा विविध विभाग 
गोण शीर्षों के उदाहरण हैं :-- 
अनुभाग प्रधान शीर्षक गौण श्ीर्पक 
सी-प्रशासनिक सेवाएँ . ४"!)!॥!] जेल () जेल 
(2) जेलों की बनी वस्तुएं 
(3) अधिक पेशगी रकमों की 
वसूली 
(4) सेवाओं के निमित्त वसूली, 
इत्यादि । 

“इस सम्बन्ध में विभिन्न विभागों के अपने अपने नियम हैं पर साधारणतया 
यदि सुधार के लिए व्यय किया जा रहा हो तो वह राजस्व पर भारित किया जाता 
है। इसी प्रकार साधारण तथा पुनर्नंवन का व्यय भी राजस्व पर ही भारित होता 
है। दूसरी ओर प्रारम्भ का पँजी व्यय पूँजी से किया जाता है। प्रारम्भ के प॑जी 


व्यय के उदाहरण हैं -जमीन की कीमत, योजना के बनाने में नियक्त कर्मचारियों 
पर किया गया व्यय आदि । हु 
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इन मुख्य तथा गौण शोीथों में बार बार हेर-फेर नहीं होता और वे नियंत्रक तथा 
महालेखापाल द्वारा किए जाते है। प्रधान व गौण शीछष॑कों की निर्धारित 
सूची समय समय पर “ केन्द्रीय तथा राज्यों की प्राप्तियों तथा राशि-वितरण के 
मुख्य तथा गौण लेखा शीर्षो की सूची” (॥8 ०6 ४४]0०7 3079 (807 सि&द65 
० 3०८०0 6 एलाफयो ब्यते 84068 7२८८९४७०४७ ००० ॥059078९776708) 
के रूप में प्रकाशित की जाती है । 


6. लेखे का समंकीकरण 


खज़ानों और विभागीय अधिकारियों से प्राप्त प्रारंभिक लेखे वर्गीकरण के बाद 
एकत्रित किए जाते हैं । वर्गीकरण के अनुसार लेखा विभाग में लेखापाल प्रत्येक 
व्यवहार को प्रथम “वर्गीकृत विभागीय सारपत्र ” ([)6027/४776४7४7 ८७85४४60 
8०४7०८0) में दर्ज करते हैँ । सबसे पहले भुगतान सूची आदि से ऋण, निक्षेप 
आदि को दर्ज कर लिया जाता है । बाद में राजस्व और पूँजी के आय और व्यय 
व्यवहारों को विस्तार से दर्ज किया जाता है । यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि 
जहाँ लेखा शीर्षो के अनुसार व्यवहारों की प्रगति सरकार को जाननी आवश्यक 
है वहाँ विभागों के अनुसार व्यवहारों की गति जाननी भी आवध्यक हैं । इससे 
विभागों की आय या व्यय में वृद्धि हो रही है या ह्ास इसका पता चलता है । इसका 
महत्तव अध्याय 7 में वित्त नियत्रण के अन्तर्गत और भी स्पष्ट किया जाएगा। तात्पर्य 
यह कि लेखा निर्माण की तृतीय अवस्था में लेखे को इस प्रकार दिखलाना पड़ता 
है कि उक्त दोनों उद्देश्यों की पूति हो । लेखा विभागों के वर्गीकृत विभागीय सार 
पत्र इसी उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। एक ओर तो उनमें मुख्य और गौण शीष॑क 
आदि होते हैं, दूसरी ओर अनुदान और उस अनुदान विशेष से सम्बन्धित विभाग 
विशेष का नाम होता है । 


प्रत्येक वर्गीकृत विभागीय सार पत्र के सात भाग होते है : 


आय के अन्तगंत . . 4. राजस्व का विस्तृत वर्णन 
2. ऋण निक्षेप तथा प्रेषण राशियों का 
विस्तृत वर्णन 
3. भुगतान प्रमाणकों से प्रकट वसूलियों 
का वर्णन 


व्यय के अन्तर्गत... . 4. व्यय का विस्तृत वर्णन 


5. विभागीय सार पत्र से अनुगृहीत ऋण 
निक्षेप तथा प्रेषण व्यय की राशियाँ 


6 व7. प्रूफ़ शीट्स। 


इन विभागीय वर्गक्कित सार पत्रों के बारे में यह स्मरण रखना चाहिए कि वे 
लेखा क्षेत्र के आधार पर बनते हैँ अर्थात्‌ उनमें केवल उसी आय या व्यय का लेखन 
होता है जो उस लेखा क्षेत्र के अधीन कार्यालयों के व्यवहार हों । उदाहरणार्थ महा- 
लेखापाल, केन्द्रीय राजस्व के कार्यालय में केवल केन्द्रीय सरकार के विभिन्न 
विभागों के व्यवहारों का विस्तारपूृर्वंक उल्लेख आएगा न कि राज्य के किसी 
विभाग का । जहाँ तक उसी क्षेत्र के व्यवहारों से तात्पय है इन सारपन्रों 
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का सबसे बड़ा काम यह है कि ये सारे व्यवहारों को एकत्रित करते हैं । इसका 
महत्त्व और उपादेयता केन्द्रीय राजस्व महालेखापाल ह के कार्यालय में भले ही 
ख्याल में न आती हो पर राज्य लेखापाल के कार्यालय में अवश्य प्रकट होती है जहाँ 
राज्य के दर्जनों खज़ाने अपना-अपना अलग प्रारम्भिक लेखा भेजते हू । यदि उन्हें 
इस प्रकार सार पत्र में न उतारा जाए तो राज्य भर के व्यवहारों की क्‍या स्थिति है 
इसका एक जगह पता ही न चलें। 

“विभागीय वर्गक्वित सार पत्रों” के बनने के बाद उनके आधार पर एक “समेकित 
वर्गीकृत सारपत्र” बनाया जाता है। इस प्रकार 'समेकित वर्गक्ित सार पत्रों” से 
आय तथा व्यय की प्रत्येक लेखा शीर्षक के अंतर्गत वर्ष भर में कंसी प्रगति होती 
रही हैं इसका अन्दाज़ लगता रहता हैं। समेकित वर्गक्रृत सार पत्र” में 
“४ वर्गीकृत सारपत्र ” के सारे लेखा शीर्षक रहते हैं । इसके सित्रा इसमें अलग से 
अनुदानों के अनुसार राशियों का जोड़ भी होता है। यही आँकड़े बाद में विनि- 
योग लेखें के निर्माण में काम आते हैँ । जिस प्रकार अन्य लेखा शीर्षकों के लिए 
“समेकित वर्गीकृत सार पत्र” बनाया जाता है उसी प्रकार ऋण प्रेषण तथा निक्षेप 
व्यवहारों के लिए भी एक समेकित सारपत्र बनाया जाता है। 


समेकित सारपत्र से महीने के अंत में राशियाँ उपयुक्त रूप में ब्योरा पुस्तक” 
(0«४४॥ 800४) में उतारी जाती हैं । ब्योरा पुस्तक” का उद्देयर एक लेखा 
क्षेत्र के अन्तर्गत किए गए विभिन्न वित्तीय व्यवहारों को संकलित करना है। 
यदि ब्योरा पुस्तक न हो तो विभागों के अनुसार या खजानों के अनुसार दर्ज किए 
गए लेखों से सारे लेखा क्षेत्र की समग्र स्थिति क्या है इसका अन्दाज़ नहीं लग 
सकता । ब्योरा पुस्तक में गौण शीर्षों के अनुसार संकलन होता है अर्थात्‌ व्यवहार 
यथासम्भव विस्तार से अंकित किए जाते है । पुस्तक के तीन भाग होते हैँं। पहला 
भारत की समेकित निधि के व्यवहारों के लिए, दूसरा आकस्मिकता निधि के 
लिए और तीसरा लोक लेखा के लिए । 


इसी अवस्था में एक और विवरण रखा जाता है जिसे “राशि-वितरण लेखों 
का विवरण” (5 60677600. ० >छप्छटा)लाा 4४८००७७१४) कहते हे | 
इस विवरण से यह पता चलता है कि सभी वित्तीय व्यवहार लेखांकित हो गए हैं 
या नहीं । इसमें एक ओर तो खज़ानों से प्राप्त आँकड़े दर्ज किए जाते हैँ व दूसरी 
ओर विभागीय वर्गीक्षत लेखों से प्राप्त आँकडे | सिद्धान्तत: यदि सभी आँकड़े लेखां- 
कित किए गए हैं तो इस विवरण पत्र में दोनों ओर के आँकड़ों का योग बराबर होगा। 

लेखा समेकीकरण की श्रृंखला में अन्तिम अवस्था “प्रधान शीर्षकों के योगों का 
सार पत्र। (89४26 ० 08... ७०[०० ल८७०७) बनाना है। इस सार पत्र 
में प्रधान लेखा शीर्षों के आंकड़े दिए रहते हैं । यह पूर्वोक्त 'राशि-वितरण लेखों का 
विवरण” के आधार पर बनाया जाता है। 

लेखा विभागों में ब्योरा पुस्तक, समेकित सार पत्र, आदि को पूरा करने की तारीखें 


नियत होती है और इन तारीखों के बीत जाने के बाद साधारणतया लेखे में कोई 
परिवंतन नहीं किया जा सकता । 


सरकारी लेखा पूरा होने के लिए अब एक और प्रक्रिया रह जाती है जिसे दैनिकी 
(.०प:४७7) तथा खाता ([,८त867) कहते हैं। लेकिन वास्तव में यह लेखा 
निर्माण का भाग नहीं । वह लेखे की शुद्धता की जाँच का एक तरीका है। उसके 


च्ज् 


बारे में इसी अध्याय में आगे बतलाया जाएगा। 
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7. विनिमय लेखा 


उपरोक्त लेखा निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में एक प्रक्रिया जिसके बिना शुद्ध 
आँकड़े जानना असम्भव है--अछती रह गयी थी। इसे “विनिमय लेखा” 
कहते हैं। यह सदेव सभव नहीं कि मद्रास सरकार की प्राप्ति केवल 
मद्रास राज्य. के खज़ानों में ही हो। मान लीजिए, मद्रास सरकार को 
होने वाली यह आय दिल्‍ली के खज़ाने में जमा कराई गई है, लेकिन इसका मद्रास 
के लेखे में अंकित होना आवश्यक है । दिल्‍ली का खजाना पूर्वोक्त व्यवस्था के अनुसार 
अपना ब्योरा केन्द्रीय राजस्व के महालेखापाल (4०८०प्रगाब्या-ठव्यलाथं 
(७४४७7 7२८ए८४७८४) को ही भेजंगा। महालेखापाल केन्द्रीय राजस्व का यह 
कतंव्य है कि वह उस प्राप्ति की सूचना मद्रास के महालेखापाल को दे। इसी 
व्यवस्था को लेखा विनिमय कहत हैं। ऊपर केवल एक उदाहरण दिया गया है । 
इस तरह के विनिमय के लिए कितनी ही परिस्थितियाँ हो सकती हैं। एक लेखा 
क्षेत्र से दूसरे लेखा क्षेत्र में एक विभाग से दूसरे विभाग में लेखे भेजे जासकत है। 
रिज़र्व बेंक से अपना अलग खाता रखने वाले दो विभागों के बीच भी विनिमय हो 
सकता है। जहाँ चेक द्वारा भुगतान करने की प्रथा प्रयोग में हैं वहाँ लेखा विनियम की 
आवश्यकता नहीं पड़ती । अर्थात्‌ यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को कूछ 
दिया जाना हो तो जहाँ तक इस विभाग विशेष के व्यवहार का प्रदन हे भुगतान 
चेक द्वारा कर दिया जाएगा । 


विनिमय लेखा के मुख्य दो प्रकार है : 


() विनिमय लेखा 
(2) समायोजन लेखा (5८६६ऋाल्या; ०८०००) । 


विनिमय लेखा वह लेखा है जिसके माध्यम से (क) रक्षा, डाक व तार विभागों 
के लेख में होने वाले व्यवहार (रेल को छोड़कर) अन्य लेखों में समायोजित किए 
जाते हों और (ख) भारत सरकार के वित्तीय व्यवहार जो एक सिविल महालेखापाल 
के लेखे से (रेल को छोड़कर ) अन्य महालेखापाल के लेखे में समायोजित किए जाते हों । 
इन विनिमय लेखों के नाम स्थाई रूप से निर्धारित होते हैं और वह चाहें किसी ओर 
से प्रारंभ क्यों न हो उनकी संज्ञा में परिवर्तन नहीं होता । इस प्रकार दो सिविल 
महालेखापालों, उदाहरणार्थ बंबई और केन्द्रीय राजस्व के महालेखापाल के बीच 
जो विनिमय होगा वह केवल केन्द्रीय राजस्व और बंबई के बीच विनिमय लेखा” 
(+जटा2708९ 2००07. >दाज़ल्टा एटाएड रिट्एटाप८ट 2700 807099) 
नाम से ज्ञात होगा न कि किसी अन्य नाम से चाहे फिर ये भुगतान 
बंबई के लेखापाल ने प्रारंभ किए हों या केन्द्रीय राजस्व द्वारा हुए हों । 


उपरोक्त (क) के अन्तर्गत निम्नलिखित विनिमय लेखे आते हैं: 

() सिविल लेखा विभागों के बीच का विनिमय लेखा (85%67978८ 
2.0९0फाए 96€७९८०४ (राफ्ठीं 990 (797) 

(2) डाक और तार लेखा विभाग व सिविल लेखा विभाग के बीच का विनिमय 
लेखा (ऋषटिाबा86 36००फाा.. >ल6ल्य  एांथों. बाते 2085 
3770 4662879]075) 

(3) सिविल लेखा विभाग और रक्षा लेखा विभाग के बीच का विनिमय लेखा 


(फिटा47086 230000०६ 72८८० (जी बए्त 0९८7०८ $867४7068) 
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(4) रक्षा लेखा विभागों के बीच परस्पर विनिमय लेखा (£5०7७86 
4०००0ए7 9८८ 67०९ 4८००एा (07८68) तथा 


(5) डाक और तार विभाग और रक्षा लेखा विभागों के बीच का विनिमय 
लेखा (अलाबाग8९ &0००0ण070 9ए6ए८ला 20808 27व 7268 7७०75 


2० 72667१०९ 8370०065$) । 


इन विनिमयों की विधि इस प्रकार है। खज़ानों से प्रारम्भिक लेखा आने पर 
जब किसी महालेखापाल के कार्यालय में यह पता चलता है कि किसी व्यवहार 
(६7275%&८४०7) की वास्तविक ज़िम्मेदारी किसी अन्य महालेखापाल पर है तो 
वह पहले उस व्यवहार के स्वरूप के अनुसार अपने रजिस्टरों में जमा ((८०४) या 
बाक़ी ([0८०४) उस अन्य महालेखापाल के नाम दिखाता है। बाद में विनिमय लेखा के 
द्वारा उपयुवत महालेखापाल को इसकी सूचना दी जाती है । जब उपयुक्त महालेखा- 
पाल से इस जमा या बाक़ी की स्वीकृति की सूचना मिल जाती है तब प्रारम्भ करने 
वाला लेखापाल उसे उचित रूप से अपने लेखे में शामिल कर लेता है। विनिमय 
जितनी ही तत्परता से किया जाएगा उतनी ही वर्ष के अन्त में किसी एक लेखा क्षत्र 
के अन्तर्गत व्यवहारों की वास्तविक स्थिति जानने में ग्रासानी होगी। लेखा पद्धति 


हा 


के शब्दों मे इस हेरफर की चार अवस्थाएँ हैं : 


(4) महालेखापाल केन्द्रीय राजस्व के नाम महालेखापाल बंबई का प्रेषण 
(रिशाशरएद्रा708 40 (थाएथ) १९ए००प९८ 7077 ठ0फ्रो2०४) 


(2) महालेखापाल बंबई के नाम महालंखापाल कंनन्‍्द्रीय राजस्व का प्रेषण 
(8िटणांएदव706 00 80702ए 707 (दगगदव रि०ए०5प८) 


(3) महालेखापाल केन्द्रीय राजस्व द्वारा समंजनीय म्दे (0९:78 /0[0४४०96 
०9 (दा ८ए८ट7प८) तथा 


(4) महालेखापाल बंबई द्वारा संमजनीय मर्दे (६८०४8 20]ए४० 7०० 9ए 
8070770239) । 


यह केन्द्रीय राजस्व तथा बंबई के बीच लेखा विनिमय का उदाहरण था। इसी 
प्रकार अन्य विनिभयों में उचित अन्तर से ऐसी ही अवस्थाएँ झा सकती है। 


समायोजन लेखा वह लेखा है जो राज्य महालेखापालों द्वारा परस्पर लेखा समंजन 
(0[प्छा7००४ 0 4&०००0००४) के लिए व्यवक्नत होता है। रेल लेखा 
विभाग और अन्य लेखा विभागों के बीच के लेखा विनिमय को भी समायोजन लेखा 
कहते हं। इसका नाम लेखा समायोजन इसलिए पड़ा है कि रिज़र्व बैंक इस समंजन 
के लिए 08048 कप होता है। भारत सरकार की आरक्षित निधि के समान ही राज्य 
सरकारों की अपनी निधियाँ रिजर्व बैक के पास होती हैं। अतएवं एक राज्य सरकार 
और दूसरे राज्य सरकार के व्यवहारों को समंजित करने का काम रिजर्व बैंक पर ही 
छोड़ दिया जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि प्रत्येक छोटे समंजन के लिए रिजर्व 
बैंक को सूचना भेजी जाए। सूचना प्रति मास भेजी जाती है। रेजवे के साथ भी 
समजन का यही तरीका है क्योंकि यद्यपि रेल विभाग की अपनी अलग संचित निधि 


नहीं, फिर भी उनका प्रपत्र लेखा (?#00प4 3०००८४४) रिजवे बेक द्वारा 
रखा जाता है । 
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समायोजन लेखे की प्रक्रिया क्‍या है? मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के लेखापाल 
के रजिस्टर में कोई ऐसा व्यवहार दर्ज हुआ है जिसका वास्तविक दायित्व बिहार 
के महालेखापाल को लेना चाहिए। यह मालूम होते ही उत्तर प्रदेश का महालेखा- 
पाल इस बात की सूचना बिहार के महालेखापाल को देगा। सूचना में बतलाए 
गए दायित्व को जब बिहार के महालेखापाल द्वारा स्वीकृत कर लिया जाएगा तब 
उत्तर प्रदेश का महालेखापाल उसे बिहार लेखापाल के नाम लिख देगा। प्रति 
सप्ताह ऐसे समायोजन “रिज़र्व बेक के साथ संमजन का खाता” (१८४४४८७# ० 
कैठ[पएडंणाढा: शा ४76 ९४८००८ छ्ेथ्या:) में एकत्रित कर बैंक 
के केन्द्रीय. लेखा अनुभाग (था 2.0००००४०४ 56८४०४) को सूचित 
कर दिया जाता है। इन शुद्ध राशियों के आधार पर बंक प्रत्येक राज्य सरकार 
के निधि अवशेषों में फिर ह्वास या वृद्धि करता है। बेक इसकी सूचना उपयुक्त 
महालेखापालों को देता है जिसके साथ समायोजन की क्रिया का अन्त माना जाता 
है। जब तक वह सूचना बेक से न मिल जाए, महालेखापाल के लेखों में व्यवहार 
समंजन की अवस्था लेखे में अथवा “अन्तर राज्य उचन्त खाते” (77067-5080८ 
50870678८ 3००००००) लेखा शीर्षो में दिखलाए जाते हैं। 


भारत सरकार और राज्य सरकार के लेखापालों के बीच लेखा समायोजन का 
उपयोग निम्न प्रकार के व्यवहारों के लिए हो सकता है : 


() संघ वित्त व्यवस्था में राज्य सरकारों को दिए गए अंशदान आदि के लिए 
(राज्यों से केन्द्र सरकार को और केन्द्र सरकार से राज्य सरकारों को )। 


(2) संविधान के अन्तर्गत कुछ पेन्शनों के लिए जो पहले भारत की समेकित 
निधि से दी जाती हैं पर बाद में जिनकी राशि राज्य सरकारों से वसूल 
की जाती है। 


(3) केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच ऋण व अग्रिम राशियों के लिए । 


विदेशी सरकारों से लेन देन में भी कहीं-कहीं इस प्रकार के समायोजन की प्रथा है 
जहाँ इस व्यवस्था को लागू करने के लिए उन विदेशी सरकारों से भारत सरकार 
का विशिष्ट समझौता हो गया है। साधारणतया विदेशी सरकारों के साथ होने 
वाले लेन-देन रोकड़ में ही होते हैं। 


8. विनियोग लेखा 


राजकीय लेखे की सीढ़ी में समेकन के बाद हम मासिक लेखे और बारह महीने के 
आँकड़े एकत्रित कर वार्षिक लेखे की अवस्था पर आते हैं। पर वास्तव में वाषिक 
लेखा संकलित होने के पूर्व एक विशेष लेखा और बनाना पड़ता है जिसके बगेर संसदीय 
वित्त नियंत्रण का उद्देश्य पूरा नहीं होता। वाषिक लेखा अर्थात्‌ वित्त लेखा 
जिसमें सारे व्यवहार आय, व्यय, ऋण तथा प्रेषण भी शामिल है वर्ष बीत जाने के 
कई महीनों बाद ही संकलित हो सकता है! क्योंकि ऋण आदि की राशियों का 
अन्दाज़ कितने ही महीनों बाद लग पाता है, पर विनियोग लेखा वर्ष बीतते ही यथा- 
शीघ्र संकलित करना पड़ता है क्योंकि इसके साथ लेखा परीक्षा के महत्त्वपूर्ण फल 
प्रस्तुत किए जाते हैं। विनियोग लेखा 'एकाउन्ट कोंड” के शब्दों में वित्त लेखें 
का एक पूरक लेखा है। की कर 
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भारत सरकार के व्यवहारों के संबंध में निम्नलिखित विनियोग लेखे बनाए 
जाते हें: 
(7) सिविल विभागों का विनियोग लेखा. (#फए०एगंबधंगा 
2०८०००7४४, (॥ए7) 
(2) रक्षा विभाग का विनियोग लेखा (“फुए/0एपंथ/ं00 8०००७, 
[2९८7१८८) 


( 3 ) रेल विभाग का विनियोग लेखा (“फञ[श०एएंद्ा0ा ै ८ ८०प्र0(8, 
०५०५४) तथा 


(4) डाक और तार विभाग का विनियोग लेखा (#फए०एएंबपं०त 
0०००प7४, 9. &70 2.) ॥ 


रेल विभाग के लिए अलग विनियोग लेखा होने का कारण यह है कि उस विभाग 
का अपना अलग वित्त है। उसमें अलग से आयव्ययक पारित होता है और संसद 
द्वारा अलग से विनियोग विधेयक (“एए7००पंथ४०० 8॥) पास किया जाता 
है। डाक और तार तथा रक्षा विभाग के व्यवहारों के लिए अलग से विनि- 
योग लेखा होनें का यह कारण है कि इन्हें अलग से प्रस्तुत करना लोक लेखा 
विभाग की विद्यमान रचना में अधिक सुविधाजनक होता है क्योंकि एक तो इन 
दोनों विभागों के अलग से लेखा परीक्षक हैं (लेखा परीक्षा के फलों का विनियोग 
लेखे से अत्यधिक संबंध है) और दूसरे यदि सारे रेल-अतिरिक्‍्त व्ययों को एक साथ 
विनियोग लेखे के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जाए तो वह बहुत बेढगा हो जाएगा और 
संसदीय लोक लेखा समिति सुविधा से उसकी परीक्षा भी न कर सकेगी। डाक 
और तार विभाग के विषय में, जैसा कि आगे बतलाया जाएगा, कई ऐसे विवरण 
(89/20/८77०) भी हूँ जो डाक तार विभाग के व्यवहारों को समझने के लिए 
आवश्यक हेँ। पर सिविल विनियोग लेखे में उस तरह के विवरण देने की प्रथा 
नहीं है । 

रक्षा के व्ययों के लिए अलग से विनियोग लेखा होने का गौण कारण यह है 
कि युद्ध काल में इस लेखे की संसद की सार्वजनिक लेखा समिति द्वारा परीक्षा नहीं 
होती थी। उसके लिए अलग से एक “सैन्य लेखा समिति” (५७॥धछ// ००007 
(:०:०४४४८८) हुआ करती थी जिसके लिए यह आवश्यक था कि विनियोग लेखा 
उस विभाग के लिए अलग से बना हो। यह व्यवस्था भविष्य में पुनः वेसी 
परिस्थिति का सामना करने के लिए चलाई जा रही है। 


स्वरूप की दृष्टि से सभी विनियोग लेखों का चाहे वे रेल विभाग के हों अथवा 
डाक-तार विभाग और रक्षा विभाग के, एक ही स्वरूप होता है। सर्वप्रथम एक 
सारांश जो प्रपत्र में होता है दिया जा रहा है । 


*]957 में सिविल विभागों के विनियोग लेखे को मंत्रालयों के अनुसार 
अलग-अलग प्रस्तुत किया जाना तय किया गया था । तदनुसार 953-54 से 
959-60 वर्षों तक के लेखे अलग-अलग पेश किए गए थे। १९ 960-63 से 
कक सरकार के सिविल विभाग्रों के लिए पुन: एक विनियोग लेखा बनाया 

। 
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प्रपत्र ॥ 
विनियोग लेखे का सारांश 





अनुदान मतापेक्ष मूल अंतिम वास्त- मूल अनुदान अंतिम अनुदान 
या विनि- या भारित अनु- अनुदान विक या विनियोग. या विनियोग 
योग का (४०४- दानया या व्यय कीतुलना में की तुलना में 








नाम तथा 26 07 विनि- विनि- व्यय अधिक--. व्यय अधिक -- 
संख्या ० ०४«78०१) योग योग कॉसें+* कम -- 
| 2 3 4 5 6 ह। 








सारांश के नीचे एक प्रपत्र दिया जाता है जिसमें नियंत्रक तथा महालेखापाल 
यह प्रमाणित करता है कि जहाँ तक उसकी जानकारी है लेखा शुद्ध है । वह यह भी 
प्रमाणित करता है कि लेखा संविधान के उपयुक्त अनुच्छेद में विहित विधि के 


अनुसार तथा उसके आदेश से बनाया गया है और सक्षम अधिकारियों ने उस संबंध में 
सारी जानकारी प्राप्त कर ली है । 


बाद में प्रत्येक अनुदान के अनुसार वास्तविक व्यय का एक विस्तृत ब्योरा 
दिया जाता है। ब्योरें में नीचे लिखी बातें दी जाती हैं : अन्तिम अनुदान (फंड 
87270) वास्तविक व्यय (26७ &7:०्यता।पए८) तथा सीमोपरि-व्यय' 
(ऋटटड55 #जाव्पवाएएा'८) अथवा बचत (5०»५7788$) की मात्रा । 


प्रपत्न 2 
अनुदानों के अनुसार वास्तविक व्यय का विनियोग लेखे में किया विस्तृत ब्योरा 
अनुदान संख्या 








प्रधान तथा गौण अन्तिम वास्तविक व्यय' की बढ़ती 
लेखा शीषक अनुदान व्यय या घटती 
] ७. 2 3 4 





विस्तृत ब्योरे में पहले प्रधान तथा गौण लेखा शीर्षो व उसके अन्तगंत उपलेखा 
थीर्षों के अन्तगंत आँकड़े जो माँग पुस्तकों (77०77०00 8000) में दिए होते 
है दिए जाने की प्रथा थी। पर 96व* से केवल मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत ही आँकड़े 
दिए जाते हैं यद्यपि लेखा परीक्षा विभाग में विस्तार से प्रत्येक शीर्ष के अन्तर्गत 
आँकड़े रखे जाते हैं । विनियोग लेखे (सिविल) में प्रत्येक मंत्रालय के नाम एक एक 
अध्याय होता है (अथवा रलवे में, रलों के नाम) ताकि आकड़े पढ़ते ही उसके 
लिए कौन कहाँ तक ज़िम्मंदार है इसका अंदाज़ लग सके । आाँकड़े जहाँ तक 
हो सके बिल्कूल अन्तिम होते हैं क्योंकि यह आवश्यक है कि विनियोग लेखें और 
संयुक्त वित्त तथा राजस्व लेखों के आँकड़े समान हों । 





यह 96 में विनियोग लेखें को सुबोध बनाने की दृष्टि से किया गया था । 
इस दिल्या में नियंत्रक तया महालेखापान का विचार और प्रयत्न करते का है । 
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विनियोग लेखे की निर्माण प्रणाली इस प्रकार हैँ । लेखा विभागों में एक 
विनियोग लेखा परीक्षा प्रभाग होता है जो अनुदानों के सामने प्रति मास वास्तविक 
आय के आँकड़े दर्ज करता रहता है। जिस रजिस्टर पर यह किया जाता है उसे 
'विनियोग रजिस्टर (“फ77०ए7एंथ८ंणा िव्ट्टा४0०) कहते हैं। इसमें एक 
ओर तो पूर्वोल्लिखित अनुदानों के आँकड़े ओर दूसरी ओर हर एक महीने के 
वास्तविक व्यय के स्तम्भ होते हे जिनमें आँकड़े भरे जाते हैं । अनुदानों से वास्त- 
विक व्यय की तुलना करने से अधिक महत्त्वपूर्ण यह हैं कि वहाँ उससे अन्तिम अनुदान 
की तलना की जाए। इस प्रभाग की यह एक बड़ी जिम्मेदारी है । यहाँ के लेखा- 
पालों को प्रत्येक पृतविनियोजन का उचित परिणाम ख्याल में रखना पड़ता है और 
समय-समय पर उसके अनुसार वे अन्तिम अनुदान की राशि भी ठीक करते रहते है । 
वर्ष के अन्त में इन सब आँकड़ों को संकलित कर विनियोग लेखा तैयार कर लिया 
जाता है। टिप्पणियाँ आदि भी इन्ही प्रभागों में बनाई जाती है। विनियोग लेखे से 
विभागीय वित्त नियंत्रण में बड़ी मदद मिलती है । महालेखापाल के विनियोग लेखा 
परीक्षा प्रभाग का यह कंव्य है कि यदि वास्तविक व्यय समय के अनुपात में अत्यधिक 
या अत्यल्प हुआ हो तो संबंधित विभाग को इसकी सूचना दे। 


9. वित्त लेखा ; 


जिस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 49 तथा उपर्युक्त लेखा और लेखा परीक्षा 
आदेश के अनुसार विनियोग लेखा बनाना नियंत्रक तथा महालेखापाल का क्तंव्य है 
उसी प्रकार राज्यों तथा केन्द्रीय सरकार के आय, व्यय, ऋण आदि व्यवहारों का एक 
वित्त लेखा बनाना भी उसका कतेव्य है। 


इस प्रकार वित्त लेखा वह लेखा है जो लेखा परीक्षक द्वारा किसी सरकार को 
समस्त आय तथा व्यय को उपयुक्त शीर्षो के अंतर्गत वर्गीक्रत करते हुए सरकार के 
समक्ष प्रस्तत किया जाए। चूँकि भारत में केन्द्र सरकार व राज्य सरकारों के लेखे 
अलग अलग होते हैं इसलिए नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक राष्ट्रपति व राज्यपालों 
को उनकी सरकारों के लेखे अलग अलग प्रस्तुत करता है। विनियोग लेखे की पद्धति 
के विपरीत वित्त लेखे डाक और तार विभाग तथा रक्षा और रेल विभाग के लिए 
अलग से नहीं बनाए जाते, बे केन्द्रीय सरकार के समस्त व्यवहारों के लिए एक ही होते 
हैं। इसक़ा एक कारण यह है कि जहाँ विनियोग लेखे के साथ का लेखा परीक्षण 
प्रतिवेदन अत्यधिक विस्तृत होता है (जो संसदीय नियंत्रण की दृष्टि से 
आवश्यक है) वहाँ वित्त लेखे के साथ का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन इतना विस्तृत 
नहीं होता। बारीकी के लिए विनियोग लेखा भी भत्यन्त विस्तार से देना पडता 
है और इसलिए डाक तार आदि के विनियोग लेखे अलग अलग बनाने में आसानी 
'होती है। दूसरा कारण यह भी है कि वित्त लेखे में कुछ ऐसी मर्दें होती हैं जिन्हें 
विभागों के अनुसार अलग अलग करने से उनके परिणामों का उचित आभास नहीं 
होता। उदाहरणार्थ, ऋण तथा अग्रिम राशियों का वर्णन। इसी कारण से लेखा 
ही नहीं, इन व्यवहारों के संचालन की ज़िम्मेदारी भी वित्त मंत्रालय के एक 
विभाग पर (सब के माफ़ेत) होती है । 


स्वरूप की दृष्टि से वित्त लेखे के दो भाग होते हैं :--(क) सामान्य वित्त लेखा 
तथा (ख) ऋण, निक्षेप तथा प्रेषण (069५ ए06एठअं( छठे ि८णा७7028) 
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के लेखे । सामान्य वित्त लेखा' के अन्तर्गत निम्तलिखित विषय आते हैं : 


(क) प्रमुख आय और व्यय के शीर्षों के अनुसार कूल आय तथा व्यय का प्रतिशत 
विवरण, 


ख) प्राप्ति तथा भुगतानों का संक्षिप्त विवरण, 

) मुख्य शीर्षो के अनुसार आय तथा व्यय का सारांश, 
) व्यय का मतापेक्षी तथा भारित स्वरूप में वितरण, 
) गौण शीर्षो के अनुसार आय का विस्तृत लेखा, 

च) गौण शीर्षो के अनुसार व्यय का विस्तृत लेखा, तथा 

) 


वर्ष भर के अन्दर और वर्ष की समाप्ति तक राजस्व के बाहर की पूँजी 
के व्यय का विवरण । 


ऋण, निक्षेप तथा प्रेषण लेखे के अन्तर्गत निम्नलिखित विषय होते हैं : 

(क) प्रमुख शीर्षों के अनुसार प्राप्तियों, भुगतानों, ऋण, निक्षेप, तथा प्रेषण 
व्यवहारों का संक्षेप में वर्णन, 

(ख) वर्ष में राजस्व लेखे के बाहर की पूजी और अन्य व्ययों का वर्णन जिसमें 
व्ययों के लिए धन कहाँ से प्राप्त हुआ है इसका उल्लेख, 

(ग) वर्ष के ऋण (जिसके अंतर्गत प्रॉविडेण्ट फण्ड जैसे, अन्य ब्याज की 
देनदारियाँ भी शामिल है) का ब्योरा जिसमें वर्ष के प्रारम्भ व अन्त में 


कितना ऋण है, और कितने ऋण का भुगतान हुआ है, तथा कितना ऋण 
और लिया गया है आदि का विवरण, 


(घ) वर्ष के ऋण (दूसरों को दिए गए) तथा अग्रिम राशियों का ब्योरा जिसमें 
उपरोक्त प्रकार की राशियाँ कितनी दी गई हें, कितनी वापस मिली हैं 
कितना ब्याज प्राप्त हुआ है, वर्ष के प्रारम्भ में कितना अवशिष्ट था व 
अन्त में कितना बचा है इसका ब्योरा, 


(डः) राजस्व व अन्य स्रोतों से विभिन्न निक्षेप राशियों में कितनी राशियाँ 
विनियोजित की गई हें इसका विवरण । 


लेखा परीक्षा तथा लेखा आदेश, 936 के परिणाम स्वरूप भारत सरकार के 
आय-व्यय आदि का पहला वित्त लेखा सन्‌ 936-37 में प्रकाशित हुआ था। 
947 में देश विभाजन के कारण वित्त लेखा बनाने में काफ़ी बाधा हुई क्‍योंकि 
तब तक ऋण, निक्षेप आदि की अवशेष राशियाँ निर्धारित नहीं हो सकती थीं । वित्त' 
लेखा नहीं बनाया जा सकता था और ये राशियाँ इसलिए निर्धारित नहीं थीं 
क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच वित्तीय दायित्व के बारे में 
समझौता नहीं हुआ था। 947-48 के लेखे 950-5] तक तैयार न हो 
सके अतएव उस वर्ष संसदीय लोक लेखा समिति ने यह सिफ़ारिश की कि महा- 
लेखा परीक्षक की सलाह से वित्त मंत्रालय एक विवरण तैयार करे जिसमें व्यय 
विभागों की आय के स्रोत व उनसे वास्तविक प्राप्तियाँ तथा सरकार के ऋण 
व्यवहार दिए गए हों। वित्त मंत्रालय ने यह स्वीकार करते हुए विभिन्न मदों के 
अंतर्गत अस्थाई रूप से अ्रवशेष मालूम कराने का निर्णय किया वा तदनुसार 


देश विभाजन के परचात 947-48 में पहली बार वित्त लेखा निर्माण 
(5) 
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किया गया। चूंकि वित्त लेखा निर्माण में काफ़ी देर हो गई थी अतएवं यह 
भी निरुचय किया गया कि कई साल के वित्त लेखें एक साथ प्रस्तुत किए जाएँ। 
तदनुसार 947-48 के लेखे 959 में, 948-49 से 954-55 व 
955-56 से 958-59 के वित्त लेखे 960 में, 959-60 तथा 960-6 के 
लेखे 96 तथा 962 में प्रस्तुत किए जा चुके हैं । 


केन्द्रीय सरकार के वित्त लेखे का निर्माण महालेखापाल केन्द्रीय राजस्व के कार्यालय 
में होता है। संयुक्त राजस्व तथा वित्त लेखे के लिए विभिन्न महालेखापाल अपने 
आँकड़े महालेखापरीक्षक के कार्यालय में भेजते हैं। बहुत से विवरण दोनों में सामान्य 
हैं अतएव नियंत्रक तथा महा लेखा परीक्षक के कार्यालय से कुछ विवरण महालेखापाल, 
केन्द्रीय राजस्व को भेजे जाते हैं। यहाँ इनका संकलन किया जाता है और ऋण 
आदि के कुछ अपने विवरण भी जोड़े जाते हैं जिनके निर्माण की ज़िम्मेदारी केवल 
महालेखापाल, केन्द्रीय राजस्व पर ही है । 


0. संयुकक्‍त वित्त तथा राजस्व लेखा 


संयुक्त वित्त तथा राजस्व लेखे (७०थाजए्त फशक्ा०6 बाते रि(एजापए८ 
:3०००००४$) का दूसरा नाम “सार्वजनिक वित्तीय विवरण” (७००० सिंक्यारटांन] 
508067767०) है। यह वह लेखा है जिसमें भारत सरकार तथा राज्य सर- 
कारों के लेखे का सारांश दिया होता है और इसमें उनके अवशेषों व ग़ैरभुगतानी 
दायित्वों (एगएथत पअंअ०धं८३) के बारे में जानकारी होती है। लेखे 
का उद्देश्य भारत तथा राज्य सरकारों के लेखों को तुलनात्मक रूप में प्रस्तुत करना 


है। 
संयुक्त वित्त तथा राजस्व लेखे के दो भाग होते हैं : 
() सामान्य लेखा 
(2) सहायक लेख! 


इन दोनों के पहले एक प्रस्तावना देने की पद्धति है जिसमें सरकारी लेखे के बारे में 
कुछ जानकारी और विद्यमान वित्तीय तथा लेखा पद्धति के पूर्व इतिहास के बारे में 
संक्षिप्त वर्णन होता है का सामान्य लेखे में भारत सरकार तथा प्रत्येक राज्य लेखे के 
राजस्व _ तथा भुगतानों का संक्षिप्त ब्योरा होता है। तुलना के लिए प्राप्तियाँ 
एक ओर ओर भुगतान दूसरी ओर दिखाए जाते है । इन दोनों विभागों के 
अंतर्गत पुनः प्राप्तियाँ तथा भुगतान प्रत्येक राज्य और केन्द्रीय सरकार के लिए 
अलग अलग स्तम्भों के श्रंतगंत दिखलाए जाते हैं। 


इसके सिवा सामान्य लेखे में भारत तथा प्रत्येक राज्य सरकार के लेखों को इन 
मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत विभाजित किया जाता है: 
() मुख्य शीर्षो के अनुसार भारत[सरकार के राजस्व का लेखा, 
(2) मुख्य शीर्षों के अनुसार भारत सरकार के व्यय का लेखा, 


(3) . मुख्य शीर्षों के अनुसार भारत'सरकार, के झाय व्यय का लेखा, 
'' (4) . मुख्य,शीर्षों के अनुसार राज्य सरकारों के राजस्व का लेखा, . 
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(5) मुख्य शीर्षों के अनुसार राज्य सरकारों के व्यय का लेखा, तथा 
(6) मुख्य शीर्षों के अनुसार राज्य सरकारों के आय व्यय का लेखा । 


(4), (5) और (6) में राज्य सरकार के लेखों को परस्पर इस तरह रखा 
जाता है ताकि उनकी तुलना एक दूसरे से की जा सके । 


सहायक लेखों में प्रायः उपरोक्त लेखों के गौण शीर्षों के अनुसार ब्योरा दिया 
होता है। ऋण निशक्षेप निधि आदि शीर्षो के अन्तर्गत वर्ष के प्रारंभ तथा 
अन्त में क्या अवशिष्ट राशियाँ हैं इनका परिचय होता है। ये अवशिष्ट राशियाँ 
भारित अथवा मतापेक्ष इस भेद के अनुसार अलग सारिणी में दी जाती है। 
अन्य व्यवहारों के बारे में ऐसा नहीं उनमें केवल प्रसंगतः यह बता दिया जाता है 
कि वे भारित राशियाँ हैं या मतापेक्ष राशियाँ। भारत सरकार के व्यवहारों की 
विवेचना उनकी संघटना के अनुरूप होती है ताकि यह जाना जा सके कि भारत 
सरकार की कितनी आय और कितना व्यय किस प्रदेश में हुआ है । 


रचना सुविधा की दृष्टि से ब्योरे पहले अनुभाग, फिर मुख्य शीर्षो के और बाद में 
गौण शीर्षो के अनुसार दिए जाते हैं। प्रत्येक गौण लेखे के बाद एक व्याख्या या 
टिप्पणी दी जाती है जिसमें लेखे को समझाने का प्रयत्न किया जाता है। यदि लेख 
के व्यवहार में विशेषता हो तो उसे भी समझाने का प्रयत्न किया जाता मा 
है । ये टिप्पणियाँ साधारण पाठक के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है । केन्द्र और ६। ४४५ 
राज्य सरकारों के राज्य ऋण, अकाल निवारण निधि, प्रेषण तथा समायोजन,आऔं#., “* “५ 
विदेशी सरकारों के वित्तीय व्यवहारों के लिए विशेष रूप से टिप्पणियाँ दी 
जाती हैं । । दा 

संयुक्त राजस्व तथा वित्त लेखे का निर्माण नियंत्रक तथा महालेखापाल के कार्योत्रय 
में होता है। लेखा परीक्षा तथा लेखा आदेश, 936 के अधीन समुक्त 
राजस्व तथा वित्त लेखा राष्ट्रपति को प्रतिवर्ष फ़रवरी में पेश किया जाता हर ( 
वित्त लेखे की तरह संयुक्त लेखा संसद्‌ के दोनों सदनों के सम्मुख प्र मु 
नहीं किया जाता । संयुक्त लेखें पर कोई लेखा परीक्षा प्रतिवेदन भी नही होत। शक ््ु 
कि विनियोग और वित्त लेखे के विषय में होता है । ह२००१ 


संयुक्त राजस्व तथा वित्त लेखा सन्‌ 937-38 में पहली बार बनाया 
गया था । वित्त लेखे की ही भांति संयुक्त वित्त तथा राजस्व लेखों के निर्माण में 
भी 947 में देश विभाजन के परिणामस्वरूप बाधा हुई थी। यहाँ भी श्रन्त में 
अस्थाई रूप से अवशेषों को जानने का निश्चय किया गया व तदनुसार आगे संयक्‍त 
लेखे बनाए गए । 947-48 में दो संयुक्त लेखे बनाए गए जो इस प्रकार थे :--- 
(।) विभाजन के पहले के अर्थात्‌ । अप्रैल से 44 अगस्त 947 तक के भारत 
सरकार तथा पंजाब व बंगाल प्रान्त के व्यवहारों के लेखे । 


(2) विभाजन के बाद के अर्थात्‌ 5 अगस्त 947 से 3 मार्च 948 तक के 
भारत सरकार के पश्चिमी बंगाल व पूर्वी पंजाब व पूरे वर्ष 947-48 
के अन्य प्रान्तों के व्यवहारों के लेखे । . 


तब से संयुक्त लेखों को अद्यावत्‌ करने में काफ़ी प्रग्रति, ० । 958-59 का 


संयुक्त लेखा सबसे बाद का लेखा है। ... ] ५ «2 ८] 
“७ 3०क्रे 
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7. प्रपन्न लेखा 


सरकारी लेखा जिसका ऊपर वर्णन किया गया है केवल वास्तविक आय या व्यय का 
लेखा होता है। पर पहले से ही (और अब तो और भी अधिक ) सरकार कुछ ऐसे कार्य 
निभाती है जिन्हें व्यावसायिक का कहा जा सकता है | आयजव्यय के लेखे इन कार्यों 
की उपादेयता या वास्तविक स्थिति दिखलाने में समर्थ नहीं । अतएवं लोक लेखा 
पद्धति में प्रपन्न लेखे होने की पद्धति है। इन्हें प्रपत्र लेखा इसलिए कहा 
जाता है कि ये केवल विशिष्ट प्रयोजन के लिए विभागीय अधिकारियों द्वारा 
बनाए जाते हैं और इन्हें औपचारिक रूप से संसद या राष्ट्रपति के सम्मुख प्रस्तुत 
नहीं किया जाता। सामान्य पद्धति के लेखे के अतिरिक्‍त प्रपत्र लेखे भी हैं। 
अर्थात्‌, डाक व तार के वर्कशाप के आय और व्यय, सामान्य लेखे में तो दर्ज होंगे ही 
पर उन्हें व्यापारिक ढंग से प्रपत्र लेखे में भी दर्ज किया जाता है। इसीलिए दर्शनार्थ 
लेखों को विनियोग व वित्त लेखे का अनुपूरक लेखा कहा गया है । 


प्रपत्र लेखे सिचाई, जल, यातायात विभाग, डाक व तार विभाग, ऑडिनेन्स 
फेक्टरी जैसे सरकारी कारखानों में परम्परा से रखे जाते हैं, पर कुछ हद तक 
कुछ अन्य विभागों में भी प्रपत्र लेखे रखने की प्रथा है जेसे महानिदेशक, संभरण 
तथा निपटान का विभाग आदि। इसके अतिरिक्त सभी निक्षेप राशियों का प्रपत्र 
लेखा रखना पड़ता है। उनका स्वरूप थोड़ा निराला होता है । 


प्रयोजनके भ्रनुसार एक विभाग के अन्तर्गत कितनी ही तरह पा प्रपत्र लेखे हो सकते 
हैं। स्वरूप के अनुसार उनकी अलग अलग संज्ञा होती है। नीचे , जल, यातायात 
तथा बाँध विभाग में व्यवहृत प्रपत्र लेखों को उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया गया है :- 


() वित्तीय परिणामों का सारांश, 

(2) पूंजी व्यय का विस्तृत विवरण, 

(3) राजस्व लेखा, 

(4) ब्याज लेखा, 

(5) अप्रत्यक्ष भारों का लेखा, तथा 

(6) पूँजी व्यय का संबंधित व्यय अनुदान से तुलनात्मक अध्ययन । 


2. देनिकी तथा खाता 


यद्यपि सरकारी लेखा एक प्रविष्टि ($णष० एन) पद्धति पर 
रखा जाता है किन्तु सरकारी व्यवहारों के अवशेषों की परिशुद्धता जानने में एक 
अवस्था एंसी आती है जब 'द्विप्रविष्ट (00006 छप्न-9) पद्धति का भी प्रयोग 
करना आवश्यक हो जाता है। यह लेखा संकलन की अन्तिम अवस्था है। जिस 
साधन से यह किया जाता है उसे 'देनिकी' तथा 'खाता' कहो हैं। भारत व राज्य 
सरकारों के लेखों की देनिकी तथा खाता अलग अलग रखे जाते हैं। भारत सरकार 
की देनिकी तथा खाते का कार्य महालेखापाल, केन्द्रीय राजस्व के कार्यालय में व 


राज्य सरकार के देनिकी तथा खाते का कार्य तद्‌-राज्यीय महालेखापाल के 
कार्यालय में होता है । 
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खाते का मुख्य उद्देश्य ऋण तथा प्रेषण शीर्षों के अन्तर्गत सरकार के नाम शेष 
रहने वाली और शेष न रहने वाली राशियों के अवशेषों को मालूम करना है। इसमे 
राजस्व व्यय तथा पूंजी शीर्षो के ब्योरे भी दिए जाते हैं पर इनका उद्देश्य केवल 
खाते को ठीक (504००८८) करना है। अतएव राजस्व लेखे के बाहर राजस्व 
की प्राप्तियाँ, सेवा व्यय, तथा पूँजी व्यय कुल राशियों में दिया जाता है। 
ऋण तथा प्रेषण में ज़रा विस्तार से आँकड़े दिए जाते हैं किन्तु इसमें भी ऐसे ऋण 
तथा प्रेषण व्यवहार जो सरकार के नाम हों उनके केवल मुख्य शीर्ष के अनुसार 
ही आँकड़े दिए जाते है जब कि अन्य प्रकार के ऋण तथा प्रेषण के आँकड़ों को पर्याप्त 
विस्तार से अर्थात्‌ गौण शीर्षो के अनुसार दिया जाता है । 


सरकार के खाते व अवशषों के खाते चढ़ाए गए व्यवहारों के सम्बन्ध में यह स्पष्ठ 

करना आवश्यक है कि भारतीय सरकारी लेखा प्रणाली के अन्तर्गत खाते में सारे 
आँकड़े या तो सरकार के खाते डाले जाएँ या अवदेषों के । सरकार के खाते में वे 
आँकड़े होते हैं जिन्हें वर्षानुवर्ष संवहित नहीं किया जाता। उदाहरणार्थ राजस्व की 
प्राप्तियाँ । सरकार को ये प्राप्तियाँ एक बार प्राप्त हो जाने पर फिर उनका अगले 
वर्ष की प्राप्तियों से कोई सम्बन्ध नहीं रहता । दूसरी ओर ऋण तथा प्रेषण मदद ऐसे 
है जिनके बारे में सरकार का कूल दायित्व पिछले वर्ष कितना रहा है यह जानने के 
लिए आवश्यक है। इसमें केवल नीचे लिखे व्यवहार अपवाद है : 


() रिजर्व बेक' के निक्षेप ([0९00थ8 ० (7९ रि८४८७ए८ 8०7४5), 


(2) विनिमय तथा प्रषण. लेखे. (ऋटाथाहए०७ बपते रिटाराधक0८ 
:0०८0प7(8); 


(3) ऋण विमोचन अथवा ऋण लेने की आवद्यकता न पड़ने देने के लिए 
किए गए व्यवहार, 


प्रेषण जिन्हें केन्द्रीय खातों में समंजित किया गया है, 


(4) 
(5) महालेखापाल, केन्द्रीय राजस्व तथा अन्य महालेखापालों के बीच के 
समायोजन, 


(6) सिविल लेखे के महालेखापाल तथा अन्य विभागों के महालेखापालों के 
बीच के व्यवहार, तथा 


(7) भारत व इंग्लैण्ड के मध्य चालू लेखे । 


खाते के दो भाग होते हैं :-- 
(क) सरकार के नाम खाता चढ़ाएं गए व्यवहारों से संबंधित, तथा 
(ख) सरकार के नाम खाता न चढ़ाए गए व्यवहारों से संबंधित । 


पूर्वोक्त व्याख्या के अनुसार प्रथम भाग में सरकारी आरम्भ तथा (३0 दोष 
(09०४४्ठ ०0१ 009ंग्8 8०097०८), राजस्व प्राप्तियाँ, राजस्व लेखे के बाहर का 
पुंजी लेखा तथा सरकारी खाते में चढ़ाए जाने वाले ऋण प्रेषण आदि व्यवहार होते हूँ । 
द्वितीय भाग में स्थानीय खाता शीर्षों के व्यवहार तथा वेयक्तिक खाते के व्यवहार 


होते है । 
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खाते में आँकड़े प्रति माह दर्ज किए जाते हैं। वर्ष के अन्त में इन्हें जोड़ कर अवशेषों 
की स्थिति मालूम की जाती है जिसका उपयोग वित्त लेखे में होता है। इस 
अवशेष उतारने की क्रिया को शेष (रक़म) का पुनरीक्षण” (ए०संटछ ० 
82]»7०८४) कहते हैं। पुनरीक्षण में व्यवहारों के स्वरूप के सिवा लेखा 
परीक्षा करते समय ज्ञात विशेषताओं का भी ज़िक्र होता है। पुनरीक्षण का 
परिणाम एक संतुलन पत्र के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जिसमें एक ओर 
सरकार की आस्तियाँ व दूसरी ओर उसके दायित्व को प्रस्तुत किया जाता है। 
पर यह न समझना 'चाहिए कि यह संतुलन पत्र सरकार के समस्त आस्तियों व 
दायित्व का सूचक है क्योंकि भूमि, मकान, कारखाने, भण्डार आदि की आस्तियों 
के मूल्यांकन में कठिनाई होने के कारण अंकन नहीं किया जाता । 


अध्याय 4 


लोक-लेखा-पररी क्षा-पद्धति 


लोक-लेखे की परीक्षा या जाँच उतनी ही आवश्यक है जितना कि लोक-लेखे का 
निर्माण । वेयक्तिक व्यवहारों में लेखा-परीक्षा के बिना काम चल सकता है, पर 
जनता के धन से किए जाने वाले व्यवहारों के बारे में ऐसा नहीं । इसमें प्रत्येक 
को यह विश्वास दिलाना आवश्यक होता है कि व्यवहार नियमानुसार और सही 
हुए हैं । इसीलिए प्रत्येक देश में विस्तृत लेखा-परीक्षा-व्यवस्था हुआ करती है । 
परीक्षा का से हो, इसलिए उसका परीक्षण एक स्वतन्त्र अधिकारी को सौंपा 
जाता है। 


भारत में लोक-लेखा-परीक्षा-पद्धति का जन्म' ब्रिटिश राज्य-काल में हुआ था । 
कहा जाता है कि सन्‌ 865 में सर चाल्स ट्रेवेलियन महोदय ने लेखा-निर्माण, आय- 
व्ययक आदि के साथ लेखा-परीक्षा-पद्धति को भी जन्म दिया। भारतीय लोक-लेखा- 
परीक्षा-पद्धति, रूपरेखा में, इंगलैण्ड की पद्धति के अनुसार है, पर कहीं कहीं अन्तर भी है, 
उदाहरणार्थ इंग्लैण्ड में लेखा-परीक्षक प्राप्तियों की भी लेखा-परीक्षा करता है। यहाँ 
वह कुछ ही प्राप्तियों की लेखा-परीक्षा करता है। आस्ट्रेलिया और अमेरिका में 
जहाँ संघीय राज्यों के लिए अलग-अलग महालेखापाल हैं, वहाँ सारे भारत के लिए 
एक ही महानियंत्रक है । परन्तु मूल तत्त्वों में सभी देशों की लोक-लेखा-परीक्षा- 
पद्धतियों में समानता होना अवश्यम्भावी है । 


. लोक-लेखा-परीक्षा के सिद्धांत 
भारतीय लोक-लेखा-परीक्षा के मृख्य सिद्धान्त नीचे दिए गए हूँ:- 


() वित्तीय नियमों तथा उनके पालन में यदि कोई त्रुटि हो तो लोक-लेखा- 
परीक्षक उसे बतला सकता है, पर यह उसका कार्य नहीं कि वह वित्तीय 
नियमों का निर्माण करे या उनका प्रयोग करके दिखलाए। 


(2) लोक़-लेखा-परीक्षक द्वारा की गई आलोचना केवल वित्तीय व्यवहारों तक 
ही सीमित होती है। इस सिद्धान्त का आधार यह है कि शासन की जिम्मे- 
दारी केवल कार्यपालिका पर ही छोड़ी जा सकती है और इसलिए वह ही 
गर वित्तीय व्यवहारों के औचित्य या अनौचित्य पर निर्णय ले सकती है । 
अतएव भारतीय लोक-लेखा-परीक्षा-विभाग इस क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं 
करता । फिर भी जहाँ अपव्यय अथवा सरकार को क्षति होने के ख़ास 
उदाहरण ध्यान में आते हैं वहाँ सरकार को सूचित करना लेखा-परीक्षक का 
कर्तेग्य होता है । , क्‍ । 


(3) लेखे की जाँच करते समय परीक्षक को यह अधिकार होता है कि वह ऐसे 
प्रदन पूछे या जानकारी हासिल करे जो उसकी परीक्षा के लिए आवश्यक 
हों। किन्तु यह भी नियम है कि ऐसे प्रहन अत्यधिक सशक्त और शिष्ट 
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भाषा में पूछे गए हों। यह भी नियम है कि इस प्रकार की जानकारी केवल 
उपयुक्त विभाग से प्राप्त की जाए, क्‍योंकि अन्यत्र से प्राप्त करने का अर्थ 
सरकारी विभाग विशेष पर अविश्वास करना है। अन्त में, 


परीक्षा के परिणाम-स्वरूप ध्यान में आई आपत्तिजनक बातों को विभागों 
को किस ह॒द तक बतलाया जाए, इसका निर्णय परीक्षक पर है । लेखा- 
परीक्षा-संहिता (5०५०६ (४००6) में यह बताया गया है कि किस 
हद तक आपत्तियाँ किन-किन परीक्षकों द्वारा माफ़ की जा सकती है । किन्तु 
यदि त्रुटियाँ बहुत ही आपत्तिजनक हैं, तो उन्हें माफ़ करने का अधिकार 
केवल लोक-लेखा-समिति को होता है । 


2, व्यावसायिक लेखा-परीक्षा-पद्धति से भेद 


भारतीय लोक-लेखा-परीक्षा-पद्धति, व्यावसायिक लेखा-परीक्षा-पद्धति से इन 
बातों में भिन्न हैः-- 


() लेखाओं के रूप-संबंधी सुझाव:-- व्यावसायिक लेखा-परीक्षा-पद्धति का 
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यह अनिवार्य नियम है कि परीक्षक यह देखे कि व्यवसाय विशेष का लेखा 
उपयुक्त ढंग से रखा गया है या नहीं । प्रायः परीक्षक उस क्षेत्र में लेखा- 
पद्धति के बारे में भी सुझाव दे सकता है। सरकारी लेखा-परीक्षा में यह 
प्रइन नहीं उठता, क्‍योंकि संविधान के अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि 
संघ और राज्यों के लेखे ऐसे रूप में रखे जाएँगे जैसा कि महालेखापरीक्षक 
ने राष्ट्रपति के अनुमोदन से विहित किया हो । फलत: लेखा-पद्धति में यदि 
कोई त्रुटि हो तो लोक-लेखा-परीक्षक का केवल इतना काम होता है कि वह 
लेखा-परीक्षा-प्रतिवेदन द्वारा इस त्रुटि की ओर संसद्‌ का ध्यान दिलाए। 
उसे पद्धति में सुझाव देने की कोई खास गुंजाइश नहीं होती । 


व्यय की अनुमति:--व्यवसाय में व्यय अथवा प्राप्तियों के लिए कम्पनी 
के मेनेजिंग डाइरेक्टर अथवा अन्य अधिकारियों के आदेश होते हैं । लोक-लेखे 
में इनके स्थान पर देश के संविधान के उपयुक्त अनुच्छेद, संसद्‌ या विधान 
सभाओं द्वारा पास किए गए कानून व राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति द्वारा 
लागू किए गए नियम होते हैँ । दोनों ही परिवर्ततशील हैं, पर सरकारी 
आदेश संख्या में कहीं अधिक हैं। इसलिए लोक-लेखा-परीक्षक को 


'आदेशों के बारे में अधिक सावधान रहना पड़ता है । दूसरे, व्यवसायों में 


वहाँ के अधिकारियों का व्यवसाय के लाभ-हानि से निजी सम्बन्ध होने के 
कारण आदेशों में त्रुटि होने की संभावनाएँ कम रहती हैं । लोक-व्यवहारों 
में किसी का अपना निजी हित नहीं होता इसीलिए, हर एक अवस्था 
में उचित अधिकारी से वित्तीय व्यवहार करने की अनुमति की 


आवश्यकता पड़ती है। लोक-लेखा-परीक्षक को व्यवसाय की तुलना में 
इस दृष्टि से बहुत सावधान रहना पड़ता है । 


मूल लेखे की परिशुद्धता की जाँच:--व्यावसायिक लेखा-परीक्षा में, यांद 
आवश्यकता पड़े तो, सूक्ष्म से सृक्ष्म प्रारम्भिक लेखे की परीक्षा की जा 
सकती है, पर लोक-लेखा-परीक्षा में ऐसा नहीं होता । सरकारी व्यवहार 
इतने विस्तृत रूप से होते हैं और उनसे सम्बन्ध रखने वाले विभाग इतने 
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२०० साकाकारर 


१२यक्रकरी 


अधिक है कि जब तक हर विभाग और उसके कार्यालय के साथ एक लेखा- 
परीक्षा-विभाग का कार्यालय संलग्न न हो, सूक्ष्म लेखा-परीक्षा संभव नहीं 
उदाहरण स्वरूप रेल की आय को अथवा विदेशी राजदृूतावास में हुए 
व्यय को लीजिए । इन व्यवहारों के लेखे बहुत दूर स्थित एक महालेखापाल 
या लेखा-परीक्षक के कार्यालय में होते हैं। अतएव इन्हें बहुत सृक्ष्मता से 
नहीं देखा जा सकता । इसका परिणाम यह होता है कि मूल लेखे की 
शुद्धता की जाँच भारतीय लोक-लेखा-परीक्षा-पद्धति में प्राय: व्यवहार करने 
वाले विभाग पर छोड़ दी जाती है। आय और भण्डार वस्तुओं की जाँच 
इस व्यवस्था के खास उदाहरण हैं, जिनके बारे में आगे विस्तार से 
बतलाया गया है । 


लेखाओं के निर्माण की जाँच:--व्यावसायिक लेखा-परीक्षा-पद्धति में 
लेखा-निर्माण की जाँच अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है, पर जहाँ तक 
सरकारी लोक-लेखा-परीक्षा के विद्यमान स्वरूप का सम्बन्ध है उसमें लेखा- 
निर्माण की शुद्धता का इतना महत्व नहीं । जैसा कि अध्याय 7 में 
बतलाया गया था, एक-दो विभागों को छोड़कर शेष के लेखा-निर्माण 
की भी ज़िम्मेदारी लेखा-परीक्षा-विभाग पर होती है। इससे निर्माण की 
प्रक्रिया में भूल होने के अवसर प्राय: कम होते हैं। जहाँ लेखा-परीक्षा से 
लेखा-निर्माण अलग है, वहाँ परीक्षक की इस मामले में जिम्मेदारी अधिक 
होती है । वैसे व्यावसायिक संस्थाओं जितनी परीक्षा लोक-लेखा-परीक्षा- 
विभाग द्वारा नहीं हो सकती क्योंकि संविधान के अनुसार ही लेखे का 
स्वरूप वित्त-मंत्रालय द्वारा महालेखापरीक्षक की सलाह से निर्धारित 
किया जाता है । 


लाभ-हानि लेखे का निर्माण:--व्यावसायिक लेखा-परीक्षा-पद्धति में 
निर्माण व्यापार तथा लाभ-हानि लेखाओं (](४०एए०७८पांए९, 
पू+७6ांग्रए्‌ 4०0 ?700 870 058 4८८०००४५) की जाँच उसका अनिवार्य 
अंग है, पर लोक-लेखा-परीक्षा-पद्धति में यह अनिवाय अंग नहीं । स्वतन्त्रता 
के बाद सरकार के राष्ट्रीय उद्योग व व्यवसायों के प्रारम्भ करने से इनकी 
लेखा-परीक्षा में लाभ-हानि आदि लेखों की परीक्षा लेखा-परीक्षा-विभाग 
को करनी पड़ती है, पर अधिकांश लेखा अब भी परिपाटीगत ही है । 
अधिकतर वे उद्योग स्वतन्त्र निगम आदि के रूप में प्रारम्भ किए गए हैं 
परिणामतः भारत की संचित निधि या लोक-लेखे में इनके व्यवहार नहीं 
आते । ऑड्नेन्स फेक्ट्रीज या चित्तरनन्‍्जन लोकोमोटिव वर्क्स जैसे थोड़े- 
बहुत जो भारत की संचित निधि से ही चलाए गए उद्योग हैं उनके निर्माण 
लेखों की परीक्षा केवल सहायक परीक्षा के रूप में की जाती है । 


व्यवहारों के औचित्य या अनौचित्य. का ध्यान:---अन्त 'में लोक-लेखा- 
परीक्षा व व्यावसायिक लेखा-परीक्षा में एक सबसे बड़ा अन्तर यह है कि 
जहाँ व्यावसायिक लेखा-परीक्षा में लेखा-परीक्षक केवल लेखे की शुद्धता 


' को ही ढूंढता है, लोक-लेखा-परीक्षक लेखे के व्यवहारों के औचित्य या' 


अनौचित्य पर भी मत प्रकट कर सकता है । लेकिन यह उसे पहले बतलाए 
गए सिद्धान्त के अन्तर्गत रहते हुए ही करना पड़ता है । ' 
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3, लोक लेखा परीक्षा की विशेषताएं : 


लोक-लेखे की परीक्षा प्राय: प्रारंभिक लेखे की अ्रवस्था में ही की जाती है, पर कुछ 
विभाग ऐसे भी हें जहाँ परीक्षा लेखा-निर्माण की मध्यवर्ती श्रवस्थाओं में की जाती है 
जैसे रेल व स्रक्षा-विभाग । कुछ खास तरह की लेखा-परीक्षाएं, लेखा-निर्माण के अन्त 
में की जाती हें जेसे “ऋण-प्रेषण आदि व्यवहारों की समीक्षा” (े८एंल्स ० 
760६ 8९८०४४७०८९, ९६८.) । 


जैसा कि पिछले अध्याय में बतलाया गया था परीक्षा सदेव महालेखापरीक्षक और 
उसके अधीन अधिकारियों के कार्यालय में ही होनी संभव नहीं, क्योंकि सारे लेखे लेखा- 
परीक्षा-विभाग में नहीं भेजे जाते । प्रारम्भिक लेखों के साथ कितने ही गौण लेखे होते 
हैं, जिनकी परीक्षा के लिए परीक्षकों को उन विभागों में जाना पड़ता है। इसे ही स्था- 
नीय लोक-लेखा-परीक्षा” (/.००७| +ए%४) कहते हें। स्थानीय लोक-लेखा-परीक्षा 
बहुधा निर्माण-विभाग, जंगल-विभाग आदि में करनी पड़ती है। इससे मिलती-जुलती 
एक और परीक्षा होती है जिसे निरीक्षण कहते हें। जब लेखा-परीक्षा-विभाग द्वारा 
किसी विभाग या कार्यालय का निरीक्षण किया जाता है, तो उसमें केवल लेखे की 
अशुद्धता ही नहीं देखी जाती, वरन्‌ यह भी देखा जाता है. कि लेखे और वित्तीय 
आचरण की प्रथा वहाँ ठीक है या नहीं । 


इसी प्रकार लोक-लेखा-परी क्षा-विभाग को एक “उच्चतर लेखा-परीक्षा  (स्रांह्ाद 
+ 0५0) भी करनी पड़ती है, जो विभाग के विशिष्ट उच्चतर अधिकारियों द्वारा 
खास परिस्थिति में की जाती है। ऐसा विचार है कि केवल' नियमानुरूपता पर्याप्त 
नहीं, व्यवहारों के औचित्य को भी देखना चाहिए जेसे, बचत की गंजाइश, नियमों की 
उपादेयता आदि । 


चूंकि सदेव हर एक व्यवहार की जाँच संभव नहीं होती, इसलिए लेखा-परीक्षा 
नियमों में आंशिक लेखा-परीक्षा (7०६ ४००४) की पद्धति है, जिसमें यह निर्णीत 
किया गया है कि किस विषय की कितनी गहराई तक परीक्षा की जाएगी । 


लोक-लेखा-परीक्षा में एक और तरह की परीक्षा शामिल होती है, जिसे “अनुमति 
की लेखा परीक्षा (07867: &ए०7) कहते हें । (अनुमति की. लेखा-परीक्षा का 
उदाहरण नगर-पालिकाओं और नगर-निगमों जैसी स्वायत्त संस्थाओं की लेखा-परीक्षा 
तो है ही, उसके अतिरिक्त कुछ विदेशी व्यवहारों की लेखा-परीक्षा भी है । बर्मा 
ओर भारत के महालेखापरीक्षकों के करार के अनुसार भारतीय महालेखापरीक्षक 


की अनुमति से पहले बर्मा सरकार के भारत में हुए कुछ व्यवहारों की परीक्षा हुआ 
करती थी । .' 


कक लोक-लेखा-परीक्षा में आय-लेखों की अभी तक विस्तार से जाँच नहीं होती यद्यपि 


संविधान के अन्तर्गत उसको परीक्षा* का कार्य भी नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक 
के अधिकार में है। ह 


_. लोकलेखा-समिति (962-63) की 6वीं रिपोर्ट के अनुसार 959 से 
भहालेखापरीक्षक' ने आयकर-विभाग' तथा ' केन्द्रीय, उत्पादन शल्क-विभाग की 
परीक्षा करना प्रारम्भ किया है। . - . मा 
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भण्डार-लेखों की परीक्षा, जब तक कि उस संबंध में राष्ट्रपति ने विशेष आदेश 
नहीं दिया हो, साधारणतया महालेखापरीक्षक द्वारा नहीं की जाती । 


4. लोक-लेखा-परीक्षा-प्रक्रिया 
यहाँ लोक-लेखा-परीक्षा की क्या प्रक्रिया है, आगे यह विस्तार से बतलाया गया है। 
(क) व्यय-लेखा-परीक्षा : व्यय-व्यवहारों की लेखा-परीक्षा करते समय परीक्षक 


को चार मुख्य बातें ध्यान में रखनी पड़ती हें : 

(क) व्यय करने से पूर्व धन की उपयुक्त मात्रा में उपलब्धि तथा उसका 
उचित प्रयोजन के लिए प्रयोग:--अगर धन उपलब्ध न हो और सरकार 
व्यय करने की सोचे, तो वह केवल दिवालिए जैसा कार्य होगा । कोष में धन' होना 
ही पर्याप्त नहीं, बल्कि सरकार को व्यय करने के लिए उपलब्ध भी होना चाहिए। 
प्रति वर्ष विनियोग अधिनियम (27एणुण74४07 2८०) द्वारा राज्य और केन्द्र 
सरकारों को समेकित निधियों से धन' दिलाया जाता है। अतएव मोटे तौर पर 
पहले परीक्षक को यह देखना पड़ता है कि जितनी राशि खचे की गई है, वह उक्त 
अधिनियम द्वारा सम्मोदित है या नहीं । अधिनियम में ही व्यय के प्रयोजन भी इंगित 
होते है । अतएव इसी आधार पर परीक्षक पहले देखता है' कि व्यय उचित प्रयोजन 
पर किया गया है या नहीं । 


इस अवस्था तक की जाँच को मोटे तौर पर की गई जाँच इसलिए कहा गया है 
क्योंकि कोई संसद अपने विनियोजन अधिनियम में सूक्ष्म से सूक्ष्म उपलब्धियों का 
विस्तार नहीं दे सकती और न उनके सूक्ष्म प्रयोजन ही निर्धारित किए जा सकते हें । 
यह कार्य शासकीय विभागों को सौंपे जाते हैं। अतएवं उक्त मोटी जाँच के बाद 
परीक्षक को देखना पड़ता है कि शासकीय विभागों द्वारा राशियाँ उपयुक्त मात्रा में 
उपलब्ध कराई गई हें या नहीं । ऐसी परिस्थिति भी आती है जब संसद्‌ द्वारा अनुदान 
के रूप में धन उपलब्ध होते हुए भी परिस्थिति वश वह राशि उचित अधिकारी द्वारा 
वास्तविक खर्च किए जाने से रोक ली गई हो, इसी को वित्तीय भाषा में उत्सजेन 
($07767१९०) कहते हैं । अतएव सूक्ष्म प्रयोजनों का देखना भी परीक्षक का कतेव्य 
है। उदाहरणार्थ एक अनुदान में “अधिकारियों का वेतन” (299 ० (0706:$) 
“सिब्वन्दी के वेतन भत्ते” (50877 800 &॥0थ४0९४ ० ॥5080॥5$0776४) 
आदि यदि उपघटक हे तो परीक्षक को देखना पड़ता है. कि कमंचारियों के वेतन के 
लिए निर्धारित राशिकमं चारियों के वेतन के लिए ही व्यय हुई है न कि भत्ते के लिए । 
यह बात दूसरी है कि नियमों के अन्तर्गत रहते हुए योग्य अधिकारी उसमें आवश्यक 
परिवतंन कर दें । 
धन उपलब्ध हो और व्यय प्रयोजन के अनुसार भी किया जा रहा हो, पर यदि 
विहिंत नियमों का पालन न किया गया हो तो भी दुरुपयोग होने की संभावना है। 
उदाहरणार्थ यदि समेकित निधि से धन लिया गया हो और वह उचित उद्देश्य के लिए 
ही खर्च किया जा रहा हो पर यदि वह कार्य पूरे होने के पूर्व हो रहा हो, तो वह वित्तीय 
आचरण के नियमों के खिलाफ़ है। सरकारी वित्त का दुरुपयोग, कई बार इसी 
प्रकार पहले पंसे दे देने से हो जाता है। बात यह है कि सरकारी व्यवहारों ४ वित्तीय 
दुरुपयोग न होने देने के लिए अनेक नियम हें और परीक्षक को लेखा-परीक्षा में देखना 
पड़ता है कि उन सारे नियमों का पालन हु्नाः हैं। परीक्षक को देखना पड़ता है कि 
व्यय वास्तव में हुआ है और पेसे उसी व्यक्ति को दिए गए हैं जिसे वे मिलने चाहिएथे। 
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इसकी जाँच करने का आसान तरीका यह है कि भुगतान ऐसा होना चाहिए कि दूसरी 
बार उसका दावा न किया जा सके । परीक्षक को यह भी देखना पड़ता है कि व्यय का 
उचित वर्गीकरण किया गया है, और व्यय होने के पूर्व उस संबंध में उचित 
प्रबंध किए गए हैं । उदाहरणार्थ सरकारी निर्माण कार्यो के लिए यह आवश्यक होता 
है कि निर्माण के लिए शासकीय अधिकारी तथा निर्माण विभाग के लोगों ने अनु- 
मति दे दी हो क्योंकि यदि धन उपलब्ध हो, व्यय की अनुमति हो, पर यदि विशेषज्ञ 
दृष्टि से निर्माण त्रुटिपूर्ण हों तो व्यय बेकार हो सकता है। अतएवं परीक्षक को 
देखना पड़ता है कि वास्तविक व्यय किए जाने के पहले योजना के त्रुटिहीनता संबंधी 
सभी नियमों का पालन किया जा चुका है। परीक्षक का कतेव्य है कि वह यह भी 
देखे कि व्यय ठहराई हुई दर से किया गया है, अधिक दर से नहीं । 


(ख) व्यय की नियम संमतता :--जहाँ तक नियमों का संबंध है, व्यय के संबंध 
में मूल नियम ये हें जिनकापालन करना पड़ता है : 


() भारत और राज्यों की समेकित निधि तथा आकस्मिकता निधि से व्यय 
की प्रक्रिया के' नियम । 


(2) भारत और राज्यों की समेकित निधि तथा आकस्मिकता निधि से व्यय 
करने के अधिकारों और उद्देश्यों को निर्धारित करने वाले नियम। 


(3) सरकारी कर्मचारियों की सेवा की शर्ते तथा उनकी तनख्वाह, पेन्शन आदि 
नियत करने वाले नियम । 


इन नियमों के अनुकूल आचरण होने के साथ-साथ परीक्षक को यह भी देखना 
पड़ता है कि नियम ठ।क हें। संविधान के विरुद्ध तो कोई शिकायत नहीं हो सकती 
पर संभव हैं कि उसके अन्तर्गत अन्य नियम, खासकर सरकारी आदेश संविधान, 
व त्रुटिहीन वित्तीय (50४००) आचरण के मूल नियमों के विरुद्ध हों । कभी 
कभी ऐसा भी होता है कि दो सरकारी आदेशों में परस्पर विरोध होता है ऐसी स्थिति 
को भी परीक्षक को अधिकारियों को सूचित करना पड़ता है। 


(ग) व्यय करने के लिए सक्षम अधिकारी की अनुमति :---यह आवश्यक है 
कि व्यय करने के लिए सक्षम अधिकारी की आज्ञा प्राप्त हो अन्यथा सरकारी कोषों 
से अनुत्तरदायी लोग भी धन लुटाना शुरू कर सकते हैँ। राज्य और केन्द्र सरकार 
में ऐसी स्थिति का सामना करने के लिए “वित्तीय अधिकारों* की पुस्तिका” 
(800४ 06 ग्रथ्यटांओं 7098:७) निर्धारित हैं । इसके अतिरिक्त विशेष प्रयोजनों 
के लिए भी समय समय पर विभिन्न स्तर के अधिकारी कितना व्यय कर सकते हैं 
इसके आज्ञा पत्रक होते हैं। परीक्षक को' देखना पड़ता है कि व्यय की अनुमति देने 
वाले व्यक्ति को वास्तव में वे अधिकार प्राप्त थे । यह भी आवश्यक है कि अधिकार 
देने वाले आदेश बिल्कुल स्पष्ट और: एकार्थक भाषा में ही हों । . - 


“देखिए वित्तीय अधिकारों के कुछ उदाहरणों के लिए अध्याय 0 में “वित्तीय 
अधिकारों का विस्तार” ।' 3५ 
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(घ) व्यय में बुद्धमानी :--जहाँ तक बुद्धिमानी से व्यय किए जाते का 
संबंध है इसमें कोई खास लिपिबद्ध नियम नहीं । अनुभव से कुछ मोठे सिद्धान्त 
बनाए गए हैं जो इस प्रकार हूँ :--- 


() व्यय प्रगटत: आवश्यकता से अधिक न होना चाहिए। व्यय करने और 
कराने वाले अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सरकारी धन 
को उसी आत्मीयता से खर्च करेंगे जिस तरह कि वे अपना करते हे । 


(2) व्यय इस तरह का न हो कि उससे अधिकारी को साक्षात या परोक्ष रूप 
से फ़ायदा हो सके । 


(3) व्यय किसी समुदाय या जाति विशेष के लाभ के लिए न किया गया हो । 


(ख) विनियोग लेखा परीक्षा (5970.7707 4प०:):--यह व्यय के 
लेखा परीक्षा की एक अनुपूरक विधि है। यह बतलाया जा चुका है कि परीक्षक 
को व्यय के संबंध में यह देखना पड़ता है कि वित्त उपलब्ध था। छोटी 
मात्राओं में तो विभागों के लिए वित्त नियन्त्रण अधिकारियों (00977ण7ण७8 
0#०८०७७) द्वारा उपलब्ध कराया जाता है पर विशद अर्थ में सरकार को व्यय 
करने की अनुमति विनियोग अधिनियम द्वारा दी जाती है। अतएव परीक्षक का 
कर्तव्य होता है कि वह देखे कि व्यय उसी मात्रा में हुआ है जिस मात्रा में संसद्‌ ने अनुमति 
दी थी । अनुमति भी पूरे एक बड़े आँकड़े के लिए नहीं दी जाती वरन्‌ प्रयोजनों के 
अनुसार विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत दी जाती है। अतएव परीक्षक को यह देखना 
पड़ता है कि वित्त की उपलब्धि का सूक्ष्मता के साथ ख्याल रखा गया है। यह बात 
दूसरी है कि कुछ हद तक विभाग अधिकारी एक अनुदान के अन्तगंत विभिन्न उपमदों 
में धन उपलब्धि में कुछ फेर बदल करें, पर एसे विधि विहित पुत्रविनियोगों 
(२९०००7०/7७८४०0७) को छोड़ अन्य अपवादों के संबंध में लेखा परीक्षक को सावधान 
रहना पड़ता है। विशेषकर परीक्षक को देखना पड़ता है कि अनुदान से अधिक व्यय 
नहीं हुआ है दूसरे, पुनविनियोग के' आदेश विधिवत्‌ हें तथा तीसरे यह कि व्यय समया- 
नुकल हो रहा है। कुछ खास परिस्थितियों को छोड़कर साधारणतया यह अपेक्षा 
की जाती है कि व्यय समगति से होगा । अतएव यदि वर्ष के प्रारम्भ में 
ही सारे अनुदान का खर्च होता नज़र आता हो तो परीक्षक का यह ॒कतंव्य है कि वह 
ऐसे दृष्टांत विभाग की नज़र में लाए। जिन अन्य बातों का इस परीक्षा में ध्यान 
रखना पड़ता है वे इस प्रकार हें: 


(क) विनियोग तथा पुनविनियोग के आदेश सक्षम अधिकारियों ढारा ही जारी 
किए गए हें । 

(ख) संसद्‌ से प्रतीक अनुदान (7076० (बयां) अथवा पुरक अनुदान 
(9णु"०/2८:76४ ०7५ (०7०7४) लिए बिना “नवीन सेवा (१९८७४ $57एं८०८) 
पर व्यय करने के लिए कोई पुनविनियोग नहीं किया गया है । 


(ग) मतापेक्ष (४०८८०) तथा' भारित (209४००) राशि के बीच पुनविनियोग 
नहीं किया गया है । 


(घ) विनियोग तथा पुनविनियोग के आदेश वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पहले 
ही जारी किए गए हैं । 
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(ग) सहायता अनुदानों की लेखा परीक्षा :--सहायता अनुदानों की (57/20७- 
77-70) की लेखा परीक्षा भी एक तरह से व्यय की लेखा परीक्षा है 
पर जहाँ सामान्य व्यय व्यवहारों की लेखा परीक्षा में योग्य अधिकारी 
के आदेश, नियमानुरूपता आदि नियम रहते हैं, सहायक अनुदान से किए 
जानें वाले व्यय में इस सब की अपेक्षा नहीं की जाती । शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य 
विभाग में प्रायः सहायक अनुदान के उदाहरण दृष्टिगत होते हैं। इनमें से कुछ अनुदान 
तो बग्रेर किसी शर्ते के दिए जाते हें और कुछ शर्तों के साथ। शर्तों के उदाहरण 
हे--सहायता प्राप्त अनुदान की राशि के आय व्यय का लेखा निर्माण करना, सरकारी 
आदेशों की कुछ मामलों में बाध्यता आदि । जहाँ शर्ते होती हें वहाँ परीक्षक को केवल' 
इतना ही देखना पड़ता है कि व शर्ते पूरी की गई हैं या नहीं । 


इंग्लेण्ड में सहायता अनुदानों के विषय में यह नियम है कि एक बार अनुदान देने 
के बाद उस वर्ष विशष में संस्था यदि सारा धन इस्तेमाल न कर सके तो अवशेष 
का अगले वर्ष में प्रयोग किया जा सकता है। भारतीय सहायता अनुदान प्रथा 
में यहसहुलियत नहीं । वहाँ संस्था से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अवशिष्ट राशि 
सरकार को वापिस कर देगी, अतएव परीक्षक को इस बात का ध्यान रखना पड़ता 
है । वास्तव में ऐसी परिस्थिति बिरले ही उत्पन्न होती है क्योंकि “व्यय की अनु- 
मति” (>००४काए7८ 5०7८४०४) की' पद्धति के कारण प्रायः: उतनी ही राशि 
उपलब्ध कराई जाती है जितनी कि वह संस्था वर्ष के' अन्दर व्यय कर सके । 


(घ) ऋण, निक्षेप राशियों तथा विप्रेषणों की लेखा परीक्षा:---ऋण व्यवहारों की 
लेखा परीक्षा में परीक्षक को मुख्यतः यह देखना पड़ता है कि ऋण देश की 
सा्वभौम संस्था--संसद्‌ द्वारा निर्धारित मात्रा से अधिक नहीं लिया गया है; 
ऋण की प्राप्तियाँ उचित रूप से लेखांकित की गई हैं तया ऋण उन्हीं उद्देश्यों पर 
व्यय किया गया है जिसके लिए वह उद्धुत किया गया था। लेखा परीक्षक को यह भी 
देखना पड़ता है कि ऋण विमोचन के लिए सरकार ने उचित प्रबन्ध किया है--खास 
कर एसे ऋणों के बारे में जहाँ उनसे प्राप्त वित्त का प्रयोग केवल लाभकर कार्यों 
पर ही न किया गया हो । ऋणों के शषों का पुनरीक्षण करना भी लेखा परीक्षक का 
ही कतंव्य है। 


भारतीय संविधान के अनुच्छेद 292 तथा 293 के अनुसार भारत और राज्य 
सरकारें अपनी अपनी समेकित निधियों की गारंटी (970&7०77००) पर उधार ले 
सकती हें लेकिन उन्हें विधान सभाओं द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक नहीं 
होना चाहिए। न तो संसद्‌ ने और न' राज्य के विधान-मंडलों ने ही अभी तक इस 
संबंध में कोई सीमा निर्धारित की है। 956 में लोक सभा में एक सदस्य ने इस संबंध 
में पूछा था कि सरकार कब तक सीमा निर्धारण विषयक विधेयक सभा के सम्मुख लाना 
चाहती है पर उत्तर में कहा गयां था कि अभी सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं । 
परिणामत: कार्य-पालिका को अबाध रूप से ऋण लेने' के अधिकार हें। लेकिन राज्यों के 


* देखिए लोक सभा वाद-विवाद भाग () तारीख 26 अप्रैल, 956। प्रइनकर्ता 
श्री के० सी० प्तोधिया थे। 2५० 
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ऋण लेने के संबंध में यह नियम' है कि यदि भारत सरकार ने राज्य को कोई ऋण दिया 
हुआ हो तो वह भारत सरकार की सम्मति के बिना ओर कोई ऋण न ले सकेगी, 
अतएव परीक्षक को यह देखना पड़ता है कि इस शर्तें का पालन हुआ है । 

ऋण प्राप्तियों के लेखांकन की शुद्धता के संबंध में लेखा-विभाग में वह विस्तृत 
व्यवस्था नहीं जो व्यय के संबंध में है पर समय समय पर. रिज़वे बेंक के राज्य ऋण 
कार्यालयों की जाँच से यह उद्देश्य पूरा हो जाता है। ऋण हमेशा पूँजीगत व्यय के 
लिए लिया जाता है! अतएवं ऋण से हुए व्यय के संबंध में यह देखना पड़ता है कि व्यय 
पूंजीगत है या नहीं । 


ऋण प्रतिदान' व्यवस्था ([60६ र००८००७४०४) की लेखा परीक्षा में परीक्षक 
को निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी पड़ती हें : 


. ऋण प्रतिदान की दर का ऋण की मात्रा से संबंध है या नहीं, 
2. प्रतिवर्ष ऋण प्रतिदान की राशि राजस्व से अलग की जा रही है या नहीं, तथा 


3. ऋण प्रतिदान' की अवधि उचित है या नहीं । दरअसल ऋण प्रतिदान' की 
योजना ही लेखा-परीक्षा विभाग की सलाह से बनाई जाती है। इस संबंध 
में अगले अध्याय में विस्तार से विचार किया गया है । 


ऋण की परीक्षा में परीक्षक को एक और बात का ध्यान' रखना पड़ता है' और वह है 
' आनुषंगिक दायित्व ” (007#785८०६ ॥/००॥7ए) परीक्षा की । संविधान 
के दोनों अनुच्छेदों (292 तथा 293) के अन्तर्गत क्रमशः: संघ तथा राज्य 
सरकारों को अधिकार हैं कि ये संघ तथा राज्यों की समेकित निधियों पर 
संसद्‌ तथा विधान-मंडल द्वारा निर्धारित सीमा के अन्तगंत रहते हुए गारंटी 
(७४%:०7/८८) दे सकें। ऐसे अवसरों के उदाहरण भारत सरकार के विषय में 
“राज्य सरकारों के ऋणों की गारंटी” (ईप्रद्धाद्वा।/९८८ 88०78: 5६806 [0208) 
औद्योगिक वित्त निगम के अंशदानों की गारंटी तथा टाटा' आयरन एण्ड स्टील को 
विश्व बंक द्वारा दिए गए ऋण की गारंटी, तथा राज्यों के विषय में स्थानीय' सर- 
कारों को दिए गए उधारी आदि की गारंटी के हें। सरल दाब्दों में 
इस गारंटी का यह अथ होता है कि सरकार संस्था विशेष से यह वायदा करती है कि 
यदि वह ऋण या व्याज या लाभांश न दे सके तो रूरकार उसे पुरा करेगी । यह भारी 
ज़िम्मेदारी है। अतएव परीक्षक का यह कतंव्य है कि वह देखे कि उन संस्थाओं 
के ऋण संबंधी लेखे ठीक तरह से रखे गए हे और उनमें कोई त्रुटि नहीं है। यदि उन 
संस्थाओं ने ऋण प्रतिदान के लिए कोई योजना बनाई हो अथवा निक्षेप निधि निर्मित 
की हो तो परीक्षक का यह भी कतंव्य है कि वह देखे कि पूर्वोल्लिखित सिद्धान्तों 
का उचित रूप से पालन किया गया है। 

निक्षेप राशियों (0८००७४७) के संबंध में परीक्षक को यह देखना पड़ता है कि 
ये राशियाँ भारत व राज्य की समेकित राशियों में रखने के योग्य हें। भारत 
सावजनिक खाते-में प्रस्तुत जिन निधियों तथा निक्षेप राशियों को शामिल किया जाता 
है उनके कुछ उदाहरण * निम्नलिखित हें : 

. रेल मूल्य ह्वास और आरक्षित निधियाँ. (२9७०५ 7०#€लं4(0४ 870 

26867ए८ ४प्र705) 


*विस्तृत सूची के लिए परिशिष्ट 3 देखिए । 
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2. डाक और तार विभाग की विकास' निधि (205७ थ्यव पढाल्हप्ब)॥७ 
706ए207977००८४ #'प्र70) 


3. भारतीय वित्त अधिनियम, 942 के अधीन अतिरिक्त लाभकर की 
एऐच्छिक जमा (५४०ए्ापकएए 0९909 0 ८6४5 7700-85 प्रध्त७ 
फल वीक शिणकारंत ७८, 942) 


4. अतिरिक्त लाभकर के अनन्तिम निर्धारण के बाद की प्रत्याशित जमा 
(6ए9०श४8 प्ग06. बरी 770पणा98079 :५55658777670 07 5८८४६ 
9707-7०) 

5. केन्द्रीय सड़क निधि (0८77४ 7००० 7०) 

6. अमरीकी उधार गेहूँ की बिक्री की रक़म से स्थापित विशेष निधि 
(696लांग पाते ०6६६९० 0ए 076 $2/९ 0 20760८80 ४४४९०७६ 7,0६7) 

7. युद्धोत्तर विकास निधि (?०४-५४४४ 0०ए७००४7०0६ एव) . 


(च) राजस्व की लेखा-परीक्षा:--- राजस्व की लेखा-परीक्षा में परीक्षक का यह 
करतंव्य है कि वह देखें कि प्राप्य वसूली वास्तव में प्राप्त हो गई है और उसका 
ठीक प्रकार से लेखांकन हुआ है । 


प्राप्प आय तीन प्रकार से हो सकती हैं : 
. नियत तथा अनियत आय, उदाहरणा्थ भूमिकर आदि, 


2. सरकारी पूजी या सम्पत्ति के बदले में मिलने वाली आय, तथा 


3. सहसा होने वाली आय--जैसे पोस्ट आफ़िस निक्षेप निधि में जमा कराई 
गई राशि। 


पहले प्रकार की आय के सम्बन्ध में परीक्षक का यह कतेंव्य होता है कि वह 
समय समय पर उसकी वसूली की जाँच करे। दूसरे प्रकार की आय में उसे निम्न- 
लिखित बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं : 


(क) यदि आय सरकारी स्टाक के बदले में हो तो उसे देखना पड़ता है कि स्टाक 
के मूल्य में कमी के साथ सरकार को प्राप्ति होती रही है । 


(ख) यदि सरकारी वित्त बदले में आय हुई हो (उदाहरणार्थ पेशगियों पर 
अथवा प्रेषित राशियों से) तो परीक्षक का यह कतंव्य है कि वह 
देखे कि उनकी वापसी वास्तव में हुई है । 


(ग) यदि सरकारी काये के बदले में आय हुई हो जैसे, डाक और तार आदि सेवाओं 
से, तो परीक्षक का यह कतेंव्य है कि वह देखे कि प्रत्येक सेवा के लिए 
उचित प्राप्ति हुई है । 


तीसरे प्रकार की आय के सम्बन्ध में परीक्षक का केवल इतना कतंव्य है कि वह 
भगतान के समय मुल कागज पत्रों की जाँच करे । 
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आय को सरकारी लेखे में स्थान मिल गया है या नहीं यह जानने के लिए लेखा- 
परीक्षा विभाग प्रत्येक वड़े आय विभाग को खजाने में उनके माफ़ेत कितनी जमा राशि 
है इसका एक मासिक विवरण भेजता है। विभाग अधिकारियों का यह कर्तव्य 
है कि वे इन वास्तविक प्राप्तियों की राशियों की तुलना अपने रजिस्टरों में 
दर्ज अपेक्षित राशियों से कर लें। यह इसलिए किया जाता है कि आय की प्राप्ति 
की शुद्गबता की ज़िम्मेदारी वास्तव में आय विभागों पर ही है। दूसरी ओर 
निर्माण विभाग, जंगल विभाग, कचहरी आदि जहाँ निक्षेप के रूप में थोड़ी बहुत 
प्राप्ति हुआ करती है वहाँ उक्त विभाग अपनी प्राप्तियों को लेखा-परीक्षा विभाग 
को सूचित करते है जो खजाने से प्राप्त रोकड़ खाता (0259 43८८०८ण() से 
उसे मिला कर जाँच कर लेते है कि वास्तव में सूचित राशियाँ सरकारी कोष में 
आ चुकी हैं। लेखा-परीक्षा विभाग 964 तक किसी सरकारी प्राप्ति (कर 
विभागों से) अर्थात्‌ करों की परीक्षा नहीं किया करता था पर 96]-62 के 
लेखे से इसने आयकर विभाग तथा मूल्यकर विभाग की प्राप्तियों की लेख[-परीक्षा 
करना प्रारम्भ कर दिया है । 


(छ) भण्डारों तथा स्टाकों की लेखा-परीक्षा (3प०४६ ० $6076४ 870 850८४) :-- 
जैसा कि पहले बतलाया गया था, साधारणतया भण्डार-लेखों की परीक्षा महालेखा- 
परीक्षक द्वारा नहीं की जाती जब तक कि राष्ट्रपति अथवा किसी राज्य के 
राज्यपाल ने विशेष रूप से इस सम्बन्ध में उसे आदेश न दिया हो। पर व्यापारिक 
विभागों में गौण लेखों की परीक्षा करते समय यह आवश्यक हो जाता है कि 
भण्डार तथा स्टाकों की जाँच की जाए क्‍योंकि वे भी सरकारी सम्पत्ति का एक रूप 
हें। ऐसे अवसर पर परीक्षक का यह कतेव्य है कि वह देखे कि भण्डार 
के क्र+-विक्रय तथा उनके योग्य अथवा अनुपयुक्त ठहराने के नियम निर्दोष हैं । 
परीक्षक को यह भी देखना पड़ता है कि खरीदने के लिए सक्षम अधिकारी ने आज्ञा 
दी है। क्रय की मात्रा कुछ हो और उसे लेखे में दर्ज करते समय कुंछ और लिखा 
जाए तो उसमें भी सरकार को धोखा हो सकता है अतएव परीक्षक का यह ॒कतंव्य 
है कि वह देखे कि लेखा ठीक तरह से रखा गया है। स्वस्थ वित्त नियोजन 
के लिए यह भी आवध्यक है कि उतनी ही मात्रा में स्टाक खरीदे जाएं जितनी 
कि वास्तविक आवध्यकता हो अन्यथा सरकारी धन अकारण पड़ा रह 
सकता है। अतएव परीक्षक को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है। अन्त में 
परीक्षक का सब से महत्त्वपूर्ण कतंव्य है कि वह यह देखे कि भण्डार रक्षक 
अधिकारियों ने समय समय पर भण्डार की वास्तविक जाँच (%₹ंट्था 
ए८४7८०४०४) की है क्योंकि लेखा ठीक हो, उन का मूल्य भी ठीक हो, 
पर यदि भण्डार से वस्तुएं ही गायब हों तो लेखा आदि की जाँच बथा हो सकती 
है। लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में प्राय: हर साल भण्डार गायब होने से हानि के 
दृष्टान्त मिलते हैं। 


(ज) वाणिज्यिक व्यवसायों के गोौण लेखों की परीक्षा :--पिछले अध्याय में 
वाणिज्यिक विभागों में सामान्य आय-व्यय लेखे के अतिरिक्त गौण लेखा रखने की 


आवश्यकता हे बारे में 'उल्लेख किया गया था । यद्र आवश्यक है कि उन उद्देव्यों की 
6) 
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पूर्ति होती हो अन्यथा अलग लेखा रखने का कोई मतलब ही नही। 
परीक्षक को इस सम्बन्ध में देखना पड़ता है कि :--- 


(क) उक्त लेखा व्यवसाय की वित्तीय हालत को ठीक-ठीक प्रगट करने में 
सम है । 


(ख) यदि लेखे का उद्देश्य वस्तु या सेवा का मूल्य निर्धारण हो तो निर्धारित मूल्य 
वास्तविक है। 


(ग) लेखे की रचना इस तरह की गई है कि अन्य तेत्समान व्यवसायों की हालत 
से उसकी तुलना की जा सकती है। 


(घ) व्यवसाय ने पूंजी और आमदनी का विभाजन ठीक-ठीक किया है। यहाँ 
यह ध्यान में रखना चाहिए कि व्यावसायिक गौण लेखे की परीक्षा में व्ययों 
के औचित्य के बारे में परीक्षक को उस व्यवसाय के अधिकारियों का 
कहना मानना पड़ता है क्‍योंकि व्यवसाय में व्यय के कोई निद्िचत 
नियम नहीं। इसीलिए इन लेखों की परीक्षा में परीक्षक को व्यवसाय 
के अधिकारियों के नियन्त्रण पर अधिक विश्वास रखना पड़ता है। 


भारतीय कम्पनी अधिनियम, 956 के परिणामस्वरूप राष्ट्रीयः व्यवसायों 
के जैसे--सिधरी खाद फ़ैक्टरी लिमिटेड, इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज, बंगलौर 
आदि के लेखे की परीक्षा का जो दायित्व महालेखा परीक्षक के ऊपर आया है उसमें 
लेखा परीक्षा की विधि ज़रा निराली होती है। इनमें उन सारी विधियों को ध्यान में 
रखना पड़ता है जो शुद्ध व्यवसाय लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक हैं। जहाँ सरकारी 
व्यावसायिक विभाग में जैसे--डाक और तार के वर्कंशाप में उद्देश्य केवल वस्तु का 
मूल्य नियन्त्रण आदि होता है वहाँ विशुद्ध उद्योग या व्यवसाय का उद्देश्य लाभाजं॑न 
है। उद्देश्यों का यह अन्तर लेखे की दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण है। राष्ट्रीय उद्योग 
(कम्पनी एक्ट की परिभाषा के अन्तगंत आने वालों में) लेखे में कुल पूंजी कितनी 
विनिधुकत हुई है यह जानना आवध्यक है । सरकारी व्यावसायिक विभागों 
में इसके जाने बिना भी काम चल सकता है । 


उपरोक्त प्रक्रिया से पता चला होगा कि लेखा परीक्षा उतनी असुविधाजनक 
चीज़ नहीं जितनी कि उसके प्रति प्रायः अश्वद्धा दिखलाई जाती है। वास्तव में यदि 
सब अधिकारी अपने अपने नियमों के अनुसार वित्तीय व्यवहार करते रहें तो लेखा 
परीक्षा से डरने की कोई बात ही नहीं। राजकीय वित्त के उचित उपयोग के प्रमाण 
के लिए लेखा-परीक्षा अत्यधिक आवश्यक है। 


5. लोक-लेखा-परीक्षा का परिणाम 


संविधान के अनुच्छेद 5] के अनुसार महानियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का 
यह कतंव्य है कि वह भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के लेखे के विषय में 
राष्ट्रपति तथा राज्यपालों को क्रमश: प्रतिवेदन प्रस्तुत करे जिसे राष्ट्रपति या 
राज्यपाल संसद्‌ या विधिसभाओं के सम्मुख उपस्थापित कराएँगे। लेखों से 
तात्पय उन लेखों का है जिनका उल्लेख पिछले अध्याय में किया जा चुका है। 
अर्थात्‌ नियन्त्रक तथा महालेखापाल को भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के 
() विनियोग लेखे पर प्रतिवेदन तथा (2) वित्त लेखे पर प्रतिवेदन उपस्थापित 
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कराने पड़ते हैं। प्रतिवेदनों में जिन विषयों को शामिल किया जाता है उन्हें 
लेखा-परीक्षा संहिता में इस प्रकार गिनाया गया है :--- 

. अनुदानों में परिवर्तन अर्थात्‌ उनमें वृद्धि या ह्ास पर टीका, 

2. लेखे की परिशुद्धता सम्बन्धी त्रुटियों की चर्चा, 


. संसद्‌ की इच्छा के विरुद्ध उद्देश्यों पर किए गए व्यय के उदाहरण अथवा 
अनुदान के प्रयोग में हुई भीषण अनियमितता का उदाहरण, 


, पारित (५०४०० ) राशियों से अधिक अर्थात्‌ अतिरेक व्यय के उदाहरण, 
. लेखा परीक्षा प्रणाली में हुए महत्त्वपूर्ण परिवर्तेनों का उल्लेख, 

, हानि बट्टे डालना, निरर्थक व्यय के उदाहरण, तथा 

. सहायता अनुदानों सम्बन्धी अनियमितता की चर्चा । 


(3 


ध्च्जु 9 प्जा आय 


स्पष्ट है कि आपत्तिजनक सभी व्यवहार लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन में नहीं गिनाए 
जा सकते और न यह वांछित ही है क्योंकि प्रतिवेदनों की समीक्षा करने वाली 
संसद्‌ की लोक लेखा समिति के पास समय कम होता है अतएव अल्प महत्त्व की 
आपत्तियों को महालेखा परीक्षक और विभागीय अधिकारियों के बीच विभागीय 
स्तर पर ही निवारण करने का प्रबन्ध किया जाता है। 


लेखा परीक्षा विभाग में यह नियम है कि जब तक आपत्ति का निवारण नहीं 
हो जाता वे उनके रजिस्टरों में बनी रहती हैं। समय समय पर आपत्तियों पर 
लेखा-परीक्षा विभाग में पुनरीक्षण किया जाता है ताकि विभागों को उनकी गलतियाँ 
मालूम होती रहे (आपत्तियाँ परीक्षा विभाग के रजिस्टरों में ही न रहें)। 
उचित स्तर द्वारा उसकी सूचना व्यवहार करने वाले विभाग को दे दी जाती है । 
बहुत सी आपत्तियाँ ऐसी होती हे जिन्हें विभाग स्वीकार कर लेते हैं और उस अवस्था 
में यदि अधिक व्यय हुआ हो तो उसे वसूल कराया जाता है ; यदि कम प्राप्ति हुई 
हो तो विभाग-विशेष से आश्वासन माँगा जाता है कि वे कमी पूरी कर लेंगे। 
ऐसी त्रूटियाँ जिन्हें विभाग स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं उन्हें अलग से छाँट 
लिया जाता है। एक बार प्रतिवेदन में शामिल होने का निचय करने पर आपत्ति 
को रजिस्टर से हटा दिया जाता है। 


सभी आपत्तियाँ लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन में शामिल नही होती, भले ही विभाग 
उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार न हो। ऐसी आपत्तियों को (यदि उनमें अधिक 
वित्त का प्रशन न हो) माफ़ करने के अधिकार लेखा परीक्षकों को दिए गए हैं उदाह- 
रणार्थ यदि कोई आपत्तिजनक व्यय वसूल न हो सकता हो तो 00 रुपए तक निदेशक, 
रक्षा लेखा परीक्षा हवरा उसे आपत्ति मुक्त किया जा सकता है। इसी प्रकार यदि 
कोई पाँच रुपए तक का अनियमित व्यय हुआ हो तो उस नियम विरुद्धता को सहायक 
महालेखापाल (458&६:87६ 4०८०००४८७०६ 0८४८:७)) द्वारा क्षमा किया जा सकता है । 
इस प्रकार अन्य परीक्षा अधिकारियों को अधिकार दिए गए हें । 
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यह आवश्यक है कि प्रतिवेदन में बतलाई गई आपत्तियाँ तथ्य की दृष्टि से बिल्कुल 
सत्य हों। अतएव उन आपत्तियों पर प्रतिवेदन के लिए पैराग्राफ़ बनाने पर 
उन्हें विभागों को भेज दिया जाता है ताकि व उसकी यथार्थता को एक बार देख 
लें और उन्हें कोई विचार पुनः प्रगट करना हो तो कर सकें । अन्त 
में उन्हें प्रतिवेदन में शामिल कर लिया जाता है। प्रतिवेदन की भाषा अत्यधिक 
गंभीर हो ऐसी परीक्षा-विभाग की कोशिश होती है। प्रतिवदन का उद्देश्य राष्ट्रपति 
को ग़लतियों के कारण और उनके निवारण के उपाय सूचित करते रहना है न 
कि विभाग विशेष से व्यवहारों के औचित्य वा नियमानुरूपता के बारे में बहस करना । 
यदि विभागों को जो कुछ हो चुका हो इस के बारे में फिर भी कुछ कहना हो तो वह 
संसद की लोक लेखासमिति के सम्मुख कहा जाता है व समिति फिर अन्तिम निर्णय 
देहै। 


लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के विषय में नीचे विस्तार से बतलाया गया है :-- 


(क) विनियोग लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन:--भारत सरकार के विनियोग लेखे चार 
भागों में बनाए जाते हैं अतएव उन पर प्रतिवेदन भी अलग अलग होता है। राज्य, 
सरकारों के व्यवहारों के विषय में एक ही विनियोग लेखा बनता है अतएव परीक्षा 
प्रतिवेदन भी एक ही होता है। भारत सरकार के विनियोग लेखा परीक्षाओं के 
प्रतिवेदन ये हैं: 

. रक्षा विभाग के विनियोग लेखे पर प्रतिवेदन (4&0० ००००६ 0० 076 

3%ए77णुए74007 20०0०ए7६ 0476 7266०7०6 5९7४7०८४) , 


2. डाक और तार विभाग के विनियोग लेखे पर प्रतिवेदन (&ए०६ ॥१९८०७००७ 
०7 ६76 5फ79770फ728007 40८0प7 ० धघाह 2. ०७वें 4. 06028८ए7७॥ 

3. रेल विभाग के विनियोग लेखे पर प्रतिवेदन (+ए० ४ ८००४६ ०॥ ४6 
0फए70ए7 4007 40०077६ ०6 06 २ &॥७५०७५०७) , तथा 

4. सिविल विभागों के विनियोग लेखे पर प्रतिवेदन (७००४६ 7२८७००७४ 00 (॥6 
(रण 2ए7%्रशबएणा ०००प४४) । 


रक्षा विभाग के विनियोग लेखा प्रतिवेदन के निर्माण की ज़िम्मेदारी “निदेशक 
रक्षा लेखा-परीक्षा” (97607 6 47% ए८व्ा०८ 5८7एं०८४) पर होती 
है। डाक और तार की लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की जिम्मेदारी महालेखापाल डाक 
और तार विभाग. (6०९८०प्गाॉं्रपा-5ल्यढको, ए09४5 28704 7७८४7००!$), 
रेल विभाग के लेखा प्रतिवेदन की जम्मिदारी निदेशक, रेल लेखा परीक्षक (/976८०7 ०६ 
270 रे५०५४) (इस सम्बन्ध में विस्तार से अध्याय 9 में बतलाया गया है)तथा 
सिविल विभागों के विनियोग लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की ज़िम्मेदारी महालेखापाल 
केन्द्रीय राजस्व (4०८००प्रा(87(-(+टक्‍८:७] (0८७६०थ) (८०८०८८४) पर है | च्‌कि 
भारत सरकार के सिविल व्यवहारों का लेखा व उनकी परीक्षा कुछ हद तक राज्य स्थित 
महालेखापालों द्वारा भी की जाती है अतएवं राज्य महालेखापालों को भी चौथे 
वर्ग के प्रतिवेदन के लिए कुछ मदद करनी पड़ती है। इस सम्बन्ध में महालेखापाल 
केन्द्रीय राजस्व का काम समेकन करना है। 


उपर्युक्त पद्धति से प्रतिवेदन निर्माण होने पर उन्हें नियंत्रक तथा महालेखा 
पाल के पास भेज दिया जाता है क्योंकि प्रतिवेदन की ज़िम्मेदारी अन्ततोगत्वा उसी 


4] लोक-ले खा-परीक्षा-पद्धति 69 





पर है। कभी-कभी इस अवस्था में प्रतिवेदन में कुछ परिवर्तत भी किए जाते हैं। 
भाषा व विषय में परिवर्तेत के अतिरिक्त अगर महालेखा परीक्षक को अपने खास 
विचार प्रगट करने होते हैं तो वह उन्हें इसी अवस्था में प्रतिवेदन में शामिल करता 
है । 

स्वरूप की दृष्टि से पूर्वोक्त सभी विनियोग लेखों के प्रतिवेदन एक से होते हैं। 
पर 95-52 से भारत सरकार के सिविल विभागों के विनियोग लेखा प्रतिवेदन 
के विषय में एक विभिन्न रीति अपनाई गई है और वह यह कि प्रतिवेदन 
दो भागों में उपस्थित किया जाता है--(!) वित्तीय अनियमितता तथा धोखेबाज़ो, 
लापरवाही आदि से हुई हानियों और निष्फल खर्च आदि से सम्बन्ध रखने वाले 
महत्त्वपूर्ण परीक्षा-परिणामों का पेशगी प्रतिवेदन और (2) लेखा सम्बन्धी च्ुटियाँ, 
सीमोपरि व्यय आदि की चर्चा वाले विषयों पर प्रतिवेदन, जिन्हें विनियोग लेखे के 
साथ प्रस्तुत किया जाता है। यह अपवाद इसलिए प्रारम्भ किया गया क्योंकि विनि- 
योग लेखा निर्माण होते समय लगता था कि परीक्षा-परिणाम उसके साथ 
प्रस्तुत करने की प्रथा के कारण परीक्षा-परिणाम भी लोक लेखा समिति के 
सम्मुख देर से पहुँचते थे । 964 तक गौण विनियोग लेखे जैसे नवीन निर्माण 
का व्योरा, सहायक अनुदानों से हुए व्यय का विवरण, आरक्षण-निधि तथा संचय 
निधियों का विवरण आदि तथा टिप्पणियाँ परिद्िष्ट के तौर पर मूल विनियोग 
लेखे के साथ ही दी जाती थीं पर 967 में विनियोग लेखे को सरल करने के कारण 
अब ये बातें लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में दी जाती हैं । 


(ख) वित्त-लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन :--वित्त लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की रचना 
इस प्रकार है : भाग () सामान्य लेखे पर प्रतिवेदन तथा भाग (2) ऋण 
निक्षेप तथा प्रेषण लेखे पर प्रतिवेदन । भाग () में निम्नलिखित शामिल हैं:-- 

() भूमिका जिसमें लेखा पद्धति के बारे में बातें बतलाई गई हों । 

(2) प्रतिवेदन अधीन वर्ष में हुए विभिन्न व्यवहारों का संक्षेप में विवरण । 

(3) प्राक्कलनों से महत्त्वपूर्ण विभेद । 

(4) सरकार की राजस्व की अवस्था की सामान्य आलोचना । 

(5) राजस्व लेखे के बाहर के पूजी व्यय के बारे में चर्चा । 

(6) व्यापारिक विभागों के वित्तीय परिणामों की सामान्य चर्चा । 

(7) 


ऋण परिस्थिति का पुनरीक्षण (इसमें विभिन्न ऋणों का ब्योरा, केन्द्रीय 
सरकार द्वारा दिए गए ऋण तथा अग्रिम, राज्यीय सरकारों द्वारा उद्धृत 
ऋणों के बारे में केन्द्रीय सरकार की प्रत्याभूतियों की चर्चा होती है) । 


(8) सामान्य वित्तीय परिस्थिति का संक्षेप । 
भाग (2) में निम्नलिखित शामिल हैं : 


(4) भूमिका : जिसमें ऋण निक्षेप के लेखों की विशेषताओं का जिक्र होता 
है जैसे ऋण प्रतिदान व्यवस्था की उपयुक्तता आदि की चर्चा । 


70 भारत की वित्तीय शासन व्यवस्थ। [अध्याय 4] 


न्‍अनलननककनताननी फलप ताक कक ने. 





(2) अवशेषों की समीक्षा : पिछले अध्याय में बतलाया गया था कि दैनिकी 
तथा खाता इसलिए बनाए जाते हैं कि ऋण शेष जाना जा सके। परीक्षा 
प्रतिवेदन में उन्हीं की समीक्षा की जाती है। स्वरूपों को बतलाने के अति- 
रिक्त उसमें बट्टे खाते डालने (/४:४४४ ०7), संदेहपूर्ण संपत्ति आदि 
का भी उल्लेख होता है। 


विनियोग लेखा प्रतिवेदन की तुलना में वित्त लेखे की परीक्षा का प्रतिवेदन 
अधिक विश्लेषणात्मक होता है। संसद की लोक लेखा समिति ने जहाँ अभी तक 
कितने ही विनियोग लेखे के प्रतिवेदनों की जाँच की है वित्त लेखा प्रतिवेदन की 
जाँच केवल एक बार की है और वह भी 963 में । तुलनात्मक दृष्टि से यह उतना 
महत्त्वपूर्ण भी नहीं है । 


लेखा परीक्षा पर केवल प्रतिवेदन देकर ही सरकारी लेखे की परीक्षा समाप्त 
नहीं हो जाती। परीक्षा के अधिकांश परिणामों को लोक लेखा समिति का समर्थन 
प्राप्त हो जाता है और समिति की सिफ़ारिशों के रूप में त्रुटियों के निवारण के उपाय 
भी होते हैं जिन' पर साधारणतया सरकार कार्य करती है। फिर भी लोक 
लेखा परीक्षा विभाग को यह देखना पड़ता है कि परीक्षा-परिणामों पर उचित 
कार्यवाही की जा रही है। इस दृष्टि से विभाग--जिसके व्यवहार के बारे में आपत्ति 
उठाई गई हो--समिति की सिफ़ारिश पर उठाए गए कदमों को समिति के साथ- 
साथ महालेखा परीक्षक को सूचित करते हैं । जब यह प्रमाणित हो जाता है कि विभागों 
ने भूल सुधार ली है तभी उन पर से वह आरोप उठाया जाता है। 


अध्याप 5 
राज्य-ऋण-पद्धति 


स्वतन्त्र देशों का यह एक सामान्य अधिकार माना जाता है कि वे अपनी संपत्ति 
के आधार पर उधार ले सकें। 99 के भारत सरकार अधिनियम ((0ए&- 
7067 ० 77069 ै.८८, 99) के पास होने से पहले प्रान्तीय सरकारों को ऋण 
लेने का तो अधिकार था ही नही, भारत सरकार भी सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट की 
अनुमति के बिना ऋण नहीं ले सकती थी | अधिकतर ऋण “पौड पावने” में लिया 
जाता था। 92 से प्रान्तीय सरकारों को भी सेक्रेटरी आफ़ स्टेट की अनुमति से 
ऋण लेने की अनुमति मिल गईं। भारत सरकार अधिनियम 935 से ऋण 
लेने के अधिकारों में और भी वृद्धि हुई। इस एक्ट की धारा 67 से सेक्रेटरी ऑफ़ 
स्टेट की अनुमति लेने की भी ज़रूरत न रही । पर स्टलिग और अन्य विदेशी-ऋण लेने 
का अधिकार फिर भो ब्रिटिश पालियामेन्ट में निहित था। स्वतन्त्र भारत के संविधान 
में यह सब शर्ते हटा दी गई है। 


, राज्य ऋण सम्बन्धी मूल सिद्धान्त 
राज्य ऋण सम्बन्धी निम्नलिखित मुख्य सिद्धान्त हैं : 


() आयव्ययक के घाटे की पूति के लिए ऋण का प्रयोग न होना चाहिए:-- 
यह आवश्यक है कि ऋण का प्रयोग राजस्व आयव्ययक के घाटे को पूरा करने 
के लिए न किया जाए। प्रजातन्वात्मक राज्यों में प्राय: यह प्रवृत्ति पाई गई है कि वे 
राजस्व बजट की कमी को पूरा करने के लिए ऋण का उपयोग करते है 
क्योंकि इससे मत-दाताओं का कर भार नहीं बढ़ता, भावी संतति का दायित्व ही 
अधिक बढ़ता है। यदि ऋण लेने के पहले तम्सम्बन्धित प्रस्तावों को विधान- 
मण्डल के सम्मुख न लाना हो तो यह प्रवृत्ति और भी अधिक प्रबल होती है । भारत में 
केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों दोनों के ऋण प्रस्तावों को विधान-मंडल के 
सम्मुख नहीं लाना पड़ता पर विद्वानों का मत है कि आयव्यय की न्यूनता को देखते 
हुए यह नही कहा जा सकता कि ऋण का उपयोग राजस्व घाटे को पूरा करने के 
लिए किया गया है। 


(2) ऋण का जयोग केवल खास तरह के लाभप्रद प्रयोजनों के लिए ही होना 
चाहिए:--यह तो सभी को पता होगा कि ऋण का उपयोग लाभप्रद प्रयोजनों पर किया 
जाना चाहिए क्योंकि लाभप्रद प्रयोजन के माने ही यह है कि वह कुछ काल तक चलें 
ओर उनसे प्राप्ति होती रहे । पर केवल प्रयोजन का लाभप्रद होना ही पर्याप्त 
नहीं है। लाभप्रद योजनाओं में भी कुछ ऐसे व्यय हैं जिन्हें राजस्व से खर्च किया 
जा सकता है। इस सम्बन्ध में नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक की सलाह से भारत 
सरकार ने नीचे लिखे नियम बनाए हें : 


निम्नलिखित व्यय लाभप्रद प्रयोजनों के लिए होते हुए भी राजस्व से लिए 
जाने चाहिए : 


]. किसी उत्पादक योजना के प्रारम्भ में लगने वाला सारा व्यय, 


72 भारत की वित्तीय शासन व्यवस्था [अध्याय 
2. योजना के प्रारम्भ होने के पूर्व पूर्ण हुए भाग के संधारणार्थ किया गया 
व्यय, 


3. थोजना के सुधार के लिए किया गया व्यय, और 


4. पुतर्नंवन तथा पुनस्संस्थापनार्थ पर (॥छाल्छकों ४04 २८०]७०८०८०/) 
किया गया व्यय । 


अलाभप्रद योजनाओं में युद्ध के लिए लिया गया व्यय व अत्यधिक अनिवार्य प्रयोजन 
अपवाद हैं। 


(3) ऋण पर व्याज की दर आवश्यकता से अधिक न होनी चाहिए:-- 
यह आवश्यक है कि ऋण पर व्याज की दर आवश्यकता से अधिक न हो । सरकारी 
ऋण की दर या देश के अन्य व्यावसायिक ऋण स्वयं रिज़वे बेंक ढ्ोरा अपनी उधारी 
के लिए अन्य अनुसूचित बैंकों (3क८्तणा८व ऐप) से लिए गए व्याज 
की दर से सम्बन्धित हैं। अतएव सरकारी ऋण पर व्याज की दर अनावश्यक रूप से 
अधिक होने से उन पर असर पड़ सकता है। कहते हैं द्वितीय महायुद्ध काल में लिए 
गए कुछ क्रणों पर व्याज की दर व्यर्थ में अधिक थी । 


(4) ऋण मुनासिब मात्रा में हो:--- परिपाटीगत यह विचार रहा है कि 
ऋण उतना ही लेना चाहिए जितना कि सरकार के लिए व्याज सहित चकाना 
आसान हो। पर राजस्व के आधुनिक विद्वानों में से कुछ का मत यह है कि भारे 
ऋण को चुकाने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती । उनका कहना है कि अगर 
समाज की आय में वृद्धि होती जा रही हो तो उन्हें सरक/र को दिए गए ऋण को 
वापिस लेने की आवश्यकता ही न होगी। कहा जा सकता है कि यह बविचार- 
धारा अभी भारत के राज्य-ऋण में नहीं आई है। 








(5) ऋण उतना ही हो जितना कि अर्थव्यवस्था सहन कर सके -- 
राज्य-ऋण उतना ही हो जितना कि आ्थिक व्यवस्था सह सके। अर्थात्‌ ऋण 
राष्ट्रीय आय तथा जनसंख्या से सम्बन्धित होना चाहिए। एक अम'रीकन अर्थवत्रिज् 
का विश्वास है कि---कोई राष्ट्र आथिक दृष्टि से जितना ही सम्पन्न होगा उसकी 
उऋणता भी उतनी ही अधिक होगी । 


(6) राज्य ऋण वित्तीय नीतियों का पोषक होते हुए व्यर्थ में अवरोधक न होना 
चाहिए:--यह आवश्यक है कि राज्य ऋण वित्तीय नीति का पोषक होते हुए भी व्यर्थ 
में अवरोधक नहीं होना चाहिए। स/म्यवादी राज्यों में इस सिद्धान्त का महत्त्व नहीं 

+इस विश्वास के समर्थन में उसने निम्न लिखित आँकड़े दिए हैं: 


प्रति व्यक्ति प्रति व्यक्ति 
राष्ट्रीय आय उऋणता 





अमरीका ; े | 229 ,620 
यू०णकि०  ., म । 97 ,446 
कनाडा ! ह २ 98 ,226 
न्यूज़ीलैण्ड .. ४ | 07 959 
आस्ट्रेलिया . | 99 867 
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क्योंकि वहाँ राज्य ही सब कुछ है। पर भारत जसे देश में जहाँ सरकारी 
और गैर सरकारी दोनों ही तरह की संस्थाएँ हैं, यह आवश्यक है कि राज्य ऋण 
सारी बचत को न खींच ले अथवा अन्य किसी रूप से गैर सरकारी आवश्यकता-पूर्ति 
में रकावट न डाले । संघीय तंत्र में यह सिद्धान्त और भी लाग होता है। अर्थात्‌ यह 
आवश्यक है कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच ऋण इकठ्ठा करने में 
स्पर्धा नहीं होनी चाहिए। कुशल राज्य-ऋण नीति की यह कसौटी है कि उसमें 
उपर्युक्त किसी प्रकार के संघर्ष न हों । 

(7) यदि ऋण कई प्रकार के हों तो उनमें एक प्रकार की नम्यता होनी 
चाहिए:---ऋणों के कई प्रकार होने चाहिए ताकि परिस्थिति के अनुसार उनका 
उचित उपयोग किया जा सके । भारत सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजना के काल से कई 


तरह की अल्प बचतों पर ज़ोर दिया जाना, इसी सिद्धान्त के पालन का प्रमाण है। 
ऋणों के अन्तगंत बतलाए गए प्रकारों से यह बात और भी स्पष्ट हो जाएगी । 


(8) ऋण को अवधि वित्तीय बाज़ार की हालत के अनुरूप होनी चाहिए:--- 
यह आवश्यक है कि राज्य ऋण की अवधि न तो अधिक लम्बी ही हो और न अधिक 
कम । प्राइवेट बेकों की राज्य ऋण के रूप में प्रतिभूतियाँ या ऋणपत्र (86८पात्र- 
४6०४) रखने पड़ते हैं। यदि वे ऋणपत्र स्वल्प काल के लिए हों तो 
उनके मूल्य में बहुत जल्दी फ़रक पड़ सकता है जिससे व्यवसाय को हानि 
पहुंच सकती है । दूसरे अल्पकालीन ऋण होने से सरकार को ऋण लेने के लिए 
जल्दी जल्दी जाना पड़ता है। आजकल चूँकि अधिकांश ऋण प्रायः परिवर्तन 
से ही चुकाए जाते हैँ इससे यदि बिल्कुल नए किस्म का ऋण लेना हो तो उस की 
प्राप्ति की आशाएँ कम हो जाती हैं। दूसरी ओर यदि बहुत लम्बी अवधि के ऋण 
हों तो वह भी ठीक नहीं क्योंकि फिर लोग ऋण देने में हिचकिचाहट करते ह । 


2. ऋणों के प्रकार 
भारत सरकार के राज्य ऋण के निम्नलिखित दो मुख्य भेद हैं:--- 
() भारत की समेकित निधि पर वहित ऋण । 
(2) राज्य लेखे के अन्तर्गत आने वाला ऋण । 
समेकित निधि पर वहित ऋण के पुन: दो मुख्य भेद हैं : 
() अन्तर्देशीय ऋण । 
(2) बहिदेशीय ऋण । 
अन्तदंशीय ऋण के दो भाग हैं : 
() दीघेकालीन अथवा अक्षय ऋण । 
(2) अल्पकालीन ऋण । 


अल्पकालीन ऋण के तीन भेद हैं : 
() सरकारी हुण्डियाँ ((:८७४४प०ए श9॥9) , 
(2) अर्थोपाय अग्रिम (५४७७४ ४70 ](८७०% 407ए०7088), तथा 
(3) विश्व बैंक के ऋणपत्र (96०प्रतप58 06 (४०लत छण्यांट) | 
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बहिदेशीय ऋण के साधारणतया तीन प्रभाग हैं : 
() पौंड पावना ($8८८४४४४ 7069/), 
(2) डालर, तथा 
(3) अन्य । 
राज्य लेखे के अन्तर्गत निक्षेप निधियाँ तथा फण्ड ये दो ऋण आते हैं। 


ऋण भेद का एक और तरीक़ा भी है:-- 
() सा अर्थात्‌ वे ऋण जिस पर व्याज देना सरकार की ज़िम्मेदारी है, 
और 
(2) बेव्याजी अर्थात्‌ वे ऋण जिन पर कोई व्याज नहीं दिया जाता । 
द्वितीय महायुद्ध काल के निम्नलिखित ऋणों पर सरकार को कोई व्याज नहीं 
देना पड़ता था : 
() थ्री इयसे इन्टरेस्ट फ्री डिफ़ेन्स बाण्ड, 
(2) फ़ाइव इयसे इन्टरेस्ट फ्री प्रइज़ बाण्ड, 946 । 
राज्य लेखे में शामिल होने वाले ऋण कभी बहिरदेशीय नहीं होते, वे श्रन्तरदेशीय 
ही होते हैं। इसी तरह बहिदेशीय ऋण में भी अल्पकाज़ीन ऋण नही होता । 
ऋणों के प्रकारों को चार्ट के रूप में नीचे व्यक्त किया गया है :--- 


चार्ट 4 
राज्य ऋण के प्रकार 
राज्य ऋण 
भारत की समेकित राज्य लेखें के अंतर्गत 
निधि पर वहित आने वाला ऋण 
() (8) 
। 
| | 
अंतदशीय बहिदंशीय 
(2) (9) 
। । 
मद ह | 
दीघकालीन अल्पकालीन पौंड डालर अन्य 
अथवा ऋणगणा पावना 
अक्षय (4) 
(3) | 
सरकारी उपाय और विश्व बंक की 
हुंडियाँ प्रतिभूतियाँ 
(5) या ऋणपत्र 


(7) 
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इनका संक्षिप्त परिचय नीचे दिया गया है :--- 
() भारत की समेकित निधि पर वहित ऋण :---संविधान के अनुच्छेद 292 


तथा 293 में भारत सरकार और उसी प्रकार राज्य सरकारों को अपनी-अपनी समेकित 
निधियों की प्रतिभूति पर ऋण लेने का अधिकार दिया गया है। चेंकि यह ऋण 
समेकित निधियों पर वहित होता है इसलिए इससे हुई प्राप्ति अथवा किए गए 
भुगतान से समेकित निधि की प्राप्ति अथवा उसका हक्वास समझा जाता है। इस 
ऋण के बारे में सरकार को अबाध रूप से अधिकार है । अनुच्छेद 292 में कहा गया 
है: भारत की समेकित निधि की प्रतिभूति पर, ऐसी सीमाओं के भीतर--यदि कोई 
हो-जिन्हे संसद्‌ समय समय पर विधि द्वारा नियत करे उधार लेने तथा--ऐसी सीमाओं 
के भीतर, यदि कोई हों--जिन्हें इस प्रकार नियत किया जाए प्रतिभूति देने तक संघ 
की कार्यपालिका शक्ति विस्तृत है ।” चूंकि संसद ने अभी तक कोई राशि निरिचित नहीं 
की है अतएव कार्यकारिणी सरकार जितना आवश्यक हो उतना ऋण ले सकती है । 


(2) श्रन्तदेंशीय ऋण:--भारत की समेकित निधि पर वहित अचन्तर्देशीय ऋण 


वे है जिके खरीदार ($09$८४००८४७) इसी देश के व्यक्ति अथवा संस्थाएँ 


हैं। छमाही अग्निम राशियों से लेकर बड़ी संख्या के दीघकालीन ऋण भी इसी 
वर्गीकरण के अन्तर्गत आते हैं । 


(3) दीघेकालीन ऋण:--भारत की समेकित निधि पर वहित अन्‍्तर्देशीय दीर्घ॑- 
कालीन ऋण वे हैं जो साधारणतया सरकारी तौर पर आयबव्ययक में घोषित नीति 
के अनुसार लिए जाते है। इन्हें दीघंकालीन ऋण इसलिए कहा जाता है क्योंकि 
ये 2 महीने से कम की अवधि के नहीं होते । इन ऋणों के आधुनिक उदाहरण है : 
() 3.5 प्रतिशत 954-59 ऋण, (2) 3.5 प्रतिशत 796] ऋण। 
इत दीर्घकालीन ऋणों की एक और किस्म है और वह है निरावधि ऋण ( ९- घयंग- 
40॥९८ 4,0०0 ) । इसी को अक्षय ऋण भी कहते हैं। निरावधि ऋण में सरकार 
केवल व्याज देने का वायदा करती है और ऋण चुकाया जाए अथवा नही, इसका 
सरकार को ही रहता है । महायुद्ध के पूर्व ऋण प्राय: इसी प्रकार 

होते थे । 


दीर्घकधालीन ऋण के चाहे फिर वे सावधि हों अथवा निरवधि प्राय: दो स्वरूप 
होते है : () निधिपत्र (8७८६ 06०१८०४८ ) तथा (2) रुक्‍का (ए-ठफ्यां- 
88077 ९०४८) । निधिपनत्र एक तरह का प्रमाण पत्र होता है जिसमें यह उल्लेख 
रहता हे कि खास ऋण की कितनी मात्रा निधिपत्र धारक ((0७७४॥०७६८ 
0066०) ने सरकार को दी है । निधिपत्र रिज़र्व बैंक के राज्य ऋण कार्यालय में दर्ज 
होते है और उन्हें बिना बैंक को सूचित किए बेचा नहीं जा सकता। रुक्‍का 
भी एक तरह का प्रमाण पत्र है जिसमें यह उल्लेख रहता है कि किस ऋण का 
कितना भाग रुक्‍्का-धारक ने सरकार को दिया है। साधारणतया बड़ी राशियों 
को निधिपत्रों के रूप में और छोटी राशियों को ऋणों को देने वाले रुक्‍्कों 
के रूप में रखते हैं। पहले दीर्घकालीन ऋण का एक और स्वरूप हुआ करता था 
जिसे वाहक बॉण्ड (8८७7८/४ 8070) कहते थे। ये करेन्‍्सी नोटों की तरह होते 
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थे जिसके साथ व्याज के कृपन भी लगे होते थे पर 99* से इनका उपयोग खत्म हो 
गया है । 


पारस्परिक तुलना की दृष्टि से निधिपत्र तथा रुक्‍के के बीच निधिपत्र 
श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि इसके खोने का डर नहीं होता । मूलधन वापिस लेते समय 
किसी दूसरे द्वारा पत्र ले जाने से काम नहीं बनता क्योंकि खर्रदार का नाम 
आदि बेंक के कार्यालय में दर्ज होता है । यदि पत्र के स्वामित्व में कोई फेर-बदल करना 
हो तो बेक के साथ एक हस्तान्तरण करार करना पड़ता है। एक और फ़ायदा यह 
है कि सरकारी ऋण कार्यालय द्वारा दिए गए आदेश (५४७७७७०४) पर व्याज 
च।हे किसी खज़ाने पर मिल सकता हो उसके साथ निधि पत्र दिखलाने की आवश्यकता 
नहीं पडती । रुक्‍्कों में दूसरी और सहलियत ज़्यादह है । पत्र के पीछे 
पृष्ठांकन कर उसे किसी अन्य को दिया जा सकता है। हाँ, व्याज केवल उसी खजाने 
से मिल सकता है जिसका पत्र में उल्लेख हो । वाहक बाण्ड बिल्कुल ही असुरक्षित 
होते हे। ये रुक्‍के बीच के हें। निधिपत्रों और रुक्‍्कों को परस्पर परिवर्तित 
किया जा सकता है लेकिन यह रिज़वे बेक के माध्यम से ही संभव है। इसके लिए 
रिजर्व बेंक कुछ शुल्क लेता है। 


(4) अल्पकालीन ऋण:--भारत की समेकित निधि पर वहित अन्‍्तर्देशीय 
ऋण का यह एक प्रकार है जो सरकार द्वारा दिक्कत के समय थोड़े समय के लिए 
रिज़व बेक से लिया जाता है। इसके तीन भेद हें---सरकारी हुण्डियाँ, अर्थोपाय 
अग्रिम और विश्व बैंक की प्रतिभूतियाँ । 


(5) सरकारी हुंडियाँ (५७७४प०ए 3] ) :--ये पहले रिजे बेक और जनता 
दोनों को ही बेची जाती थीं पर इतका विक्रय अधिकार अब केवल रिज़व बेक के 
प्रचालन विभाग (587८ [0८7४7:7८४) को ही है। सरकारी हुंडियाँ बेचने के 
माने यह हें कि जनता या बेंक़ सरकार को उस हुण्डी में बतलाई गई राशि कजं के 
रूप में देती है । बाद में हुण्डी दिखलाकर राशि वापिस ली जा सकती है। अर्थोपाय 
अग्रिम की तुलना में ये अधिक अ्रवधि के लिए होती है। अर्थोपाय अग्रिम त्रैमासिक 
कर्मी की पूर्ति के लिए होते हैँ ; सरकारी हुंडियाँ नौ से 2 महीने दक की अवधि के 
लिए | सरकारी हुंडियाँ जब जनता को बेर्चा जाती थीं तब रिज॒वं बेंक के बैंक विभाग 
की सभी शाखाओं (दिल्ली को छोड़कर) पर यह उपलब्ध होती थीं। लेकिन रिजव 
बेंक को बेची जाने वाली सरकारी हुंडियाँ केवल बंबई शाखा पर ही बेची जाती हें । 

सरकारी हुंडियाँ वेचने का तरीका यह है कि जब कभी सरकार इनको बेचने का 
निडचय करती है, समाचार पत्रों में एक विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है जिसमें निविदा 
(7८००७) देने की विधि, कुल राशि, सिक्के जिनमें ऋण लिया जाएगा आदि बातें 
दी हुई होती हैं । समाचार पत्रों में प्रकाशन के साथ साथ प्रमुख बेंकों और व्यावसायिक 
केन्द्रों को भी इसकी सूचना दे दी जाती है । निविदा में ग्राहक यह व्यक्त करते हे कि 
किस दर पर हुंडियाँ लेने को तैयार हैं । निदिचत दिन के बाद निविदे खोले जाते है और 
जिस निविदे की दर मुनासिब समझी जाती है उस पर हुंडियाँ बेच दो जातो हें । हुण्डियां 


+99 में 945-55 का 5 प्रतिशत का ऋण लिया गया था जो वाहक 
बाण्ड के रूप में था | इसी तरह पिछली शताब्दी में लिए गए 3३ प्रतिशत का 
854-55 का ऋण भी वाहक बाण्ड में था। ये दोनों ऋण चुकते किए जा चुके 
हैँ व बाद में सरकार ने इनका उपयोग न करना निर्चित किया है । 
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हमेशा 25,000 रुपए, 50,000 रुपए, । लाख रुपए, 20 लाख रुपए तथा 50 लाख 
रुपए की राशि में बेची जाती हैं । दूसरा तरीका मध्यवर्ती सूचना (7८००४7९- 
0४००८ ६8०) की तरीका हैं। इसमें सरकार स्वयं हुंडियों की दर निश्चित करती है 
और बाद में उसे रिजव बेक से बिकवाती है । अवधि पूरी होने पर मूल्य रिज़वे बेंक 
की उन शाखाओं से चुकाया जाता है जहाँ से ये बेची गई हों । 


(6) अर्थोपाय अग्निमः--वे राशियाँ हैं जो रिजवे बेक के साथ हुए समझौते 
के अनुसार भारत सरकार को रिजव बेंक से अल्पकालीन ऋण के रूप में लेनी पड़ती 
है। उबत समझौते के अनुसार भारत सरकार को अपनी सारी रोकड़ जमा (०७७४ 
82/90०८) रिजर्व बेंक के पास रखनी पडती है जिसके बदले में रिज़र्व बैंक सरकार 
के सामान्य बेकिंग कार्यों की देखभाल करता है। समझौते की यह भी शर्ते है कि 
हमेशा सरकार की रोकड़ जमा एक विहित मात्रा से कम नहीं होनी चाहिए। कम 
होते ही 50 लाख रुपए की मियाद से अर्थोपाय अग्निम लेने पड़ते हैं । अर्थोपाय अग्रिम 
खरीद लेने के प्रमाण स्वरूप राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किया एक वचन पत्र रिज़र्वे 
बैक को दे दिया जाता है। जैसे ही सरकार के नक़दी धन में वृद्धि हो जाती है व्याज 
सहित अर्थोपाय अग्निम' बेक को चुकाना पड़ता है। व्याज सहित अग्रिम लौठाए 
जान के साथ वचन पत्र रह कर दिया जाता है। 


(7) विश्व की बेक प्रतिभूतियाँ:--भारत सरकार 946 में विश्व बैंक 
(५४०४१ एछ्णा८) की सेदस्य बनी थी । 947 तक इस बेंक में भारत के हिस्से के 
स्वरूप तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा नाधि ([7(2ऋ४ं०ा७ (०7८४४०ए४ ४०४०) के 
अंधदान के स्वरूप भारत न क्रमशः चार करोड़ तथा 40 करोड़ डालर इन' संस्था- 
ओं को दिया था। अधिकतर यह अंशदान अपरक्राम्य व्याज रहित प्रतिभूतियों 
(एग्रटणमएलणएंए6.. टाटा क्‍फट6 562०प्रापंएंट९8 ) के रूप में दिया गया था । 
अतएवं अब जब कभी बेक को अथवा मुद्रानिधि को नक़दी धन की आवश्यकता पड़तो 
है तो उन प्रतिभूतियों में से कुछ को बेच दिया जाता है इस प्रकार अल्पकालीन 
ऋण उपलब्ध हो जाता है । 


किसी विशेष परिस्थिति में सरकारी हुंडियों का प्रयोग किया जाना चाहिए 
अथवा अर्थोपाय अग्रिम, यह तीन बातों पर निर्भर होता है: () आवश्यकता 
की मात्रा (2) आवश्यकता की अवधि (3) पारस्परिक मूल्य । यदि थोड़े ही समय 
के लिए आवश्यकता होती है तो, अर्थोपाय अग्निम का उपयोग करते हैं। इसी तरह 
थोड़ी मात्रा की ज़रूरत होने पर भी अर्थोपाय अग्रिम को ही लेते हें। पारस्परिक 
मूल्य का विचार महत्त्वपूर्ण है। अर्थोपाय अग्रिम जेसे ही सरकार के पास नक़दी धन' 
में वृद्धि हो, किसी समय चुकाए जा सकते हें। इस प्रकार सरकार को उतने ही 
समय के लिए व्याज देना पड़ता है जितने समय के लिए वे सरकार के पास हों । लेकिन 
सरकारी हुंडियों में ऐसी बात नहीं । उन्हें निश्चित अवधि के पहले नहीं चुकाया जा 
सकता और इस प्रकार सरकार को उस काल तक व्याज देते रहना पड़ता है। आजकल 
भारत सरकार अर्थोपाय अग्नरिम' का उपयोग नहीं करती । वह सरकारी हुंडियों से 
ही काम चलाती है। लेकिन राज्य सरकारें अधिकतर अर्थोपाय अग्रिम ही लेती हैं। 


(8) राज्य लेख के अन्तगंत आने वाले ऋण:--संविधान के अनुच्छेद 266 
(2) के अनुसार राज्य के' राजस्व व समेकित निधि पर वहित ऋण की प्राप्तियों के 
सिवा अन्य सभी प्राप्तियाँ लोक लेखे के अन्तर्गत आती हैं। इन प्राप्तियों में कुछ 
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एसी होती हैँ जिनका सरकार उपयोग करती हे किन्त्‌ू उन्हें जब कभी आवश्यकता 
हो वापस करना पड़ता है। ये ऋण इस अथ मे कहलाते हे कि सरकार को इन पर 
व्याज देना पड़ता है और ये खास अय. 4 के लिए होते हैं । इन ऋणों के उदाहरण +* हैं : 


(क) पोस्ट आफ़िस सेविंग बँक निशक्षेप राशियाँ, 
(ख) राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट, 
(ग) दस वर्षीय डिफेंस डिपाज़िट, 
(घ) क्यूम्यूलेटिव टाइम' डिपाज़िट सटिफ़िकेट । 


(क) पोस्ट आफ़िस सेविंग बेंक निक्षेप राशियाँ : ये वे राशियाँ हैं जिन्हें देश 
भर में जनता में बचत की आदत ड/लने के लिए पोस्ट आफ़िस ने प्रारंभ किया है। 
पोस्ट आफ़िस के इस बचत बेंक में कम से कम दो रुपए व अधिक से अधिक 
5, 000 रुपए एक व्यक्ति द्वारा जमा किए जा सकते हें। संस्था लेखों, संयुक्त 
लेखों, जमानती जमा लेखों आदि को छोड़कर शेष लेखों पर 0,000 रुपए तक की 
राशि तक 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष व्याज दिया जाता है। 0,000 रुपए से अधिक पर 2३ 
प्रतिशत प्रतिवर्ष व्याज मिलता है । व्याज पर आयकर नहीं देना पड़ता । 


(ख) राष्ट्रीय बचत सर्ठिफ़िकेट : 2 वर्ष के ये सटिफ़िकेट । नवम्बर 962 से 
प्रारंभ किए गए हैं। पूर्वोक्त रक्षा सेविंग सर्टिफ़िकेट की भाँति दो साल से अधिक 
अवधि के बाद भुनाने पर उन पर व्याज मिलता है। पूरे 2 वर्ष के बाद भनाने 
पर 00 रुपए के सटिफ़िकेट का मूल्य 75 रुपए हो जाता है । 


(ग) दस वर्षीय डिफेंस डिपाज़िट सर्टिफ़िकेट्स : ये 50 रुपए के गृणकों 
में बेचे जाते हें। अकेला व्यक्ति अधिक से अधिक 25,000 रुपए के मूल्य के 
सर्टिफ़िकेट खरीद सकता है। साथ मिलकर 50,000 रुपए तक के मूल्य के 
खरीदे जा सकते हैं। इन पर 45 प्रतिशत की दर से व्याज दिया जाता है। 


“जून 957 के पहले अल्प बचतों में पोरट ऑफ़िस केश सर्टिफिकेट, रक्षा सेविंग 
सर्टिफ़िकेट, राष्ट्रीय बचत सर्टिफ़िकेट तथा दस वर्षीय राष्ट्रीय योजना सर्टिफिकेट 
भी हुआ करते थे। पोस्ट आफ़िस केश सर्टिफ़िकेट कभी भी भुनाएं जा सकते थे पर 
साधारणतया वे पाँच साल के लिए होते थे । पूरे एक वर्ष के लिए यदि ये राशियाँ 
सरकार के पास पड़ी रहतीं तो सर्टिफ़िकेट खरीदने वाले को बोनस भी मिलता था । 
पूरी अवधि तक राशियाँ सरकार के पास रहने पर व्याज चक्रवृद्धि दर पर मिला 
करता था। रक्षा सर्टिफिकेट की राशियाँ साधारणतया दस साल के लिए सरकार 
को उपलब्ध हुआ करती थीं। दो साल से अधिक समय के लिए सरकार के पास होने 
पर व्याज मिलता था। पूरे दस वर्ष तक रहने पर साढ़े तीन प्रतिशत चक्रवद्धि व्याज 
मिलता था। दस वर्षीय योजना सर्टिफ़िकंट 25 रुपए और 50 रुपए के मूल्य के 
ह आ करते थ। इनका भुगतान वर्ष भर के अन्दर भी हो सकता था। अथवा पूरी 
होने पर 25 रुपए वाले को 36 रुपए 4 आने और 50 रुपए वाले को 72 रुपए 7 
आने दिए जाते थे। 
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घ) क्यूम्यूलेटिंव टाइम डिपाज़िट सटिफ़िकेट:-- ये सर्टिफ़िकेट तीन तरह के 
होते हैं : ()पाँच वर्ष में परिपक्व होने व।ले (2) दस वर्ष में परिपक्व होने वाले 
तथा (3) 6 वर्ष में परिपक्व होने वाले। पाँच वर्ष वाले पर ] /72 प्रतिशत 
चक्रवद्धि व्याज मिलता है तथा दस वर्ष पर 5/24 प्रतिशत । 








(9) बहिददेशीय ऋण:--बहिदेशीय ऋण के उदाहरण () विश्व बेक से 
दामोदर घाटी योजना तथा क्रषि उन्नति के लिए लिए गए ऋण (2) अमरीका से 
लिया गया गेहें ऋण तथा (3) रेल ऋण पत्र (रिक्षीए०ए 060७०ापपाट 80८२) 
तथा इंग्लेण्ड में उद्धृत अन्य पौंड-पावना ऋण आदि हैं। विश्व बेंक के अतिरिक्त 
भारत सरकार ने अमेरिका रूस और इंगलेण्ड से भी विदेशी ऋण लिए है। 


विश्व बैंक से पहला ऋण अगस्त 947 में रेलों के लिए लिया गया था। दूसरा 
947 में कृषि विकास के लिए लिया गया था व तीसरा अप्रेल 950 में विद्युत्‌ 
विकास योजनाओं के लिए लिया गया था। चौथा' ऋण 953 में दामोदर घाटी 
योजना के लिए लिया गया था जिसकी राशि 9' 5 करोड़ रुपए है। अभी हाल में 
विश्व वैक ने भारतीय रलों के विकास के लिए पून: ऋण देने का वायदा किया है । 


अमरीव” से गहें ऋण के अतिरिक्त अन्य तकनीकी सहायता” (८लाफांल्थव! 
0०-०००४४०० भंग) उल्लेखनीय है। सहायता का पहला करार भारत सरकार 
और अमरीकी सरकार के बीच 9585 में हुआ था उसके बाद क्रिया करार 
(09०:40४०४७ #&87०८००८०४) होते रहते है जिनसे समय-समय पर भारत को 
तकनीकी सामग्री आदि की सहायता मिलती है। 


रूसी ऋण भिलाई इस्पात कारखाने के लिए मशीन आदि के लिए रूस सरकार 
से फरवरी 955 के' एक करार क अनुसार लिया गया है। इस ऋण में पहले सामग्री 
उपलब्ध कराई जाती है और बाद में उसके मूल्य क बराबर की राशि कजे के रूप में 
मानी जाती है। 

3. ऋण लेने की प्रक्रिया 


ऋण कब और कितना लिया जाएगा यह वित्त मंत्रालय द्वारा रिजवं बेक 
को सलाह से तय किया जाता है। तय होने पर इसकी सूचना रिज़र्व बेक को मिल 
जाती हैं और बेक के राज्य ऋण कार्यालय सरकारी गज़ेट व अन्य प्रमुख अखबारों 
में उसकी विज्ञप्ति प्रकाशित कर देते हें जिनमें निम्नलिखित बातें दी जाती हें: 


(।) तारीख--जिस दिन तक ऋण लिया जाएगा, 
2) कुल ऋण की मात्रा, 
व्याज की दर, 


ऋण जारी किए जाने की तारीख तथा यदि किसी पुराने ऋण को परि- 
वतित कराना हो तो परिवरतन' की शतें, 


(5) ऋण चुकाए जाने की तिथि, 
(6) स्थान जहाँ ऋण स्वीकार किया जाता हो, तथा 
(7) आवेदन का स्वरूप । 


१५ राइकाारर. भिपयदाहाााक. "पर दाककाट 
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विज्ञप्ति के बाद आवेदन शी ध्र ही रिज़बे बेक के सभी कार्यालयों, स्टेट बेंक की 
शाखाओं तथा खजानों से उपलब्ध होना शुरू हो जाता है। आवेदन में वे सब बातें 
तो होती ही हैं जिनका विज्ञप्ति में ज़िक्र हुआ हो' उसके अतिरिक्त कभी-कभी निम्न- 
लिखित बातें भी होती हें: 


() ऋण किस क़िस्म में लिया जाएगा, अर्थात्‌ चेक अथवा केश अथवा सरकारी 
प्रतिभूतियों (90ए८४४एा०४८ $८८ए०४४०७७) में, 

(2) प्रतिभूतियों का स्वरूप और उनका परिमाण, तथा 

(3) खजाने जिन पर व्याज लेना संभव है। 


ऋण के स्वरूप के अनुसार अलग-अलग आवदन पत्र हुआ करते हैं। यदि निधि 
पत्रों के बदले में ऋण देना हो तो रक़म' जमा करते ही निधि पत्र मिल जाते है। 
पर रुक्‍कों के विषय में ऐसी बात नहीं । रक़म' जमा करने पर पहले एक अन्तरिभ 
रसीद मिलती है व बाद में रुक्‍्के । 


जैसे जेसे ऋण इकट्ठा होता रहता है रिजर्व बैक तथा स्टेट बैंक की स्थानीय 
शाखाएं केन्द्रीय शाखा को सूचित करती रहती हें। पर जब वांछित राशि पहुँच 
जाती है तो केन्द्रीय शाखा से हर एक शाखा को अधिक ऋण लेने से रोकने की 
आज्ञा दी जाती है. । इस तरीके में एक अपवाद पट (7००) प्रथा का है जिसमें 
कोई निश्चित संख्या नहीं होती और अवधि भी अनिश्चित तिथि तक रहती है। 


इस संबंध में यह स्मरण रखना चाहिए कि सरकारी ऋण सामान्य अभिदा- 
ताझ्रों से बिरले ही सीधे लिए जाते हैं। साधारणतया अधिकांश ऋण बेकों और इस 
प्रकार की अन्य संस्थाओं के माध्यम से लिया जाता है जिसके बदले में रिज़व बेंक 
को उन्हें दल,ली देनी पड़ती है। दलाली की दर विज्ञप्ति में ही दी हुई होती है। 
यह काम सभी बेकों को नहीं सौंपा जाता । प्रायः यह काम स्टेट बैंक आफ़ इण्डिया 
हारा ही होता है। जब ऋण पहले के किसी ऋण के परिवर्तन के रूप में दिया जता 
है तो सरकार अभिदाता से परिवर्तन शुल्क लेती है। शुल्क से हुई प्राप्ति में प्र्वोक्त 
अन्य संस्थाओं का भी हिस्सा होता है । सरकारी ऋण कार्यालय की दृष्टि से केन्द्रीय 
और राज्य सरकारों के नवीन ऋणों के उगाहने की प्रक्रिया एक सी ही होती है फ़र्क 
केवल यह हैं कि राज्य सरकार यदि वह चाहे, तो अपने ऋण की पूर्ण राशि उपलब्ध 
करान के लिए अधिकृत बीमा कराने वालों (&.ए70४8८0 एडशतिट: जशार/678) 
की मदद ले सकती है। बीमे वाले कुछ खास तरह के हो सकते है जिन्हें कुछ शर्तें 
पूरी करनी पड़ती हैं। 


विदेशी ऋणों के बारे में प्रक्रिया यह है कि जब किसी देश से ऋण लेना हो तो उसके 
साथ एक करार करना पड़ता है। प्राय : करार के पहले उस देश का एक शिष्ट- 
संडल भारत में आकर ऋण की आवश्यकता व अन्य हों पर सरकार से परामश 
करता है। बाद के ऋण यदि समान प्रयोजनों पर हों तो इसकी आवश्यकता नहीं 
होती । उदाहरणार्थ अमरीका के साथ हुए एक मुख्य तकनीकी सहायता क़रार 





“भारत सरकार और[बर्मा सरकार के बीच हुए करार के लिए (जो 
स्वरूप दिया गया है) परिशिष्ट 4 देखिए । दे ए (जो उदाहरण 
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948 में हुआ था। उसके बाद यदि अमरीकन कांग्रेस की अनुमति हो तो अमरीका 
की सरकार के साथ बगर शिष्टमंडल आदि के आने परक्िया क़रार 
हो उकते है । लेकिन विश्व बेक के ऋणों के सम्बन्ध में यह प्रथा प्रत्येक ऋण के 
साथ बरती जाती है । बेक का एक शिष्टमंडल अपनी रिपोर्ट जाँच कर बैक को 
देता है जो उस पर विचार कर फिर तय करता है कि भारत सरकार को ऋण दिया 
जाए या नहीं । ऋण की शर्ते आदि बेंक के साथ हुए क़रार में उल्लिखित रहती हें । 


4. ऋण पर ब्याज 


सरकारी ऋण पर ब्याज की दर बाज़ार की हालत पर निर्भर होती है । 
सामान्यतः: जिस दर पर रिजर्व बेक अनुसूचित बेकों को उधार देने क लिए 
तैयार होता है उसी दर पर सरकारी ऋण भी लिए जाते हे। पर इसमें फेर 
बदल हो सकता है। इस संबंध में ऋण की अवधि महत्त्वपूर्ण है। यदि अवधि 
ज़्यादा हो तो दर भी ज़्यादा होगी । पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ऋण की मात्रा 
की अधिकता को ध्यान में रखते हुए कुछ विद्वान कहते आए हे कि भारत सरकार 
के ऋण अधिक अवधि के लिए होने चाहिए यद्यपि उस पर उन्हें व्याज अधिक देना 
पड़ेगा । 


निधि पत्रों पर व्याज आदेशों ( ५४/०७/४४०४ ) द्वारा दिया जाता है। आदेशों 
के साथ, जैसा पहले बतलाया गया था, निधि पत्र ले जाने की आवश्यकता 
नहीं पड़ती । व्याज किसी खज़ाने या बेक की शाखा पर तो मिल ही सकता है, यदि 
आवश्यकता पड़े तो निधिपत्र-धारक के घर पर भी चुकाया जा सकता है । 
व्याज लेते समय रुक्‍कों को दिखलाने की आवश्यकता पड़ती है, और उन पर पृष्ठांकन 
( ॥20078८०7८४०६ ) करना पड़ता है। व्याज लेने वाले को एक रसीद देनी पड़ती 
है। पहले जब वाहक बाँड प्रचलित थे बाँड के साथ व्याज' के कृपन संलग्न 
हुआ करते थे, जिन्हें निश्चित दिन सरक्रारी ऋण कार्यालय की किसी शाखा 
प्र जहाँ वह बाँड दर्ज किया गया हो प्रस्तुत कर व्याज लिया जा सकता था। बाँड 
पर व्याज छमाही दिया जाता था। रुक्‍कों पर व्याज रिजर्व बेक के सरकारी 
ऋण कार्यालयों पर दिया जाता है। इसकी सूचना समाचार पत्रों में दी 
जाती है। 


विदेशी ऋणों के संबंध में सरकार ऋण के लेते समय व्याज की दर क़रार 
में हो निश्चित करती है। उदाहरणार्थ 95 में अमरीका से जो गेहूँ ऋण लिया 
गया था उसके करार में ही यह विहित है कि ऋण पर 2- 5 प्रतिशत वाधिक व्याज 
होगा जो छमाही दिया जाएगा । रूस से जो ऋण लिया गया है उसमें भी ऋण की 
दर 2-5 प्रतिशत ही है। विश्व बेंक से जो ऋण लिया जाता है उसमें दर किसी 





#*५, 


+एक लेखक ने ऋण पर व्याज की दर की दृष्टि से भारतीय राज्य ऋण के काल 
को चार भागों में विभक्‍त किया है :-- 


. 4922-23 से 927-28 तक का ह्वासोन्मुख व्याज का काल, 

2. 4928-29 से 93-32 तक का वृद्धि प्रवर व्यजज का काल, 

3. 932-33 से 938-39 तक का पुनहच ह्ासोन्‍्मुख व्याज का काल, तथा 
4. 938-39 से 945-46 तक का पुनदच वृद्धि प्रवर व्याज का काल । 
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सरकार के वयक्तिक क़रार पर निर्भर नहीं होती । यह बेक की सावंजनिक 
नीति पर निर्भर होती है। यह सब र| ष्ट्रोंक लिए समान होती है । जून 956 
में यह दर 5 वर्ष की अवधि के ऋणों के लिए 4४ प्रतिशत प्रतिवर्ष है, 45 वर्ष ते 
अधिक की अवधि के ऋणों के लिए पाँच प्रतिशत । विदेशी ऋणों पर व्याज विदेगी 
अथवा भारतीय मुद्रा दोनों में ही चुकझया जा सकता है जो करार विशेष पर निर्भर 
होता है। प्रक्रिया की दृष्टि से भी विदेशी ऋण तथा उसके व्याज के चुकाने के लिए 
खाप तरह के प्रबन्ध करन पड़ते है । रिजर्व बेक यह कार्य उस देश विशेष के सरकारी 
बेक की सलाह से करता है। 
पिछले आठ साल में भारत सरकार को व्याज के तौर पर कितनी राशियाँ देनी 
पड़ी हे यह अगले पृष्ठ पर सारणी | से प्रगट होगा । 
5. ऋण प्रतिदान 
ऋण प्रतिदान (२००९८०ए०७४०४ ०/ 46०४) के दो मृख्य तरीके हें। 
() ऋण परिवर्तेन (007रएकड्ं0म ० 06०४), तथा 
(2) ऋण का वास्तविक रूप से लौटाया जाना। 


प्राय: ऐसा होता है कि एक ऋण की अवधि पूरी होने के पहले ही सरकार को दूसरे 
ऋण की आवश्यकता पड़ जाती है। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए सरकार नया ऋण 
जारी कर सकती है पर इसमें पहले ऋण को चुकाने के लिए पर्याप्त वित्त होना चाहिए 
जो घाटे के बजट (छवचाला फषब्छलंग्ठझ) के दिनों में सदेव सम्भव 
नहीं होता । अतएव आधुनिक सरकारें प्रायः ऐसा करती हैं कि जिस वर्ष कोई 
पुराना ऋण अवधि पूरी होकर चुकाया जाने वाला होता है, उसी वर्ष एक नया 
ऋण जारी कर दिया जाता है ताकि पहले के अभिदाता दूसरे के अभिदाता बन 
जाएं। इस प्रणाली से सरकार को यह फ़ायदा होता है कि उसे दायित्व तुरन्त नहीं 
तिभाना पड़ता। साथ ही नुकसान यह होता है कि तय। ऋण सिर्फ़ नाम के लिए ही 
नया रहता है लेकिन उससे कोई खास प्राप्ति नहीं होती क्योंकि वह पहले के चुकाए 
जाने के लिए ही हो जाता है। 


राज्य ऋण के सिद्धान्तों के विषय में पाठकों ने पढ़ा होगा कि ऋण उतना ही लिया 
जाना चाहिए कि जितना चुकाया जाना संभव हो । अतएब एक ऋण से दूसरे ऋण को 
फेरने के साथ-साथ सरकार को राजस्व से भी ऋण के वास्तविक लौटाए जा सकने का 
प्रबन्ध करना पड़ता है । चूँकि सारे ऋण को एक ही वर्ष में राजस्व से चुकता करना 
सम्भव नहीं है अ्रतः सरकारें प्रतिवर्ष राजस्व प्राप्ति से कुछ न कुछ हिस्सा अलग 
करती रहती है जिसे 'शोधन निधि” (80908 7घ्ात) कहते हैं। भारत में इस निधि 
के 924 से प्रचलित होने का उल्लेख मिलता है| इसके पूर्व यह प्रथा न थी और ऋण 
प्राय: राजस्व अवशेष ([२८ए८०७८ 820970०७४) से चुकाए जाते थे। राजस्व अवशेष से 
ही एँजी व्यय हुआ करते थे ताकि ऋण उगाहने की आवश्यकता ही न पड़े । निश्चय ही 
उन दिनों राजस्व अवशेष बड़ी मात्रा में रहते होंगे। पर दिसम्बर 924 में सर वैसिल 
ब्लैकेट के सुझाव से यह्‌ तय किया गया कि ऋण चुकाने के लिए एक धन निधि का 
निर्माण किया जाना चाहिए। इस निधि का प्रयोग अलाभप्रद योजनाओं पर व्यय 
करके ऋण टालने के लिए भी किया जाता है। इसीलिए लोक लेखा की शब्दावली 
में इस संचम को ' ऋण ह्वास अथवा परिहारा्थ निधि” (२०तप८स॑ंठा 0 
+००१०7०८ ०0600) कहते हैं। 924 की वह प्रथा अब भी चली आ रही है। 
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प्रारम्भ में शोधन निधि में प्रति वर्ष चार करोड़ रुपए तथा पिछले वर्ष की तुलना में 
नए वर्ष में जितना अधिक ऋण लिया गया हो उसका अस्सीर्वाँ हिस्सा दिया जाता था। 
निधि का प्रयोग निम्नलिखित प्रयोजनों पर होता था : 


() रेल शोधन निधि, 


(2) तत्कालीन पाँच प्रतिशत प्रतिवर्ष रुपए का ऋण चुकाने के लिए अलग से 
निर्मित निक्षेप निधि में अंशदान, 


(3) तत्कालीन ब्रिटिश युद्ध ऋण का दायित्व स्वीकार करने के परिणाम- 
स्वरूय उसके शोधन के लिए, 


(4) रेल वाषिकी (रिक५०७५ “गणा765) के पूंजीगत भाग के लिए । 


पर 933-34 में भुगतान राशि केवल तीन करोड़ रुपए प्रतिवर्ष * निर्धारित की 
गई । साथ ही उसके प्रयोजन में भी कुछ परिवर्तेत हुआ । 943-44 में युद्ध प्रारम्भ 
हो जाने के कारण भुगतान के लिए अलग से राशि देना बिल्कुल बन्द कर दिया गया । 
इस रोक का एक कारण यह था कि 7943 तक इंग्लेण्ड का जो ऋण था वह पूरा 
चुकाया जा चुका था । 947 से ऋण भुगतान के लिए राशियाँ पुनः निकाली जाने 
लगीं । तब से ऋण निवारणार्थ अथवा भुगतान के लिए प्रतिवर्ष पाँच करोड़ रुपए 
आयबव्ययक में राजस्व पर भारित किए जाते है। 


निवारणार्थ शोधन निधि में प्रतिवर्ष कितना अंशदान देना चाहिए इस पर समय- 
समय पर संसद्‌ की लोक लेखा समिति विचार करती रही है। द्वितीय महायुद्ध के 
तुरन्त बाद ऋण की बढ़ती हुई राशि को देखकर समिति ने सिफ़ारिश की थी कि 
सरकार निधि के अंशदान की मात्रा के औचित्य पर विचार करे। पर इन दिनों 
घाटे के वित्त प्रबन्ध की पृष्ठभूमि में सरकार ने इस दिश्ञा में कोई आवृत्ति नहीं की है । 


निक्षेप निधियों के विषय में कोई सामान्य सिद्धान्त नहीं जो सभी सरकारों द्वारा 
व्यवहृत होता हो । साधारणतया अलाभप्रद ऋणों के प्रतिशोधन के लिए ऋण 
की अवधि तथा अलाभप्रद कार्यो के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए निक्षेप निधियाँ 
निर्धारित की जाती हैं । यदि अलाभप्रद ऋण ऐसे कार्य के लिए प्रयुक्त हुआ हो जो 
राजस्व से किया जाना चाहिए था तो निक्षेप निधि थोड़ी होने से भी काम चल जाता 
है । ऋण से बती सम्पत्तियाँ लम्बी अवधि की होने पर भी निधि की थोड़ी आव- 
इयकता पड़ती है। यदि निर्मित सम्पत्तियाँ लम्बी अवधि की हों --जैसे ऋण से 
प्राप्त धन से बना हुआ कोई बाँध--तो प्रतिदान व्यवस्था की आवश्यकता ही नहीं 
पड़ती क्‍योंकि उत्पादनकारी और लम्बी अवधि की होने के नाते उन 


*]937-38 के लेखों पर अपने प्रतिवेदन में लोक लेखा समिति ने यह सुझाव 
दिया था कि तीन करोड़ रुपए प्रतिवर्ष निक्षेप राशि के अतिरिक्त रेलवे ऋण को चुकाने 
के लिए एक अलग निधि की आवश्यकता पर वित्त मंत्रालय को विचार करना चाहिए। 
वित्त मंत्रालय के मत से ऐसी आवश्यकता उत्पन्न नहीं हुई इसलिए तब से अब 
तक ऋण प्रतिदान के लिए दो तरह की निधियाँ अलग नहीं रखी जातीं । 


(देखिए 9 40-4 के लेखे पर लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन का परिशिष्ट 4) 
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प्रतिभतियों से आवश्यक आय हो जाने का विश्वास रहता है । यदि प्रतिभूतियाँ 
कम अवधि की हों-जैसे कोई खेती का सामान आदि जो जल्दी ही ह्वास होने वाला 
हो तो उस अवस्था में ज़्यादा निधि-अंग दान की ज़रूरत पड़ती है। साधारणतया 
उत्पादक ऋणों के विषय में उस काल तक ऋण भुगतान किया जा सकता है जिस 


काल तक वे प्रतिभूतियाँ रहने वाली हों । 


भारतीय स्वतन्त्रता (अधिकार, संपत्ति तथा दायित्व) आज्ञा, 947 [फिवीक7 
[पर52067667८९ (र880७, श702०५ए का बजा) (7त60, 494 7] के 
अन्तर्गत ऋण प्रतिभूतियाँ तथा अन्य वित्तीय जिम्मेदारियों का (जो देश विभाजन 
के पूर्व गवर्नर जनरल के ऊपर आश्रित थीं) भार व सरकार पर है । 
व्यवस्था यह है कि भारत सरकार पहले उन ज़िम्मेदारियों को पारित करती है व 
बाद में पाकिस्तान सरकार से उनकी ज़िम्मेदारी के अनुपात में उनसे अंशदान 
लिया जाता है । डाक घर की निक्षेप राशियों, रक्षा, तथा राष्ट्रीय बचत सर्टिफ़िकेटों 
के बारे में पाकिस्तान से यह क़रार हुआ है कि 948 तक के अपने-अपने क्षेत्रों में 
खरीदे सर्टिफ़िकेटों व राशियों के लिए उपयुक्त सरकारें दायित्व स्वीकार करेंगीं जिनमें 
आवश्यकतानुसार फेर बदल किया जा सकेगा । भविष्य निधियों (४००शंव०ा६८ 
9००03) की जिम्मेदारी सरकारी नौकर की मातृभूमि के अनुसार वहन 
किया जाना निश्चित हुआ है। आरक्षित निधियों, व्यावसायिक विभागों की पूजी 
पर व्याज के सम्बन्ध में भी यही सिद्धान्त मान्य किया गया है । 


जब ऋण वास्तविक रूप से लोटाया जाता है तब उसकी प्रक्रिया इस प्रकार है । 
सरकार ऋण विशेष के परिपक्व होने के तीन महीने पहिले गज़ट में सूचित करती है कि 
वह ऋण चुकाना चाहती है। सूचना मिलने पर ऋण-पत्र-धारी उसे निर्धारित खज़ाने 
या बैंक की शाखाओं पर भुनाकर मूलधन वापिस ले सकते है । वेसे तो अधि- 
नियम के अनुसार रिज़र्व बेक ऋण भुगतान केवल अपने कार्यालय के माध्यम से 
ही कराने के लिए बाध्य है पर लोगों को सुविधा के लिए पूर्वोक्त विधि के अन्तर्गत 
रहते हुए यह खज़ानों पर भी होता है । 


निधिपत्र वालों को मूलधन चुकाए जाने के पूर्व आखिरी व्याज अधिपत्र के 
साथ एक सूचना दी जाती है कि ऋण परिपक्व हो गया है और अभिदाता मूलधन 
वापिस ले सकता है। वापिस मिलने पर अभिदाता बैंक को एक रसीद देता है। यदि 
निधिपत्र किसी कारण खो गया हो तो पहले बैक से उसकी एक प्रतिलिपि लेकर उसे 
जमा कराना पड़ता है पर ऋण वापिस मिलने के साथ पत्र लौटाया जाना अनिवार्य 
है। रुककों पर व्याज की तरह ही मूलधन केवल उसी खजाने से मिल सकता 
है जहाँ वे दर्ज हों। मूलधन उसी व्यक्ति को दिया जाता है जिसके नाम से वह पत्र 
हो। पहले जब वाहक बाँड हुआ करते थे तो उन्हें खजाने पर चुकाया जाता था । 
यह एक नियम है कि भुगतान की सूचना के बाद यदि 20 वर्ष तक मुलधन वापिस 
न ले लिया गया तो उस ऋण को प्रतिशोधित माना जाता है और उचित राशि राजस्व 
में जमा कर दी जाती है। 


विदेशी ऋणों के लौटाए जाने का तरीका उन ऋणों के करारों में ही दिया जाता 
है। भारत में अमरीका के साथ इस तरह के जो करार हुए हैं उनमें ऋण की राशियाँ 
कुछ अवधि के बाद छमाही लौटाने की व्यवस्था है। रूसी ऋण के बारे में व्यवस्था 
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है कि वह 2 समान क़िस्तों में लौटाया जाएगा। इसी तरह की व्यवस्था विश्व बैंक 
के ऋण के बारे में भी है । 


लेखे के दृष्टि से जैसे-जैसे ऋण का भुगतान होता जाता है बेंक अपने रजिस्टर 
में शुद्ध अवशेष के आँकड़े निकालता रहता है ताकि यह पता चल सके कि कितना 
ऋण शेष है। बैंक के इन आँकड़ों को समयानुसार लोक लेखा विभाग के आँकड़ों 
से मिला लिया जाता है क्योंकि जैसा कि पाठकों ने तीस रे अध्याय में पढ़ा होगा खज़ाने 
के सारे व्यवहारों की सूचना बराबर लेखा विभाग को दी जाती हें । 


6. ऋण सम्बन्धी अन्य प्रक्रियाएँ 
ऋण सम्बन्धी कुछ अन्य उल्लेखनीय प्रक्रियाएँ इस प्रकार हे : 


(क) ऋण पत्रों का हस्तान्तरग:--हक्कों क। पृष्ठांकन कर एक व्यक्ति से दूसरे 
को हस्तान्तरित किया जा सकता है। निधिपत्रों को हस्तान्तरित करने के 
लिए रिज़ बैंक के साथ एक हस्तान्तरण विलेख (7५७75 ॥0९6०) 
भरना पड़ता है जिसके खास प्रपत्र रिजवे बैक से मिलते है। इस पर 
स्टाम्प झू लक नहीं लगता। निधिपत्रों का हस्तान्तरण अंशत: भी किया 
जा सकता है। हस्तान्तरण के पूर्व, धारक को पत्र पहले सरकारी ऋण 
कार्यालय में जमा करा देना पड़ता है । 


(ख) ऋण पत्रों का पुर्नेवीकरण:--पुननेवीकरण की आवश्यकता केवल 
रुक्‍्कों में उत्पन्न होती है । जेसा पहले बताया जा चुका है व्याज अथवा 
हस्तान्तरण के लिए पत्र पर पृष्ठांकन करना पड़ता है जिससे वे थोड़े 
ही दिनों में भर जाते हैं। अथवा उस पत्र का धारक यदि मर जाए तो 
भी पुनर्नंवीकरण की आवश्यकता पड़ती है। इस पुनर्नेवीकरण की प्रक्रिया 
यह है कि उसे पहले खज़ाने में जमा कराना पड़ता है। खज़ाने उसे 
सरकारी ऋण कार्यालय में भेज देते हें जहाँ से नवीकृत पत्र मिल जाते 
हैं। लेकिन पुनर्तवीकरण के लिए फ़ीस देनी पड़ती है । फ़ीस की दर चार 
आने प्रतिशत प्रति रुक्‍का होती है। 


(ग) प्रतिभूतियों का समेकन अथवा खण्डीकरण:--प्रतिभूतियों पर यदि व्याज 
अद्यतन रूप से दिया जा चुका है तो उन्हें समेकित अथवा खण्डों में विभाजित 
कराया जा सकता है। लेकिन थह सुविधा एक ही ऋण की प्रतिभूतियों 
के लिए है। यह नहीं कि विभिन्न ऋणों की विभिन्न प्रतिभूतियों को समेकित 
कराया जाए या एक ऋण कौ प्रतिभूति को विभिन्न ऋणों की विभिन्न 
प्रतिभूतियों में खण्डित किया जा सके । यह सुविधा निधिपत्रों के विपय 
में तथा रुक्‍्कों के विषय में केवल 00 रुपए या उसकी गृणित राशियों तक 
ही लागू होती है। अर्थात्‌ यदि 200 रुपए की प्रतिभूतियाँ है तो उन्हें 
500 रुपए तक समेकित किया जा सकता है 450 रुपए के मूल्य का नहीं । 


(घ) प्रतिभूतियों का परस्पर परिवरतंन:--प्रतिभूतियों का परस्पर परिवर्तन 
तम्भव है। इस प्रकार निधिपत्र रुक्‍कों में परिवर्तित कराए जा सकते 
हू । लेकिन परिवतंन किसी दिशा में क्‍्योंन हो यह कार्य बैंक के माध्यम 
से ही होता है । रुककों से निधिपत्र लेते समय पहले वचनपत्रों पर 
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राष्टपति के नाम पष्ठांकन करना पड़ता है व बाद में एक स्वतन्त्र निवेदन 
भरना पड़ता है। इस सम्बन्ध में विस्तृत नियम “राज्य ऋण नियम 
946 (?पणां८ 0600 फिपो८४, 946) में दिए हुए हं। 


(च) विशिष्ट विकास निधि:--विदेशी ऋणों के लिए एक विशेष पद्धति है 
जिसे “विशिष्ट विकास निधि” कहते हैं। कुछ ऐसे ऋण है (उदाहरणार्थ 
रूस के साथ इस्पात ऋण, अमरीका के साथ गेंहँ ऋण ) जो सोना या 
करेंसी के रूप में प्राप्त नहीं होते वरन्‌ वस्तुओं के रूप में प्राप्त होते हैं । 
पर, व्याज और भुगतान के लिए उनका मल्य जानना आवश्यक है । इसलिए 
व्यवस्था यह है कि जैसे-जैसे ये वस्तुएं भारत में प्राप्त होती है उनके समान 
मलय की राशि इस निधि में जमा के रूप में दिखाई जाती है फिर जैसे- 
जैसे इसमें से सामान खर्च होता जाता है निधि से राशियाँ घटा दी 
जाती है । इससे एक तो विभिन्न सहायताओं के अन्तर्गत ऋण कंसे प्राप्त 
होता रहा है उसका लेखा रहता है, दूसरे सरकार को सारे ऋण के 
वितरण में एक संतुलित दृष्टि मिलती रहती है। 


(छ) प्रतिभूतियों का बेक में रख। जाना:---अन्त में एक ओर प्रक्रिया का उल्लेख 
करना चाहिए जो बड़ी मात्रा में लिए गए ऋणों की प्रतिभूतियों के विषय में 
व्यवह्ृत होती है। बैंक, बीमा कम्पनियाँ प्राय: अपनी प्रतिभूतियाँ रिजर्व 
बेक के पास ही जमा कर देते हैं जो इसके लिए अलग से एक खात। खोल देता 
है। खाते वालों को उनके खाते की हालत हर-छह महीने में सूचित कर 
दी जाती है । डाक घर के बचत लेखे की भाँति जब व्याज इकट्ठा हो 
जाता है तो वह भी इसी खाते में शामिल कर दिया जाता है। 


7. ऋण प्रबन्ध 


रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 2(2) में विहित है कि सरकार बेक से क़रार 
कर उसे राज्य-ऋण का भार सोौंपेगी । इस विधान के अनुरूप 5 अप्रेल 935 को 
बंक से एक क़रार किया गया था जिसके अनसार अब राज्य ऋण का सारा प्रबन्ध 
जिसमें नए ऋणों का जारी किया जाना भी शामिल है बेक करता है। सच बात तो 
यह है कि किसी न किसी रूप में बैक को आदि से अन्त तक ऋण की व्यवस्था करनी 
पड़ती है। ऋण कब व कितना लिया जाना चाहिए यह तय करना भले ही वित्त 
मंत्रालय का काम' हो पर बैंक की सलाह के बिना मंत्रालय, इस दिशा में अपने आप 
कुछ नहीं करता । ऋण पर ब्याज की दर, भगतान का तरीका, ये सभी बैक की 
सलाह से ही तय किए जाते है । सिर्फ़ एक संस्था अवश्य है जो ऋण व्यवस्था में बैंक 
के अतिरिक्त कुछ स्वतन्त्रता से अपना कार्य करती है और वह है, ऋण का लेखा 
रखने वाले महालेखापाल के केन्द्रीय राजस्व का विभाग | महालेखापाल केन्द्रीय 
राजस्व के कार्यालय में ऋण विषयक निम्नलिखित कार्य होते है 


() चुकाए गए ऋणों के अवशेष मालूम करना, 

(2) ऋणों के मासिक अवशोषों का अन्दाज़, 

(3) ऋण प्रतिदान योजना के अन्तर्गत विहित राशियों का समंजन, 
(4) विदेशी ऋणों के विषय में लेखा-पद्धति निर्मित करना। 


88 भारत की वित्तीय शासन व्यवस्था [अध्याय 








रिज़वे बैक में ऋण व्यवस्था का कार्य देखने के लिए, जैसा कि पहले बताया 
जा चुका है सरकारी ऋण कार्यालय हैं। इसका संगठन इस प्रकार है : जहाँ-जहाँ 
बैंक की शाखाएँ है वहाँ प्राय: एक सरकारी ऋण कार्यालय भी है। इनके सिवा 
हैदराबाद तथा लखनऊ में भी शाखाएँ खोली गई हैं वहाँ उनका खास काम क्रमश: 
भूतपूर्व हैदराबाद राज्य के ऋण तथा उत्तर प्रदेश जमींदारी बाँड के सम्बन्ध में 
व्यवस्था करना है। अन्य जगहों के दफ़्तर अपने-अपने क्षेत्र में बंक की ऋण सम्बन्धी 
जिम्मेदारियाँ निभाते हैं । 


राज्य ऋण कार्यालयों के क्षेत्रों का वितरण इस प्रकार है : 


' () सरकारी ऋण कार्यालय, बम्बई : इसके अन्तर्गत महाराष्ट्र, गुजरात के 
महालेखापाल के अधीन खज़ानों पर किए गए व्यवहार आते हैं। 

(2) सरकारी ऋण कार्यलिय, कलकत्ता : इसके अन्तर्गत पश्चिम बंगाल, 
बिहार, आसाम तथा उड़ीसा के महालेखापालों के अधीन तथा केन्द्र 
प्रशासित क्षेत्र मनीपुर, त्रिपुरा, अण्डमान के खज़ानों पर हुए व्यवहार 
आते हैं । 

(3) सरकारी ऋण कार्यालय, दिल्‍ली : इसके अन्तर्गत पंजाब, उत्तर प्रदेश, 
राजस्थान, जम्मू, कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के महालेखापाल के 
अधीन खज़ानों पर हुए व्यवहार आते है । 


(4) सरकारी ऋण कार्यालय, मद्रास : इसके अन्तर्गत मद्रास तथा केरल के 
महालेखायाल के अ्रधीन खज़ानों पर हुए व्यवहार आते है । 


(5) सरकारी ऋण कार्यालय, बंगलौर : इसके अन्तर्गत मैसूर के महालेखापाल 
के अधीन खजानों पर हुए व्यवहार आते है। 


(6) सरकारी ऋण कार्यालय, नागपुर : इसके अन्तर्गत महालेखापाल मध्यप्रदेश 
के अधीन खज़ानों पर हुए व्यवहार आते हैं । 


(7) सरकारी ऋण कार्यालय, हैदराबाद : इसके अन्तर्गत महालेखापाल आन्ध्र- 
प्रदेश के अधीन खज़ानों पर हुए व्यवहार आते हैं । 


इन कार्यालयों के अतिरिक्त बम्बई में रिज़व बैंक के मुख्य कार्यालयों में एक केन्द्रीय 
ऋण अनुभाग (दा ॥,089 56८६09) है जो विभिन्न ऋण कार्यालयों 
के बीच समन्वय तथा नीति सम्बन्धी सलाह देने का कार्य करता है । 


ऋण व्यवस्था के बारे में यह समझ लेना चाहिए कि राज्य सरकारों के ऋण 
की व्यवस्था भी रिजवं बेक द्वारा ही की जाती है। वास्तव में इन दोनों सरकारों 
के बीच ऋण समन्वय के लिए यह आवश्यक' भी है जब तक कि आस्ट्रेलिया आदि 
देशों की तरह ऋण उद्धरण के लिए किसी अलग संस्था का निर्माण नहीं होना । 


8. भारतीय राज्य ऋण 


अच्त में भारत के सरकारी ऋण की विकास नीति तथा स्वरूप के बारे में कुछ 
जान लेना चाहिए। 


(क) आकार : आधुनिक अय में भारत सरकार का राज्यीय ऋण 792 
से शुरू होता है। 792 में पहली बार भारतीय शासन के लिए कम्पनी ने 70 लाख 
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पौंड का ऋण लिया था। 857-58 में यह ऋण 600 लाख पौंड के करीब था । 
858 में कम्पनी के शासन की बागडोर अग्रेज़ी सरकार के हाथ में जाते ही ऋण का 
यित्व भी उस सरकार ने स्वीकार किया। कम्पनी से संबंधित सारे का सारा 
ऋण अलाभप्रद था पर ब्रिटिश सरकार के काल में जो ऋण लिया गया वह सिंचाई, 
रेल आदि लाभप्रद कार्यो के लिए भी होता था । 878 में हाउस आफ़ कामन्स की 
एक प्रवर समिति की सिफ़ारिश पर सरकार ने यह तय किया कि सरकारी राजस्व 
का जो अवशेष हो वह लाभप्रद कार्य तथा पुराने अलाभप्रद ऋण को चुकाने में 
प्रयकत किया जाए। इस नीति के अनुसार सरकारी ऋण अगले वर्षो में उस मात्रा में 
न लिया गया जितना कि पहले लिया जाता था । इस समय अधिकांश ऋण इंग्लैण्ड मे 
ही लिया जाता था क्योंकि सरकार का यह मत था कि भारत की तुलना में इंग्लैण्ड में 
ऋण अधिक आसान दर पर मिलता था । पर १944 में प्रथम महायुद्ध के प्रारंभ 
होते ही इंग्लैण्ड में ऋण लेना कठिन हो गया के और सरकार को भारतीय बाज़ार से 
ही ऋण उगाहना पड़ा । महायुद्ध के काल में इंग्लण्ड में भी ऋण लिया गया पर वह 
तुलना में थोड़ा था। प्रथम महायुद्ध के प्रारम्भ में भारतीय ऋण 79*-79 करोड़ 
रुपए था । युद्ध के बाद यही राशि 650- 64 करोड़ रुपए हो गई थी । इसकी 
तुलना में स्टलिंग ऋण 924 से 930 के बीच 330- 40 पौड से केवल 485- 59 
पॉंड बढ़ा था। 930 से 939 के बीच सरकारी ऋण के विषय में कोई विशेष 
उल्लेखनीय बात नहीं हुईं । 939 में ट्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भ होने से ऋण की 
मात्रा में पुनः वृद्धि हुई । लेकिन इस काल में विदेशी ऋण में काफ़ी ह्ास 
हुआ था । भारत का रुपया ऋण जहाँ 939 की तुलना में 945 में 709- 96 
करोड़ रुपए से 57*- 42 करोड़ रुपए हो गया था, विदेशी ऋण 469- 0 करोड़ 
रुपए से 38: 3 करोड़ रुपए रह गया था। 945 के बाद से पहले युद्धोपरान्त 
पुर्निर्माण व बाद में पंचवर्षीय योजनाओं की वजह से भारतीय राज्य ऋण बराबर 
बढ़ता रहा है । 939 की उपरोक्त राशियों की तुलना में 963 (मार्च के अन्त 
तक ) में भारत का रुपया ऋण 457 - 56 करोड़ रुपए व विदेशी ऋण 379- 03 
करोड़ रुपए हो गया है* । 


(ख) स्वरूप विश्लेषण : स्वरूप विश्लेषण की दृष्टि से पिछले दस वर्षो के राज्य 
ऋण में निम्नलिखित विशषेताएँ दिखलाई दंती हैं : 


) अभिदाताओं को उनके सामर्थ्य के अनुसार ऋण देने का अवसर 
) अल्प बचतों में वृद्धि 

) अल्पकालीन ऋणों में वृद्धि 

) व्याजोत्पादक परिसम्पदा में वृद्धि 

5) शीघ्र परिपक्व होने वाले ऋणों की संख्या में वृद्धि 


नीचे इतके उदाहरण दिए जाते है : 


() 956-57 के पहले जितने ऋण लिए जाते थे वे एक ऋण के रूप में 
लिए जाते थे पर इस वर्ष से अभिदाताओं को उनकी शवित के अनुसार मौका 
देने के लिए रिज़र्व बैक ने अलग-अलग तिथि में परिपक्क होने वाले ऋण लेने का निश्चय 


+ देखिए भारत सरकार का 963-64 के आयव्ययक का भारवाहक 
ज्ञापन पृष्ठ । 
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किया है । उदाहरणार्थ 956-57 में 50 करोड़ रुपए का ऋण तीन विभिन्न 
व्याज दरों में जारी किया गया था :-- 


. एक छह वर्षीय ऋण जिसकी दर 3-25 प्रतिशत थी व जो 962 में 
परिपक्व हुआ । 


2. एक ] वर्षीय ऋण जिसकी दर 3-50 प्रतिशत है व जो 967 में 
परिपक्व होगा । 





3. एक 8 वर्षीय ऋण जिसकी दर 3३:75 प्रतिशत है व जो 974 में 
परिपक्व होगा । 


प्रत्येक का जारी मूल्य (75४०८ ४०४७८) क्रमश: 98, 98' 5 तथा 98 5 था। 
तीनों ऋणों की राशि मिला कर निर्धारित की गईं थी, हर एक की अलग-अलग नहीं 


(2) अल्प बचतों में 938-39 की तुलना में लगातार वृद्धि होती रही है । 
जहाँ 938-39 में अल्प बचतों से (अर्थात्‌ नेशनल सेविग्ज सर्टिफिकेट्स आदि से ) 
कुल 4- 46 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई थी, 963-64 में इसका अनुमान 
00 करोड़ रुपए है । यह भी नहीं कहा जा सकता कि अल्प बचते राष्ट्रीय ऋण में 
अधिक योग देने लगी हैं । 938-39 में अल्प बचतें कुल राष्ट्रीय ऋण की 9*- 8 
प्रतिशत थी और झ्राज ये एक दो प्रतिशत कम ही हैं अधिक नही । अल्प बचतों की 
मात्रा तथा अनुपात की दृष्टि से उनकी स्थिरता निम्नलिखित सारिणी से प्रगट होगी : 











सारिणी 2 
अल्प बचतों से प्राप्ति (करोड़ रुपए में) 
वर्ष पं वचतों कूल श्राप्ति «अल्प बचतों कुल प्राप्ति 
से प्राप्ति. का प्रतिशत से प्राप्ति. का प्रतिशत 
939 4-46 व9*8 ]954 448*- 57 38:0 
945  59-व8 0*] 955 505*:70. 7*:8 
]946 22]-52 ]* ]956 572-96 व78:7 


4947 268: 30 42*" 4957 637*< 68 8* 4 


4948 233*<0 44* 958 706* 98 6*: ) 


हु 
6 
2 
4949 274* 73 44"-6 4959 785*<50 7*: 0 
4950 293*:80 42* 2 4960 869*:68 46* 9 
495+ 326*- 25 43* 2 4967] 974. 83 7*8 
4952 372९ 57 45* 2 4962 १व4052": 97 48-: 0 
5 


4953 4]2* 67] 6* 
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(3) जैसा कि पहले बतलाया गया था अल्पकालीन ऋण अर्थात्‌ सरकारी हुंडी 
और अर्थोपाय अग्रिम केवल आकस्मिक कमी की पूर्ति के लिए लिए जाते है । इनका 
प्रयोग अधिकतर आयव्ययक घाटे को पूरा करने के लिए किया जाता है । चूँकि 
पिछले कई वर्षो से घाटे का आयव्ययक प्रयुक्त होता आ रहा है, स्वाभाविक है कि 
सरकारी हुंडियों की मात्रा में भी वृद्धि हो । जहाँ 939 से 948 तक सरकारी 
डियाँ केवल 46 - 30 करोड़ रुपए से 98. 68 करोड़ रुपए बढ़ी, मां 960 के 
अन्त में उद्धृत सरकारी हुंडियों की संख्या 47. 98 करोड़ रुपए थी। वास्तविक 
रूप में सरकारी हुंडियाँ और भी बड़ी मात्रा में ली जाती हें क्योंकि उपरोक्त राशियाँ 
तो केवल चुकाने के बाद अवशिष्ट राशियाँ है । सरकारी हुंडियों के विकास के बारे 
में एक और बात ध्यान में रखने योग्य यह है कि जहाँ अल्प बचतों का विकास केवल 
अपने स्थान पर ही हुआ है, आनुपातिक नहीं, सरकारी हुडियों की वृद्धि अपने स्थान 
पर तथा आनुपातिक दोनों ही दिशाओ्रों में हुई है । 939 में सरकारी हुंडियाँ कुल ऋण 
की 6- 5 प्रतिशत थीं, 962 में उनसे प्राप्ति कुल ऋण के 20- गुना अपेक्षित है *। 


(4) चूँकि ऋण का प्रयोग अब केवल (यथासम्भव ) उत्पादक योजनाओं पर ही 
किया जाता है ब्याजी देनदारियों (7087८४६ 50778 (00॥990075, की तुलना 
में जब व्याजोत््यादक संपत्ति (फ्राशधश जउ0)५वा8 25565) ही अधिक हैं। 
946-47 में 238- 98 करोड़ रुपए की व्याजी देनदारियों की तुलना में व्याजो- 
त्पादक संपत्ति 00- 6 करोड़ रुपए थी जो देनदारियों का 44 * 66 प्रतिशत 
था। ]962-63 के आयव्ययक अनुमान में व्याजक देनदारियाँ 7680- 50 करोड़ 
रुपए हें और व्याजोत्पादक संपत्ति 6395:89 करोड़ रुपए अर्थात्‌ 83. 33 
प्रतिशत हैँ । व्याजोत्पादक संपत्ति में नीचे लिखी संपत्तियाँ शामिल हैं :-- 


() रेलों को दी जाने वाली पूँजी, 

(2) अन्य वाणिज्यिक विभागों (जिसमें दामोदर 
बाटी निगम शामिल है) को दी जाने वाली पंजी, 

(3) वाणिज्यिक संस्थाओं में निवेश, 

(4) राज्यों को दी जाने वाली पूंजी, 

(5) अन्य व्याजक ऋण, 

( 


5 

6) रेलवे वाषिकियों के परिशोध के लिए ब्रिटिश 
सरकार के पास जमा, 

(7) स्टलिग पेंशनों की वाधपिकियों की खरीद, तथा 


(8) पाकिस्तान से बसूल होने वाला ऋण । 


(5) परिपक्वता की दृष्टि से पाँच वर्ष से कम काल में परिपक्व होने वाले ऋणों 
की अन्य अवधि वाले ऋणों की तुलना में, उत्तोरत्तर वृद्धि दीखती है जैसा कि अगले 
पृष्ठ पर सारीणी 3 से प्रगट होगा । 


कक ला आकर मन अपर 80 अर लेकमिपल कमल कक पद तप शा आह 
ज हि विवरण 64, मुद्रा तथा वित्त रिपोर्ट, 96-62 रिज़र्व बेंक ऑफ़ 
इण्डिया । 


[अध्य 


व्यवस्था 
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हर पट रा क आ 

(ग) ऋण सम्बन्धी नीतिः--जैसा कि पहले बताया जा चुका है प्रथम महायुद्ध 
के पूर्व ऋण अधिकतर इंग्लैण्ड से ही लिया जाता था हे प्रथम महायुद्ध के बाद भारत 
में विविध रूप से ऋण लिया जाने लगा पर इग्लेण्ड में भी ऋण लेने की नीति जारी 
रही। द्वितीय महायुद्ध काल में धन की अत्यधिक आवश्यकता थी अतएवं भारतीय 
बाजार से ही अधिकाधिक ऋण का को उत्तेजित किया गया । हे इस काल में ऋण 
लेने का उद्देश्य तत्कालीन वित्तमंत्री सर जेरेमी रेसमेन के शब्दों * में आयव्ययक के 
घाटे को पूरा करना तथा मूल्य वृद्धि को रोकना था । युद्धोपरान्त काल में महँगाई ने 
और भी प्रखर रूप धारण किया अतएव इस काल में राज्य ऋण का उद्देश्य 
मल्य वद्धि को रोकना तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा देना था । इस दूसरे उद्देश्य 
के अनरूप सरकार ने सस्ती दर पर ऋण लेने की नीति अपनाई । अभी हाल तक यह 
नीति चलती रही है। लेकिन 95-52 में दूसरी दृष्टि से एक नवीन क़दम उठाया 
गया । यह था अल्प बचतों को बढ़ाना । नवीन कदम उठाने की आवश्यकता बतलाते 
हुए वित्त मंत्री ने 95 -5 2 के आयव्ययक भाषण में कहा था-- देश में ऐसे सामाजिक 
तथा राजनैतिक परिवतंन हुए हैं जिनसे कुछ वर्गों के ऋण बाज़ार में नियोजन की 
सृविधाओं पर प्रतिबन्ध लग गया है। जिनको पूर्वोक्त परिवतेनों से फ़ायदा हुआ है 
इसलिए उनके अवरोधित सहयोग को दूसरे वर्ग से स्थानापन्न करने की आवश्यकता 
है । अतएवं अल्प बचतों के महत्त्व को जितना कहा जाए उतना ही थोड़ा है ।” 
प्रथम पंचवर्षीय योजन-काल में इस नीति का प्रयोग दृष्टिगत होता है । 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में स्वरूप तथा ऋण की परिपकक्‍वता में कोई 
परिवर्तन न उद्देशित होते हुए भी अधिक मात्रा में ऋण प्राप्तियों पर ज़ोर दिया गया था । 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा के अनुसार : योजना, अर्थोयायों के करीब 
25 प्रतिशत के लिए बाज़ार ऋण तथा अल्प बचतों पर निर्भर है। एक अल्प विकसित 
आशिक व्यवस्था में लोगों पर कर से प्राप्त अथवा सरकारी उद्योगों या व्यवसायों के 
लाभ की जो अल्पाशा होती है उसको ध्यान में रखते हुए लोगों से ऋण लेने के प्रयत्नों 
को तुलनात्मक बढ़ाना अनिवाय॑े है” । इस उद्देश्य की सफलता के लिए 957-58 
से राज्य ऋण की व्याज की दर में 3. 5 प्रतिशत से 4 प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की 
गई थी । तृतीय पंचवर्षीय योजना में आथिक विकास की आवश्यकताओं को ध्यान 
में रखते हुए और अधिक ऋण लेने पर जोर दिया गया है । 


विदेशी ऋण के सम्बन्ध में स्वतंत्रता के तुरन्त बाद पहले तो यह नीति रही है कि 
जहाँ तक हो सके विदेशी ऋण न लिया जाए। प्रथम पंचवर्षीय योजना- 
काल में विदेशी सहायता की आवश्यकता महसूस भी की गई तो यह तय किया गया कि 
पहले स्टलिंग अवदशेषों का ही उपयोग किया जाए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना- 
काल में अलबत्ता विदेशी ऋण बड़ी मात्रा में लिया गया है । इस ऋण के लौटाने 
के लिए विदेशी मुद्रा की कमी होने के कारण तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिए सरकार 
ने पुत: विदेशी ऋण को नियंत्रित मात्रा में लेने का निश्चय किया है । 
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*देखिए, लेजिस्लेटिव एसेम्बली वाद-विवाद तारीख 28 फरवरी' 944. 
देखि ए, 95-52 के आयव्ययक पर वित्त मंत्री का भाषण, पैरा 49. 


अध्याय 6 
आयव्ययक 


ष्दीय वित्त व्यवस्था में आयव्ययक' (87622८४) के महत्त्व को जितना बतलाया 
जाए थोड़ा है। यह समाज रचना का वह साधन है .जिसके बिना सम्पत्ति और 
संकल्प होते हुए भी राज्य के उद्देश्य विफल हो सकते है । प्रजातन्‍्त्रात्मक पद्धति में 
इसका और भी महत्त्व है क्योंकि इसके बिना कार्यपालिका कुछ काम नहीं कर 
सकती । साधारण परिस्थितियों में संसद्‌ द्वारा आयव्ययक के रूप में कार्यपालिका को 
अपनी आय और व्यय की अ्रनमति लेनी पड़ती है, तभी ये कुछ व्यय अथवा कर 
आदि लगा सकते हैं । 


भारत सरकार का पहला आयव्ययक 860 में प्रथम वित्त सदस्य सर जेम्स 
विल्सन ने लेजिस्लेटिव काउंसिल के सम्मख प्रस्तत किया था । तब से आयबव्ययक 
बनते रहे हैं पर महत्त्व की दृष्टि से उनका उद्भव 935 से ही माना जाता है जब 
भारत को स्वायत्त शासन दिया जाने लगा । 935 के भारत गासन अधिनियम की 
धारा 32 तथा 78 में आधनिक अर्थ में बजट का उल्लेख मिलता है। भारतीय 
संविधान में इस सम्बन्ध में स्पष्ट और विस्तृत व्यवस्था है। संविधान की भाषा में 
आयव्ययक को वाषिक वित्त विवरण” (&काएवां सिशन्ाटांदओं 8६8८४6०४) 
कहा जाता है। 


. आयव्ययक सम्बन्धी मख्य सिद्धान्त 


भारतीय आयव्ययक के सम्बन्ध में निम्नलिखित मख्य सिद्धान्त गिनाए जा 
सकते हें 


() प्राक्कलन नक़द राशियों के आधार पर हो:--कुछ देशों में आयव्ययक 
अपेक्षित राशियों के आधार पर भी बना लिया जाता है पर भारतीय आयबव्ययक 
बनाने का यह नियम है कि उसमें केवल उन्हीं राशियों को सम्मिलित किया जाता 
है, जो एक विशिष्ट वित्तीय वर्ष के अन्दर सरकारी कोष में जमा होने वाली हों 
या निकाली जाने वाली हों । उदाहरणार्थ यदि कोई व्यय, भले ही वह मा्चे 3 तक के 
काय पर हुआ हो, अप्रेल में होने वाला हो तो उसका अनुमान अगले वित्तीय वर्ष के 
आयबव्ययक में किया जाएगा न कि चाल वर्ष के आयव्ययक में । 


(2) आयव्ययक के आँकड़े निवल हों न कि शुद्ध---]952 तक भारतीय 
आयव्ययक में शुद्ध (४८८) राशियाँ दी जाती थीं, पर अब निवल (8705) राशियाँ 
इस्तेमाल होती हैँ। निवल राशियों को देने का उद्देश्य संसदीय वित्त' नियंत्रण को 
मज़बूत कराना हे । मान लीजिए, किसी विभाग का व्यय 40 करोड़ रुपए है 
और उसकी आय 20 करोड़ रुपए । उसे वास्तव में केवल 20 करोड़ रुपए की और 
ज़रूरत है पर यदि उसे 20 करोड़ रुपए की ही संसद्‌ द्वारा अनमति दी जाती है तो 
उसका परिणाम यह होता है कि उसने जो 20 करोड़ रुपए और खर्च किए हैं उस पर 
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हि मिशनिनिरिम नि लि कील मची ता मी न आज हल आम 
संसद का नियंत्रण अधिकार नहीं रह पाता । अतएव नियम यह है कि 20 2 
रुपए भारत की संचित निधि में प्राप्ति के रूप में दिखलाए जाएँव बाद में उन्हें 
अलग से 40 करोड रुपए के व्यय की भी अनुमति दी जाए। इस निवल और शुद्ध 
के भेद में कुछ अपवाद है जैसे राजस्व की वापसी (हि एव 0 ॥२ ९ए८४घ८) 
विभागीय शुल्क (0०792ए७ए6णार्श (०7865) पूजी खाते में प्राप्तियाँ (२९९८८ 00) 
09 00ए६2/४ ०८0फ7) आदि । इन विपयों पर प्राक्कलन बनाते समय' निवल 
रागियाँ ही प्रयुक्त होती है । 


(3) आयव्ययक में कुल आय तथा आम का समावेश होना चाहिए:--भारतीय 
आयव्ययक का यह नियम है कि उसमें कुल (७४७) आय तथा कुल व्यय का 
समावेश होता है | पर रेल आयव्ययक इसके लिए अपवाद है । सविधान में तो एक 
ही वाधिक वित्त विवरण का ज़िक है, पर “लोक सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन 
सम्बन्धी नियम” 23 तथा राज्य सभा के इसी प्रकार के नियम 59 के अनुसार 
एक से अधिक अंशों में आयव्ययक उपस्थापित किया जा सकता है। इसी नियम के 
अन्तर्गत रेलों का आयव्ययक अलग से पेश किया जाता है। रेलों के इस अपवाद 
के लिए दो विशेष कारण है : 

. रेल नीति अन्य विभागों के परिणामों से स्वतन्त्र होनी चाहिए, 


2. अपना लाभांश (7)शांव००४) दे चुकने के बाद रेलों को अपने अतिरिक्त 
लाभ को विकास में लगाने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए । 


लाभांश का सामान्य आयव्ययक में शामिल होना इस मूल सिद्धान्त को सिद्ध करता है 
कि यथासम्भव आयबव्ययक में सारे कार्यो का समावेश होना चाहिए। इधर दामोदर 
घाटी निगम, जैसे निगमों को संसद्‌ ने अपने आयव्ययक स्वतन्त्र रूप से बनाने की 
अनुमति दे दी है। वे बाद में केवल सूचनार्थ संसद्‌ के सम्मुख पेश किए जाते है । 
पर निगम होने के कारण यह नहीं कहा जा सकता कि भारत सरकार के आय व्ययक 
व्यवहारों को अपूर्ण रूप में संसद्‌ के सम्मुख लाया जा रहा है । 


(4) आयबव्ययक वर्ष भर के लिए हों न कि अधिक अवधि के लिए:--- 
भारतीय आयव्ययक का अब भी यह मान्य नियम है कि आयव्ययक एक वर्ष के 
लिए ही होना चाहिए । इस नियम का आधार यह है कि एक तो इससे संसद को 
प्रतिवर्ष राष्ट्र की वित्तीय तथा राजकीय नीति पर बहस करने का अवसर मिलता है, 
दूसरे यह कि एक वर्ष की अवधि आय व्यय के अनुमान लगाने की दृष्टि से भी उचित 
जान पड़ती है। विदेशों में भी अधिकतर यही प्रथा है। पर अमरीका के कुछ राज्य 
व इंग्लेण्ड इसके अपवाद हैं। अमरीका के कुछ राज्यों में आयव्ययक दो वर्ष की अवधि 
के लिए बनता है। इंग्लेण्ड में यह प्रथा है कि आय का पर्याप्त अंश स्थाई करों से 
मिल जाता है। व्ययों में भी समेकित निधि से की जाने वाली सेवाएँ बगैर आयव्ययक 
के शामिल करली जाती हैं । केवल “मतापेक्ष धन से की जाने वाली सेवाएँ ” 
(5णण7०४ $67००४७) प्रतिवर्ष संसद्‌ द्वारा स्वीकृत होती हे । 


(5) यथासम्भव प्रावकलित राशियाँ यथावत्‌ हों:--व्यय करने वाले विभागों की 
प्राय: यह प्रवृत्ति रहती है कि वे प्राक्कलित राशियाँ बढ़ा-चढा कर बतलाते हैं। यह 
वास्तव में संसद्‌ को धोखा देना है क्योंकि जहाँ इससे एक ओर संसद्‌ से आवश्यकता 
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से अधिक अनुमति लेना सिद्ध होता है वहाँ दूसरी ओर इसके परिणाम स्वरूप 
अन्य आवश्यक प्रयोजन रुक सकते हैं क्योंकि आय की कमी ठो स्देव रहती है। 
व्यय के ही समान आय के अनुमान के आँकड़े भी यथासम्भव यथावत्‌ होने 
चाहिए । अन्यथा वर्ष के अन्त में आय और व्यय के बीच बहुत असन्तुलन हो 
सकता है । 


(6) आयबव्ययक का स्वरूप लोक लेखे के अनुरूप हो :--आयब्ययक का स्वरूप 
राष्ट्रीय लेखे के अनुरूप होना इसलिए अनिवार्य है कि नए आयव्ययक बनाते 
समय पिछले आँकड़े जो लेखा-पद्धति के अनुसार रखे जाते है आसानी से ठीक 
ठीक मालूम नहीं हो सकते । इस स्वरूप भेद से वित्तीय नियंत्रण में कठिनाई उत्पन्न हो 
सकती है। जैसा कि अध्याय दस से ज्ञात होगा कि इधर भारत में आयबव्ययक 
के स्वरूप में परिवर्तन के लिए कई अनुरोध किए गए है। लेखा-पद्धति से उनका 
अटूट सम्बन्ध होने के कारण ही कदाचित अधिक परिवतेन नहीं किया जा सका है। 


(7) प्राककलित राशियाँ विभागों के अनरूप होनी चाहिए :--संसदीय प्रथा के 
परिणाम स्वरूप अर्थात्‌ जहाँ प्रत्येक मंत्री अपने विभाग के काम के लिए ज़िम्मेदार 
होता है भारतीय आयबव्ययक निर्माण में यह प्रथा हो गई है कि आय और व्यय के 
अनुमान उस विभाग के नाम दिखलाए जाएंगे, जिन्हें वे वास्तव में प्राप्त होते हों, 
भले ही उसका फल किसी अन्य विभाग को मिलने वाला हो । इस प्रकार किसी 
स्कूल निर्माण पर व्यय भारतीय आयव्ययक निर्माण प्रथा में सार्वजनिक निर्माण 
विभाग के अन्तग्गत प्राककलित किया जाएगा न कि शिक्षा विभाग के अन्तर्गत । यह 
नियम व्यवसायेतर विभागों के विषय में लागू होता है। रेल, डाक आदि व्यापारिक 
विभागों में आय या व्यय उन विभागों के नाम दर्ज की जाती है जिनके लिए वह वास्तव 
में संगहीत या खर्च की गई हो । 


(8) वष के अन्त में बची राशियाँ राष्ट्रीय कोष में वापस आ जानी चाहिए.-- 
प्रजातन्‍त्रीय. पद्धति में आयव्ययक वर्ष भर के लिए होने का स्वाभाविक 
उपनियम यह है कि वर्ष के अन्त में बची राशियाँ राष्ट्रीय कोष में वापस आ जाएँ। 
आयव्ययक के वाधिक होने के कारण वर्ष के आखिरी महीनों में फ़जूल खर्च होने का 
भय रहता है, पर यदि उसके लिए ऐसा नियम बनाया जाए कि विभाग चाहे जब तक 
उस वित्त का उपयोग कर सकते हूँ तो अगले वर्ष के आयव्ययक बनाने में कठिनाई हो 
सकती है। अतएव भारतीय आयब्ययक अवस्था में यह नियम है कि अवशिष्ट धन 
लौटा दिया जाए। कुछ ऐसे व्यय होते हैं जहाँ धन एक बार लौटा देने पर फिर मिलने 
तक इन्तज़ार करने से हानि हो सकती है ऐसी अवस्था में एक औपचारिक अनुमति से 
विभागों को अवशिष्ट राशियों को उनके पास ही रहने दिया जाता है। इस नियम 
का आशय विभागों को फ़जूलखर्ची से रोकना है। 


2. आयव्ययक निर्माण 
आयब्ययक निर्माण की तीन मुख्य अवस्थाएँ हैं : 
(क) विभागों द्वारा निर्माण, 


(ख) महालेखापाल के कार्यालय में जाँच तथा निर्माण, तथा 
(ग) वित्त मंत्रालय द्वारा समेकन तथा जाँच । 
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क) विभागों द्वारा निर्माणः--अ्रत्येक विभाग में आयध्ययक निर्माण के लिए एक 
ग्रधिकारी हुआ करता है जिसे आओ अधिकारी (:80708078 (070००) कहते 
है। प्रावकलन अधिकारी किस स्तर के होंगे, इस सम्बन्ध में कोई खास नियम नहीं होता। 
पर साधारणतया प्रत्येक विभाग का प्रमख प्राककलन अधिकारी हुआ करता है। 
अन्य अधिकारी भी प्राककलन अधिकारी बन सकते हे यदि वे व्यय नियन्त्रण के लिए 


जम्मेदार हों । 


प्रावककलन अधिकारियों का यह कतेव्य है कि वे 5 अक्टूबर तक आय और व्यय 
के प्रावकलन महालेखापाल के कार्यालय तथा वित्त विभाग को भेज दें। इसके लिए 
प्रतिवर्ष 5 अगस्त तक विभाग द्वारा प्राककलन अधिकारियों को बजट प्रपत्र 
(89986 #07077$) भेजे जाते है, जिनमें आय और व्यय स्तम्भों के अन्तगंत गतवर्षीय 
आय व्यय के वास्त वक आँकड़े दिए हुए होते है । प्राककलन अधिकारी प्राक्कलन कर 
चकने पर प्रपत्रों को पहले अपने विभाग अधिकारियों* को भेजते हैं जो उनकी जाँच 
कर उनको समेकित करता है। उसके बाद उन्हें महालेखापाल के कार्यालय तथा 
वित्त विभाग को भेज देना पड़ता है जहाँ आयव्ययक को अन्तिम शक्ल दी जाती है । 


व्यय के प्राक्कलन प्रपत्रों में दो भाग होते हैं : 


(क) स्थाई व उच्चावचन व्ययों (3588907798 ब्यूव 7]प८पक्चारं79 (00७7४०७) 
के प्रावकलन । 


(ख) नवीन सेवाओं पर व्यय के प्रावकलन । 


स्थाई व्ययों से उन सेवाओं का तात्पय है जो पिछले वर्ष भी होती आई है जैसे इमारत 
का किराया, अधिकारियों का वेतन आदि | नवीन सेवाओं से तात्पयें उन सेवाओं 
से है जो पहली बार प्रस्तावित की गई हैं जैसे कोई नई नियुक्ति, किसी विद्यमान सेवा 
के ही परिमाण में वृद्धि, कोई नवीन योजना आदि। कोई व्यय स्थाई सेवा समझा जाए 
या नवीन, इस सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय का निर्णय अन्तिम होता है पर इस सम्बन्ध 
में रूढ़ि से कई प्रथाएं हैं और प्रायः सभी विभाग जानते हैँ कि कौन सा व्यय नवीन 
सेवा पर व्यय है और कौन सा स्थाई सेवा पर । 


आय और व्यय के लिए अलग-अलग बजट प्रपत्न होते हैं। प्रपत्रों में आय और 
व्यय के अनूसार  लेखाशीर्षक (००05 04 ४०००००४५) दिए होते हैं और 
यदि कोई नवीन लेखा शीर्षक खोलना हो तो पहले यह आवश्यक होता है कि वह 
लेखा शीर्षक नियंत्रक तथा महलिखापरीक्षक की अनुमति से तय किया हुआ हो । 
प्रपत्रों के स्वहूप का नमूना अगले पृष्ठ पर दिया गया है। 


#इंसलेण्ड में व्यय” ((0७78०5 77 >णट/०००) नामक लेखा शीर्षक के 
अन्तगत आने वाला व्यय विभिन्न मंत्रालयों द्वारा अलग अलग प्राक्कलित' नहीं 
किया जाता। यद्यपि वह प्रत्येक मंत्रालय से अंशत: सम्बन्धित होता है । इसका 
प्रावकलन भारतीय हाई कमिदनर द्वारा किया जाता है जो उसे सीधे वित्त मंत्रालय के 
प्रावकलन प्रभाग को भेज देता है । वित्त मंत्रालय इस पर सम्बन्धित मंत्रालयों की" 
सलाह से स्वीकृति या अस्वीकृति देता है। 

(8) 
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प्रपत्न 3 
आय और व्यय का प्राककलन प्रपत्र 





आय वास्तविक आय- आवृत्त/ प्रावकलित गत वर्ष तदवधि कंफ़ियत 
व्यय के आय| व्ययक प्राप्त राशियाँ की में इस 





लेखा व्यय प्रावककलित राशियाँ वास्तविक वर्ष की 
शीर्षक राशियाँ राशियाँ प्रावकलित 
(गत राधियाँ 
वर्ष की) 
] 2 3 4 5 6 पर 8 











पहले स्तम्भ की मदों में प्रावककलन अधिकारियों को परिवर्तेन करने का कोई अधिकार 
नहीं होता। स्तम्भ दो की राशियाँ भी वित्त विभाग बजट प्रपत्र भेजते समय पहले 
से ही भर कर भेजते हैं। स्तम्भ तीन की राशियाँ भरना प्राककलन अधिकारियों का 
काम है जो उसे पिछले वर्ष की अनुदान पुस्तकों को देखकर भरते हैं। स्तम्भ चार 
और पाँच में वास्तविक प्राक्कलन का कार्य है । स्तम्भ छह और सात उपलब्ध 
राशियों से भरे जाते हँँ। इनका उद्देश्य आय तथा व्यय के वृद्धि अथवा हास की 
प्रवृत्तियों का दिग्दशन कराना है। ये आँकड़े प्रायः छह महीने के होते हैं । ऐसी धारणा 
है कि नियत अवधि में, गत वर्ष हुए आय व्यय की तुलना में यदि चालू वर्ष में अधिक 
आय-व्यय हुईं हो तो अगले वर्ष में भी आधिक्य की संभावना है। इसी आधार पर 
अगले बर्ष के लिए प्राक्कलन किया जाता है। अनुभव से देखा गया है कि इस आधार 
पर स्थाई व उच्चावचन वाले व्यय के प्राक्कलन करना काफ़ी युक्तिसंगत होता है । 


नवीन” सेवाओं के व्यय अनुमान के लिए कोई खास आधार नियत नहीं । इसका 
एकमात्र आधार राज्य के व्यवहारों की वृद्धि या हास है। कल्याणकारी राज्य में 
व्यय हमेशा वृद्धि पर ही होता है, ऐसी अवस्था में प्रति वर्ष नवीन व्यय होते ही रहेंगे । 


+958 तक नवीन सेवाओं के लिए यदि अचूक अनुमान न बनाया जा सकता हो 
तो पिण्ड राशि अनुदान लेने की प्रथा थी। पर अगस्त 959 के ' 'पुनरावुत्त आय- 
व्ययक व वित्तीय नियंत्रण व्यवस्था” (]२९८०१४०० ढात-६08207760708 007 उपरत86०व१ 
बात कत्ब्ण्टांओं ४0000) आदेश के अनुसार अ्रब भ्रत्यधिक छोटे निर्माण अथवा 
छोटी अस्थाई नियुक्तियों को छोड़ कर शेष के लिए पिण्ड राशि अनुमान बनाना 


मना है। हो सकता है कि बड़ी योजनाओं के लिए अचूक अन्दाज न लगाया जा सकता 


हो, उनके लिए आदेश है कि केवल प्रारम्भिक ज्ञात व्यय के लिए ही अनुमान 
बनाने चाहिए। 
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उन्हें आयव्ययक में आने से कोई रोक नहीं सकता। सिर्फ़ एक बात का ध्यान रखना 
पड़ता है और वह यह कि जिस नवीन सेवा के लिए व्यय प्राक्कलित है वह सरकार 
द्वारा स्वीकृत है अर्थात्‌ उस पर उच्चतम अधिकारी और कभी-कभी तो मंत्री अथवा 
मंत्रिमंडल से अनुमति प्राप्त हो चुकी है या नहीं । प्रायः नवीन सेवाओं के प्राक्कलन 
के पूर्व सेवा के प्रयोजत पर अनुमति हो चुकी होती है। 


आय के प्राकक्लन अधिकतर विभिन्न करों की दर व पिछली अवशिष्ट 
प्राप्तियों के आधार पर बनाए जाते हैं। उसमें उतनी जाँच की आवश्यकता' नहीं 
होती जितनी कि व्यय प्राक्कलन बनाने न्‍ में। फिर भी प्राप्तियों का ठीक-ठीक 
अनुमान लगाना कोई सरल काम नहीं । 

आयकर के विषय में नीचे दिए गए आधार हैं :-- 
) पिछले वर्ष की वास्तविक वसूली, 
) अविशिष्ट निर्धारण, 
) वर्तमान प्राप्ति की दर, 
) बकाया आयकर तथा चालू कर प्राप्तियों के अनुमान, 
) पिछले वर्षों में लगाया गया कर जिसकी प्राप्ति न हो सकी हो । 


इसी प्रकार आयात-निर्यात शुल्क के विषय में स्थूल आधार नीचे दिए गए हें:--- 


( 

(2 
(3 
(4 
(5 


(।) सरकार की आयात-निर्यात नीति के परिवर्तेन, 

(2) समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम (86७ (ए४०7708 420) के भ्रन्तर्गत 
किए हुए परिवतेन, 

(3) व्यापार (खासकर निर्यात योग्य वस्तुओं--जैसे चाय, कपड़ा, तेल आदि ) 
की प्रव॒त्तियाँ, 


(4) देश में उत्पादन की मात्रा और उसके आयात पर होने वाला परिणाम । 


यह था आय और व्ययों का नवीन वर्ष के लिए प्रावकलन बनाना। पर चालू 
वर्ष की बाकी अवधि के लिए भी विभागों को प्राक्कलन बनाने पड़ते हैं जिस 
“संशोधित प्रावककलन” (२८ए7३८० 75077906) कहते हैं । प्राक्कलन अक्टूबर तक 
बनाए जाते हैं अतएवं संशोधित प्राक्कलन अक्टूबर से मार्च के अन्त तक के लिए 
होते हैं। दूसरे शब्दों में चालू वर्ष में जो प्रावकलन संसद ने स्वीकृत किए है उनमें 
वास्तविकता (छह महीने तक की--अप्रेल से अक्टूबर तक) की दृष्टि से क्‍या 
परिवर्तेन आवश्यक हैं यह अन्दाज़ लगाया जाता है । संशोधित प्राक्कलनों का 
निर्माण आयव्ययक निर्माण की दृष्टि से अत्यधिक आवश्यक है क्योंकि इसी के आधार 
पर सरकार के पास अगले वर्ष के प्रारंभ में कितना धन शेष बचेगा यह जाना जाता 
है। कुल अर्थोपायों को जानने के लिए शेष धन का जयनना अत्यधिक आवद्यक है। 


*आय की प्राप्तियों का उसके प्राककलन से बहुधा अधिक होना, लोक लेखा 
समिति और संसद्‌ सदस्यों की आलोचना का विषय रहा है। इसलिए लोक लेखा 
समिति ने अपने छठे प्रतिवेदन (तृतीय लोक सभा) में आय के अनुमान यथार्थ 
के अधिक निकट बनाने का आग्रह किया है । 
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आय और व्यय के संशोधित प्राक्कलन निम्नलिखित आधार पर बनाए जाते हैं :-- 

(क) चाल वर्ष के आय व्यय के वास्तविक आँकड़े, 

(ख) तदवधि में पिछले वर्ष के आँकड़े, 

(ग) पिछले दो वर्षों के वास्तविक आय व्यय के आँकड़े, 

(घ) विनियोग तथा पुनविनियोग सम्बन्धी आदेश (3ए070एपंब्रवंणा 00 
९ ९०]०070[0778707 (07067), 


(च) अन्य उपयुक्त घटनाएँ । 


चालू वर्ष के उपलब्ध वास्तविक व्यवहार के आँकड़े विभागों के पास होते ही हैं। 
(ख) और (ग) आधारों से आय-व्यय की प्रवृत्ति जानी जा सकती है। किन्तु सम्भव 
है कि प्रवृत्ति ह्वास की ओर होते हुए भी शेष समय में अर्थात्‌ अक्टूबर से मार्च 
तक विभाग सहसा अधिक व्यय करने के लिए तैयार हों और उन्हें इस सम्बन्ध में 
वित्त विभाग से व्यय अनुमति भी मिल गई हो, अथवा वे सहसा अधिक आय की 
अपेक्षा करते हों । ऐसी दशा में ही परिस्थिति के अनुसार उपरोक्त (घ) तथा (च) 
आधारों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। 


(ख) महालखापाल क कार्यालय में जाँच तथा निर्माण:--विभागों में प्राककलनों का 
कार्य होने पर प्राक्कलन प्रपत्रों की एक प्रति वित्त मंत्रालय को और एक प्रति महा- 
लेखापाल को भेज दी जाती है। महालेखापाल को व्यय प्राक्कलनों का केवल प्रथम 
भाग भेजा जाता है। आय-प्राक्कलनों में महालेखापाल के कार्यालय को विशेष कार्य 
नहीं करना पड़ता क्‍योंकि उसमें पिछले आँकड़े की शुद्धता आदि का इतना महत्त नहीं । 
देखा जाए तो महालेखापाल के कार्यालय की जाँच में शुद्धता लाने का एक और मार्गे 
है अन्यथा, आयव्ययक का निर्माण केवल प्रशासनिक विभाग" (७ तगंप्रंड0:७77९ 
70०7%7:77०703) तथा वित्त विभाग की ज़िम्मेदारी है । महालेखापाल अपने 
कार्यालयों में लेखे के आधार पर यह देख लेता है कि प्राक्कलित राशियाँ उपयुक्त 
आधार पर प्राक्कलित की गई हैं या नहीं । महालेखापाल' के खातों में वेतन 
श्रेणियाँ दी होती हैं। इससे वेतन सम्बन्धी प्राक्कलनों की जाँच हो सकती है । 
संशोधित प्राक्कलनों के विषय में महालेखापाल की परीक्षा से काफ़ी फ़ायदा 
होता है क्योंकि उसके पास व्यय के आँकड़े विभागों को ज्ञात आँकड़ों से कहीं ज़्यादा 
शुद्ध होते हैं । 

महालेखापालों को चाहे वे राज्यों के हों अथवा केन्द्रीय राजस्व के कुछ 
राशियों का प्रावकलन स्वतन्त्र रूप से भी करना पड़ता है, जैसे पेन्शन, ऋण तथा 
विभिन्न निक्षेप निधियाँ । इन व्यवहारों का सम्बन्ध किसी विभाग विशेष से न होकर 


*शासन की भाषा में वित्त मंत्रालय को छोड़ कर अन्य सब विभाग/मंत्रालयों 
को प्रशासनिक विभाग कहा जाता है क्योंकि जैसे अन्य सब विभाग स्वयं कोई न 
कोई सरकारी नीति निर्धारित करते हैं वैसे वित्त मंत्रालय नहीं । वित्त मंत्रालय 
का काम केवल उन विभागों को वित्त दिला देना है। काम करना उन विभागों की 
ज़िम्मेदारी है । | 


_ [सभी राज्य महालेखापाल यह कार्य नहीं करते। प्रथा में राज्यों के अनुसार 
भेद है। यद्यपि अगले वाक्य में बतलाई गई मद सभी राज्य महालेखापाल देते हैं 
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2 वन नल व न न कर 
सारे विभागों से होता है, अतएवं इनका प्रावकलन करना महालेखापालों के सुपुर्दे 
किया गया है। निक्षेप निधियों का प्राक्कलन उनके अन्तर्गत हुई जमा व निकासी 
की प्रवत्ति के आधार पर किया जाता है। पर ऋणों के विषय में महालेखापाल को 
ऋण अवशेषों का रिजव॑ बैक से प्राप्त विवरण तथा नवीन ऋण जारी करने या 
चकाने के सम्बन्ध में जारी किए गए आदेशों का आधार लेना पड़ता है । 


शद्धता की जाँच और कुछ मदों के विषय में मौलिक रूप से प्राककलन बनाने 
के अतिरिक्त महालेखापाल को आयव्ययक के सम्बन्ध में दो अन्य महत्तपूर्ण कार्य करने 
पड़ते हैं, ()आयबव्ययक टिप्पणियाँ (8748० ]९०४८४) बनाना, तथा (2) प्राक्कलनों 
को माँगो का रूप देना । आयव्ययक टिप्पणियाँ विशेष प्रपत्रों पर बनाई जाती हैँ जो 
वित्त विभाग द्वारा दिसम्बर के बीच महालेखापालों को भेज दिए जाते हैं। टिप्पणियों 
का उद्देश्य पिछली प्रगति की तुलना में प्राककलित राशियों का विश्लेषण करना है । 


प्राककलनों को माँगों का रूप देने में यह कोशिश होती है कि किसी एक विशेष 
प्रयोजन के लिए यथासम्भव एक पूरी माँग हो। एक माँग में कितनी उप माँगें होंगी 
यह वित्त विभाग द्वारा प्रपत्र भेजते समय पहले ही तय किया हुआ होता है पर महा- 
लेखापाल के सुझाव पर अन्य उपमाँगों को भी शामिल किया जा सकता है। माँगों 
का रूप देते समय लेखा विभाग को यह देखना पड़ता है कि प्राक्कलनों की राशि का 
योग माँगों के अन्तर्गत बैठाई गई राशियों के योग के बराबर है। पाठकों ने देखा 
होगा कि जो माँग पुस्तकें संसद्‌ को पेश की जाती हैं उनमें माँगों के अनुसार राशियाँ 
तो होती ही है पर समस्त व्यय का एक लेखानुसार विवरण भी होता है जो वित्त 
मंत्रालय द्वारा बनाया जाता है। इसके लिए आधारभूत काम पहले महालेखापाल 
को ही करना पड़ता है। भारत सरकार के आयव्ययक के सम्बन्ध में चूँकि प्राककलन 
जाँच किसी एक मह।लेखापाल द्वारा न होकर अनेक महालेखापालों (अर्थात्‌ प्रत्येक 
राज्य के महालेखापाल) द्वारा की जाती है इसलिए समेकीकरण का कार्य वित्त 
मंत्रालय ही करता है, अन्यथा यह कार्य साधारणतया महालेखापालों का है। 
राज्यीय आयब्ययकों के बारे में यह कार्य वहाँ के महालेखापाल ही करते हैं । 


(ग) वित्त विभाग द्वारा समेकन तथा जाँच:---महालेखापाल द्वारा जाँच और निर्माण 
के बाद आय के सारे और व्यय के प्रपत्र के दूसरे भाग 30 अक्टूबर तक वित्त विभाग 
को भेज दिए जाते हे। वित्त विभाग उन्हें एकत्रित कर आयव्ययक का स्वरूप देता 
है। राज्यों के विषय में राज्य के वित्त विभागों के समेकन का प्र5न नही उठता क्‍यों: 
कि उनके यहाँ जाँच एक ही महालेखापाल द्वारा होती है। पर केन्द्र में वित्त 
विभाग को महालेखापाल केन्द्रीय राजस्व, राज्य महालेखापाल, महालेखापाल डाक 
और तार विभाग, महालेखापाल रक्षा विभाग तथा वित्तायुक्त रेल विभाग आदि ऐसे 
चार महालेखापालों के जाँचे हुए प्राककलनों का समेकन करना पड़ता है । महालेखा- 
पाल डाक और तार विभाग के प्राक्कलन वित्त मंत्रालय के व्यय प्रभाग (संचार से 
सम्बन्धित भाग ) द्वारा समेकित किए जाते हैं । इसी प्रकार महालेखापाल रक्षा 
विभाग के प्राक्कलन वित्त मंत्रालय के रक्षा प्रभाग द्वारा समेकित किए जाते हैं। 
इसी प्रकार अन्य आँकड़े व्यय प्रभाग (फरएवावाए/6 णांह00) द्वारा 
समेकित तथा जाँचे जाते हैं। रेल विभाग का आयव्ययक अलग से पेश किया जाता 
है। सामान्य आयव्ययक से उसका केवल इतना ही सम्बन्ध है कि रेल आयव्ययक से 
उसके लिए कितनी राशि लाभांश के रूप में मिलने वाली है । 


02 भारत की वित्तीय शासन व्यवस्था [अध्याय 





सभी व्यय प्रभागों से जाँच होने के बाद राशियाँ वित्त विभाग के आयबव्ययक 
प्रभाग को सूचित की जाती हैं । इस अवस्था से प्राककलन आयबव्ययक का स्वरूप लेने 
लगते हैं। इसी बीच वित्त मंत्रालय उन' दूसरे भागों पर भी निर्णय ले रखता है जिनमें 
नवीन सेवाओं के व्यय प्राक्कलित होते हें। जब नवीन सेवाओं के प्रस्ताव वित्त 
मंत्रालयों में श्राते हैं तो पहले उपयुक्त व्यय प्रभाग उनकी जाँच कर लेते हैं । बाद में 
उन्हें आयव्ययक प्रभाग में भेजा जाता है। साधारणतया प्रत्येक नवीन सेवा के लिए 
वर्ष के दौरान में अनुमति मिली हुई होती है। अनुमति होने के बावजूद यदि 
प्राककलित राशियाँ ज़्यादा होने का आभास होता हो तो वे उसमें “तदर्थ कटौती” 
(0१ 70० (ए४७$) भी करते हैं । दोनों प्रकार के प्रपत्र आते ही 
आयव्ययक प्रभाग में अन्तिम रूप से समेकन शुरू हो जाता है। साथ ही दो और 
क्रियाएँ करनी पड़ती हैं, जो निम्नलिखित हैं : 


(क) आय तथा व्यय के प्राककलनों को अन्तिम रूप देना, तथा 
(ख) आय सम्बन्धी नीति निर्धारण करना । 


चाहे विभिन्न स्तरों पर आय और व्यय के प्राक्कलनों की जाँच हो गई हो, फिर भी 
आयब्ययक प्रभाग में उनकी पुनः जाँच होती है। आयव्ययक प्रभाग की जाँच इस 
दृष्टि से नहीं होती कि कितने धन की वास्तविक आवश्यकता है वरन्‌ इस दृष्टि से 
होती है कि कुल प्राप्य आय के अनुपात में व्यय' प्राककलन अधिक हैं या कम | पूँजी 
व्यय के सम्बन्ध में आयव्ययक प्रभाग की जाँच बहुत सूक्ष्म होती है। पूजी' व्यय 
के लिए वित्त की व्यवस्था करने की सारी ज़िम्मेदारी वित्त विभाग पर होती है। 
पूँजी व्यय जितना बचत के साथ हो सके उतना वांछनीय है। इस सामान्य सिद्धान्त 
के कारण वित्त विभाग यह देखता है कि पूंजी व्यय' किसी ऐसी योजना पर तो 
नहीं हो रहा है जो पंचवर्षीयः योजना में शामिल न हो । इस सम्बन्ध में व्यवस्था 
यह है कि हर एक मंत्रालय अपने वित्तीय सलाहकारों की सलाह से सितम्बर से 
अपने पूंजी व्यथ के प्रावकलन बनाना शुरू कर देते हैं। नवम्बर तक उन्हें ये प्रस्ताव 
वित्त मंत्रालय को भेज देने पड़ते हैं। इन प्राककलनों की एक प्रति योजना आयोग 
को भेजनी पड़ती है। बाद में योजना आयोग तथा वित्तः विभाग मिल कर प्रत्येक 
मंत्रालय कितनी पूँजी व्यय कर सकता है, इसकी अवधि निर्धारित कर देते हैं। 
जब नवीन सेवाओं और स्थाई सेवाओं के प्राक्कलन वित्त-विभाग के व्यय प्रभागों 
के पास बा हँतो वे ये देखते हैं कि प्रस्तावित राशियाँ इन अवधियों के अन्तर्गत 
हैं या नहीं ! 


ये सब जाँच पूर्ण होते ही आय सम्बन्धी विचार किए जाते हैं अर्थात्‌ आयव्ययक 
घाटे का होगा या संतुलित, और यदि घाटे का होगा तो उस घाटे को पूरा करने के लिए 
क्या अर्थोपाय किए जाने चाहिए। पूर्वोक्त पद्धति से आय तथा व्यय के अलग अलग 
प्राककलन तैयार हो जाने पर आय और व्यय में कितना अन्तर है, इसका अन्दाज 
लग ही जाता है। कितना अधिक कर लगाया जाएगा या वर्ष में कितना ऋण लिया 
जाएगा इस सम्बन्ध में थोड़े ही लोगों को जानकारी * होती है तथा ये विचार बिल्कुल 


कर *इंसलेण्ड में बजट की गोपनीयता एक कहावत बन गई है | वहाँ यदि किसी वित्त 
मंत्री से बजट गोपनीय न रखा जा सके तो उसे त्यागपत्र देना पडता है। 947 में 
डा० डाल्टन का त्यागपत्र देना प्रसिद्ध है। 
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आखीर में किया जाता है--जैसे आयव्ययक सदन में पेश होने के केवल सात आठ 
दिन पहले । रिज़र्व बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं की सलाह भी ली जाती है । 
मामला प्राय: मंत्रिमंडल तक जाता है। रक्षा के प्राक्कलनों पर मंत्रिमंडल की रक्षा 
समिति भी विचार करती है । रचना की दृष्टि से सभी आँकड़े पहले से आयव्ययक 
पुस्तकों में तैयार हुए होते हैं। केवल अर्थोपायों का पता लगते ही प्राककलित आय 
राशियों में से कुछ में अन्तर कर दिया जाता है। 


3, आयव्ययक का स्वरूप 


आयब्ययक का अर्थ मुख्यतः: उस विवरण से है जिसे आयव्ययक विवरण कहते 
है। पर बृहत्‌ अर्थ में माँग पुस्तकें (800/8 ० ॥2८772705), व्याख्यात्मक ज्ञापन 
(फ़ाएंथाा07 /९४70727607४7) आर्थिक सर्वेक्षण (8007077स्‍2८ $8प7ए८५) 
तथा वित्त मंत्री का भाषण सभी आयव्ययक के अंग माने जाते हैं । 


(अ) आयव्ययक का विवरण:--भारत सरकार के आयव्ययक विवरण के पाँच भाग 
होते हैं : 
() केन्द्रीय सरकार के राजस्व तथा राजस्व से हुए व्यय का सामान्य विवरण, 
(2) केन्द्रीय सरकार की प्राप्तियों तथा भुगतानों का सामान्य विवरण, 
(3) केन्द्रीय सरकार के राजस्व का विस्तृत विवरण, 
(4) केन्द्रीय सरकार के राजस्व से हुए व्यय का विस्तृत विवरण, तथा 
(5 


पहले का उद्देश्य राजस्व आय और व्यय की तुलना दिखलाना होता है । आय- 
व्ययक घाटे का है या बचत का, यह इसी विवरण से ज्ञात होता है। दूसरे का उद्देश्य 
सरकार की सर्वागीण वित्तीय हालत बतलाना है। ती#रे, चौथे और पाँचवें का 
उद्देश्य इन्ही का विस्तृत व्योरा देना होता है । संविधान के अनुच्छेद व!2 (2) (ख ) के 
अनुसार राजस्व लेखे पर होने वाले व्यय को अन्य व्यय से अलग दिखलाना आवश्यक 
होता है। इसलिए () और (2) अलग अलग दिखलाए जाते हैं (देखिए परि- 
शिष्ट 5) | उपरोक्त सभी विवरणों में राशियाँ भारत की समेकित निधि, आकस्मिकता 
निधि तथा सावंजनिक खाता के अन्तर्गत अलग-अलग दिखलाने की प्रथा है । 


(ब) माँग पुस्तकें:--संविधान के अनुच्छेद ]3 (2) के अनुसार भारत की समेकित 
निधि पर भारित व्यय को छोड़कर शेष व्यय को लोक सभा में अनुमति के लिए अनु- 
दानों की माँगों के रूप में रखना आवश्यक होता है। इसलिए माँग पुस्तकों की 
आवश्यकता होती है। 958-59 तक माँग पुस्तकों को निम्नलिखित चार भागों* में 
प्रकाशित करने की प्रथा थी :--- 


() केन्द्रीय सरकार के राजस्व व्यय की माँग पुस्तक, 


*]957-58 तथा 958-59 में आयबव्ययक में एक और माँग पुस्तक 
प्रकाशित की गई थी जिसमें ऐसे व्ययों की चर्चा होती थी जो पिछले वर्ष तो.थे पर जिन 
पर आगामी वर्ष में कोई व्यय नहीं होने वाला था । इसमें केवल पिछले साल के ही 
प्राककलित व परिष्कृत आँकड़े होते थे । 
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(2) केन्द्रीय सरकार के पूँजी व्यय तथा ऋण आदि के निगम की माँग पुस्तक, 
(3) रक्षा व्यय की माँग पुस्तक, तथा 
(4) डाक व तार विभाग संबंधी माँगों की पुस्तक । 


959-60 से अब प्रत्येक मंत्रालय के लिए एक माँग पुस्तक होती है। रक्षा 
व डाक-तार विभाग के लिए अब भी पूवव॑वत्‌ अलग माँग पुस्तक होती हैं। सिविल 
विभागों में पहले राजस्व व्यय. व पूँजी व्यय की अलग अलग माँग पुस्तक होती थीं 
अब प्रत्येक मंत्रालय की माँग पुस्तको में ही उस विभाग के अधीन होने वाले पँंजी 
व्यय की माँगे शामिल होती है । माँग पुस्तकों में ही अब उस विभाग की प्रमुख योज- 
नाओं पर टीका, व्यय में अधिकता या कमी के कारण तथा यदि उस विभाग के अन्तर्गत 
कोई राष्ट्रीय उद्योग हों तो उनके लाभ हानि लेखे व संतुलन पत्र दिए जाते 
हैं जो पहले व्याख्यात्मक ज्ञापन में दिए जाते थे । 


माँगों की रचना के विषय में सामान्यत: निम्नलिखित नियम पालन करने 
पड़ते है:-- 


(क) संविधान के अनुच्छेद 72(2) (ख) के अनुसार यह आवश्यक है 


कि भारत की समेकित निधि पर भारित व्यय अन्य व्यय से पृथक 
दिखलाया जाए । अतएव माँग पुस्तकों में ऐसे व्ययों को टेड़े अक्षरों 


में लिखा जाता है। 


(ख) माँगें ऐसी होनी चाहिए कि व्यय-नियन्त्रण अधिकारी अपने दायित्व 
सुविधा से संपादित कर सके । अनुदान बहुत बड़े होंगे और असंबधित 
विषयों के होगे तो एक वित्त-नियंत्रक के लिए यह कार्य कठिन होगा । 


(ग) प्रत्येक मंत्रालय के लिए साधारणतया एक पृथक माँग की जाए। लोक 
सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों में नियम 206 
() के अनुसार यह आवश्यक है कि वित्त मंत्रालय की सुविधा से 
दो या अधिक मंत्रालयों या विभागों के लिए प्रस्थापित अनुदानों 
को यदि उनका वर्गीकरण विशेष मंत्रालय के अन्तर्गत सहज ही न किया 
जा सके तो एक माँग में भी सम्मिलित किया जा सकता है। 
इस नियम का यह उद्देश्य है की संसद्‌ में बहस की दृष्टि से प्रत्येक 
मंत्रालय अपनी ज़िम्मेदारी संभाल सके । 


(घ) माँगें यथासंभव शुद्ध हों और प्रयोजन विशेष के लिए हो न कि 
पिण्ड राशि ([,प०7० ४००४) के रूप में । किसी अनिश्चित प्रयोजन के 
लिए प्रत्येक माँग के चार भाग होते हैं : 


() अनुमानित राशि :--इसमें सीधे स.दे एक वाक्य में प्रयोजन व राशि 
का ज़िक्र होता है । 


अक...3 किन लिनमन«+>>जपननन-नपमनननऊ-+॥ >> 


“लोक सभा को प्राक्कलन समिति के १7 वें प्रतिवेदन (तीसरी लोकसभा) के प्रस्ताव 
को स्वीकृत करते हुए 963-64 के आयव्ययक से अनुदानों के च/र भाग तो बनाए 
जाते हैं पर संसद्‌ में केवल प्रथम दो भागों वाली अनुदान पुस्तक ही पेश की जाती है। 
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(2) उपशीर्षक :-- जिसके अन्तगंत माँग का लेखा रखा जाता है। अध्याय 


(3) 


(4) 


आयव्ययक 405 


तीन में विनियोग लेखे का जो जिक्र किया गया था वह इसी' 
उपशीर्षक के आधार पर लिखा जाता है। 


विस्तृत विवरण :--- इसमें (2) के उपशीर्षो को लेखा क्षेत्रों के 
अनुसार और विस्तार से दिया जाता है। जैसे पुरातत्व 
विभाग का व्यय है। यह केवल दिल्‍ली में ही नहीं वरन्‌ 
भारत के प्रत्येक कोने में जहाँ प्राचीन स्मारक हैं, होता है। इस 
के माने हें-उस व्यय का लेखा उस प्रान्त के महालेखापाल के 
खातों में रखा जाएगा। इसीलिए तीसरे खण्ड में लेखा क्षेत्रों के 
अनुरूप अनुदानों को दिखलाया जाता है जो लेखा निर्माण और 
आयव्ययक के अट्ट सम्बन्ध को सिद्ध करता है। 


वसूली : --जिसके अन्तर्गत उस माँग के अधीन व्यय में से प्राप्त 
होने वाली वसूली का अन्दाज़ किया रहता है । माँगों में चार प्रकार 
के आँकड़े दिखलाए जाते हैं। 


) पहले से पहले साल के व्यय के आँकड़े; 


(] 
(2) पिछले साल के प्राक्कलित व्यय के आँकड़े; 
(3 


) पिछले साल के संशोधित व्यय के आँकड़े; तथा 


(4) चालू वर्ष के प्राककलित व्यय के आँकड़े। 


इन चार प्रकार के आँकड़े देने का उद्देश्य यह है कि आयव्ययक पर बहस करते 
समय सभासद जान सके कि पिछले वर्षो में व्यय कितना था और अब 
कितना बढ़ाया जा रहा है। 


959-60 से प्राक्कलन समिति की सिफ़ारिश के परिणामस्वरूप माँगों में 
कितना हिस्सा योजना व्यय के नाते है यह भी दिखलाया जाता है । माँग के अन्तर्गत 
योजना निमित्त सारा व्यय एक परिशिष्ट के रूप में माँग के बाद दिखलाने की भी 


अब प्रथा है । 


प्रत्येक माँग पुस्तक में सर्वप्रथम उन में कौन-कौन सी माँगें शामिल हैं इसका जि 
होता है ताकि किसी मंत्रालय के अधीन कितनी माँगें हैं, यह जाना जा सके । 
उदाहरणार्थ 963-64 के केन्द्रीय आयव्ययक में “सिंचाई तथा विद्युत्‌ मंत्रालय” 
के अन्तर्गत निम्नलिखित माँगे गिनाई गई हैं :--- हु 


माँग नं० 68 सिंचाई तथा विद्युत्‌ मंत्रालय 

माँग नं० 69 बहुद्देश्यीय नदी योजनाएँ 

माँग नं० 70 सिंचाई तथा विद्युत्‌ मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय 
माँग नं० 33 बहुद्देश्ीय नदी योजनाओं पर पूँजी व्यय 

माँग न॑ं० 34 सिंचाई तथा विद्यत्‌ मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय 
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जब माँगें सभा में पारित हो जाती हैँ, तब वित्तीय भाषा में उन्हें अनुदान (87) 
कहा जाता है । 


(स) व्याख्यात्मक ज्ञापन:--व्याख्यात्मक ज्ञापन का उद्देश्य आयव्ययक-विवरण में 
शामिल विभिन्न राशियों के पीछे ह्वास या वृद्धि के क्या कारण हैं, यह बतलाना है । 
इसमें किसी खास वित्तीय व्यवह।र की व्यवस्था क्या होगी इसका भी ज़िक्र होता है 
ताकि व्यय की अनुमति देते समय उसके लिए क्‍या व्यवस्था की गई है, इसका भी 
ध्यान रखा जा सके । व्याख्यात्मक ज्ञापन के निम्नलिखित दो भाग होते हें,-- 


भाग 
() राजस्व तथा व्यय का सारांश, 

(2) राजस्व प्राक्कलनों पर टीका, 
(3) व्यय प्राक्कलनों पर टीका। 


भाग 2 
(]) प्रारम्भिक शब्द, 


(2) पूंजी व्यवहारों का सारांश, 

(3) पूंजी व्यवहारों पर टीका, 

(4) भारत सरकार की ऋण स्थिति, 
(5) भारत सरकार का बक़ाया ऋण। 


इन दोनों भागों के पूव॑ एक “प्रारम्भिक टिप्पणी” होती है जिसके पहले भाग में 
आयबव्ययक के स्वरूप आदि के बारे में बतलाया जाता है व दूसरे भाग में यदि लोक 
लेखा पद्धति में कोई परिवर्तन हुआ हो तो वह दिया जाता है। 


व्याख्यात्मक ज्ञापन में कुछ और बातें भी शामिल की जाती हैं जो इस प्रकार हैं : आय 
तथा व्यय में दस वर्ष की वृद्धि का चित्र, अर्थोगाय बजट का सारांश, ऋण तथा अग्रिम 
राशियाँ जो राज्य सरकार को दी गई हों, पाँच लाख रुपए से अधिक लगने वाली नवीन 
सेवाओं का सारांश । कुछ वे पूर्व व्याख्यात्मक ज्ञापन बहुत छोटा हुआ करता था, 
पर संसद्‌ के सभासदों द्वारा आयव्ययक की चर्चा में अधिक रुचि लेने के परिणाम- 
स्वरूप अब इसमें अधिक विस्तुत जानकारी दी जाती है। रक्षा व्यय की विज्ञालता 
के कारण व उनके लेखा शीर्षो आदि में भी जरा भेद होने के कारण रक्षा माँग पुस्तक 
के साथ अलग से एक व्याख्यात्मक ज्ञापन भी होता है। व्याख्यात्मक ज्ञापन में 
वह सभी जानकारी दी जाती है, जो वर्ष की आयदव्यय व्यवस्था को पूरी तरह समझने 
में उपयोगी हो । प्राककलन समिति की सिफ़ारिशों के परिणामस्वरूप व्याख्यात्मक 
ज्ञापन में अब निम्नलिखित बातें भी शामिल की जाती हैं :-- 


(१) राष्ट्रीय उद्योगों में विनियोजित पूँजी से लाभ :--- पहले केवल प्रमुख 
उद्योगों में विनियोजित पूँजी की राशि दी जाती थी पर अब उसके साथ 
साथ उन उद्योगों से मिलने वाले लाभ को भी दिखलाया जाता है ताकि 
उन उद्योगों की लाभ प्रवणता जानी जा सके । 
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(2) अत्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं को दिए गए अनुदान और उनके प्रयोजन आदि । 


(3) राजस्व से होने वाले व्ययों का स्थूल रूप से वर्गीकृत किया हुआ विवरण :--- 
वार्षिक वित्त विवरण से बनाया हुआ आय और व्यय का एक संक्षिप्त 
विवरण पहले भी व्याख्यात्मक ज्ञापन में दिया जाता था पर अब उसे अधिक 
सुबोध बनाने के लिए उक्त वर्गक्त विवरण भी दिया जाता है। 


(द) वित्त मंत्री का भाषण:--वित्त मंत्री के भाषण में सरकारी अर्थनीति का 
उल्लेख, तथा सरकार का अगले वर्ष का कार्यक्रम आदि होता है। कहा जाता है कि 
पहले वित्त मंत्रियों के भाषण अत्यधिक लम्बे हुआ करते थे पर अब व्याख्यात्मक 
ज्ञापन में जानकारी की बहुलता, अर्थनीति पर अलग से सर्वेक्षण आदि होने के कारण 
वित्त मंत्रियों के भाषण छोटे होने लगे हैं । 


4, आयव्ययक और विधान-मंडल 


संविधान के अनुच्छेद 2 में स्पष्ट आदेश है कि राष्ट्रपति वाषिक वित्त विवरण” 
प्रतिवर्ष" संसद के दोनों सदनों के सामने उपस्थापित कराएगा। अतः इसमें कोई 
प्रथा या सहलियत की बात नहीं है। यह प्रजातन्त्रात्मक' पद्धति का एक अनिवायें 
नियम है जो कार्यान्वित होना ही चाहिए । 


मोटे तौर पर संसद्‌ में आयव्ययक की चार अवस्थाएँ होती हैं : 
() सामान्य बहस, 

(2) माँगों पर बहस और उनकी अनुमति, 

(3) विनियोग विधेयक पर विचार, तथा 

(4) वित्त विधेयक पर विचार । 


संसद्‌ में आयव्ययक भले ही दोनों संदनों में रखवाया जाए पर राज्य सभा में उस 
पर सामान्य बहस के सिवा और कुछ नहीं हो सकता । माँगों को पारित करने का 
अधिकार केवल लोकसभा को ही होता है । विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक 
लोक सभा द्वारा पास होने पर राज्य सभा में भेजे जाते हैं । 


नियमों के अनुसार यह आवश्यक नहीं है कि आयव्ययक अमृक दिन ही सदनों 
में उपस्थापित किया जाए। लोक सभा के कार्य संचालन तथा प्रक्रिया संबंधी नियमों 
में केवल इतना लिखा हुआ है कि आयव्ययक उस दिन सदन में रखाया जाएगा जिस 
दिन राष्ट्रपति आदेश द॑ । पर प्रथा से रेल आयव्ययक 5 फरवरी को तथा सामान्य 
आयव्ययक फरवरी की आखिरी तारीख को सभा में पेश किया जाता है। ऐसी ही 
विधि राज्य सभा के सदन में आयव्ययक पेश करने में होती है । सभा में पेश होने 





*+957 में रेल आयव्ययक और सामान्य आयव्ययक वर्ष में दो बार सदन में 
उपस्थापित किए गए थे-पहली बार प्रथम लोक सभा के 8वें अधिवेशन में और 
दूसरी बार, द्वितीय लोक सभा के पहले अधिवेशन में । पहली लोक सभा ने कुछ 
लेखानुदान पारित किए थे। अतएव द्वितीय लोक सभा के सामने पेश की गई माँगों 
भें पहली लोक सभा द्वारा पारित राशियाँ भी शामिल थीं । 
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पर आदि से अन्त तक कार्यवाही करीब 30 दिन चलती है जिसमें तीन दिन सामात् 
बहस, 22 दिन माँगों पर बहस और उनको पारित करना, तथा पाँच दिन विनियोग 
विधेयक तथा वित्त विधेयक पर बहस और उसे पारित करने में लगते हे । यह आवश्यक 
नहीं कि यह सारा कार्यक्रम लगातार होता रहे । बीच में संसद्‌ की अन्य महत्तपृर् 
कार्यवाहियाँ भी होती रहती है । पर इतना ज़रूर है कि शरू होने से दो महीने के 
अन्त तक सारी क्रिया समाप्त हो जानी चाहिए क्‍योंकि यदि आयव्ययक प्रत्रिया में 
आखिरी क्रिया यानी वित्त विधेयक का पास होना, मार्चे के आखिर तकन हो 
तो माच-अप्रैल में एकत्रित किए हुए सारे कर व भार को लौटाना पड़ता है। जैसा 
कि पाठकों को पता ही होगा वित्त मंत्री के भाषण में ही नए कर आदि अर्थोपायों 
का जिक होता है। ये कर पहली अप्रैल अर्थात्‌ नवीन वित्तीय वर्ष के शुरू होते ही जारी 
हो जाते हैं, भले ही वित्त विधेयक पास न हुआ हो । “अस्थाई कर संग्रह अधिनियम” 
(?०संग्लंग्पनों 006०४० ० 7०5८४ ७०) के अन्तर्गत सरकार को अधिकार 
है कि वह वित्त मंत्री द्वारा कर प्रस्ताव घोषित करते ही उन्हें लागू कर सकें । पर इस 
अधिनियम के अन्तर्गत सरकार अस्थाई तौर पर कर शुल्क आदि केवल दो महीने 
के लिए ही लागू कर सकती है । अतएवं आयव्ययक को दो महीने की अवधि में पारित 
करना ही पड़ता है। सभा में आयव्ययक के कार्यक्रम पर यही बन्धन है । संसद में 
बहस संबंधी प्रतिदिन का कार्यक्रम “कार्य मंत्रणा समिति” (फएथंग्र८७५ 80१०० 
(0079777४८०८) की सलाह से अध्यक्ष द्वारा निश्चित किया जाता है । 


(क) सामान्य बहस :-- संसद्‌ में सामान्य बहस का उद्देश्य सदस्यों को अधिक 
महत्तपूर्ण तथा नीति संबंधी बातों के लिए अवसर देना है जो माँगों को राशियों 
में यहाँ वहाँ कटौती सुझाने का कष्ट नहीं करना चाहते । यह एक परम्परागत 
प्रथा है जो उस समय से चली आ रही है जब सदन में माँगों पर बहस नहीं हुआ करती 
थी अथवा यदि बहस होती थी तो उन पर संसद्‌ की कोई अनुमति लेने की ज़रूरत 
नहीं होती थी । पर विकसित संसदीय प्रणालियों ने इसे इसलिए कायम रखा है कि 
इसरो सरकार को सदन की प्रवृत्ति जानने का अवसर मिलता है। सामान्य बहस 
में हुई आलोचना के परिणामस्वरूप अर्थोपाय प्रस्तावों में परिवतेन करने के 
पर्याप्त उदाहरण मिलते है । दूसरे सामान्य बहस में राजस्व के प्राक्कलनों पर भी 
चर्चा करने का अवसर मिलता है जो व्यय प्राक्कलनों की तरह माँगों पर बहस" 
के अन्तर्गत नहीं किया जा सकता। प्रक्रिया की दष्टि से केवल इतना ही उल्लेखनीय 
है कि सामान्य बहस के अन्त में वित्त मंत्री को बहस का जवाब देने का अधिकार 
होता है । दूसरे, सामान्य बहस के समय आयबव्यय नीति विषयक कोई प्रस्ताव 


डा में नहीं लाया जा सकता और न ऐसे प्रस्ताव पर मतदान ही हो सकता 
। 


(ख) माँगों पर बहस :--- माँगों पर बहस आयव्ययक की प्रक्रिया का महत्त्वपूर्ण 
भाग है। संविधान के अनुच्छेद 3(2) में विहित है कि व्यय के प्राककलन 
माँगों के रूप में लोक सभा के सम्मुख उपस्थित किए जाएँगे, जिस पर लोक सभा 
को स्वीकृति देने या न देने का अधिकार रहेगा। अर्थात्‌ माँगों को स्वीकृत किए 
बिना आगे की विनियोग विधेयक आदि क़ियाएँहों ही नहीं सकती। माँगों पर 
बहस का अनुदानों के पास करने के पहले की एक अवस्था है। हाँ, 
बहस में सदस्यों को सामान्य चर्चा की तरह चाहे जिस विषय पर बोलने का 
अधिकार नहीं होता । उसका माँग विशेष से ही सम्बन्ध होना चाहिए। 
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माँगों पर बहस और उनका पारित होना निव्चित और विस्तृत कार्यक्रम के 
अनसार होता है। इस के लिए 22 दिन की माँगों पर बहस की अवधि को माँग समृह 
के अनसार छोटे-छोटे खण्डों में विभाजित किया जाता है अर्थात हर एक मंत्रालय के 
लिए दिन निव्चित किए जाते है। (जैसे, रक्षा मंत्रालय की माँगों के लिए चार दिन, 
परिवहन तथा संचार मंत्रालय की मांगों के लिए तीन दिन आदि आदि )। साधारणतया 
बड़े मंत्रालयों की माँगों के लिए छोटे मंत्रालयों की तुलना में अधिक दिन निश्चित 


किए जाते ह । 


माँग एक सूचक प्रस्ताव (४०४०४) द्वारा पेश होती है, इसे अध्यक्ष पेश करता है; 
प्रस्ताव की भाषा इस प्रकार की होती है : 


“बह कि (अमृक) उद्देश्य के लिए 3] मार्च 9. . तक होने वाले व्यय 
की पूति के लिए राज्यपाल (राष्ट्रपति) को. . . .से अधिक न होने वाली 
राशि स्वीकृत की जाए । 


माँग पेश होने पर विरोधी दल के सदस्य कटोती सूचक प्रस्ताव (0०६ /४०६४०0४8) 
पेश करते हैं। यह एक तरह के संशोधन प्रस्ताव हैं जिसमें सदस्य यह व्यक्त करते है कि 
पूरी माँग का समर्थन करने की उनकी इच्छा नहीं है । कटौती प्रस्ताव विचाराथे स्वीकृत 
होकर पेश होते ही उस माँग विशेष पर बहस शुरू हो जाती है । 


कटौती प्रस्ताव तीन तरह के होते है : 
() नीति विरोधक कटोती प्रस्ताव, 
(2) मितव्ययता कटोती प्रस्ताव, 
(3) प्रतीक कठोती प्रस्ताव । 


नीति विरोधक कटौती प्रस्ताव में सदस्य अनुदान विशेष के सम्बन्ध में अपना 
नेतिक विरोध प्रगट करते है ! मितव्ययता कटौती में किसी अनुदान में 
कितनी कमी होनी चाहिए, इस पर प्रकाश डाला जाता है। प्रतीक कटौती में मंत्रालय 
विशेष या सारी सरकार के प्रति कोई खास शिकायत हो तो उसे प्रगट किया जाता 
हैं। नीति विरोधी कटौती प्रस्ताव में कहा जाता है 'कि माँग की राशि घटा कर 
एक रुपया कर दी जाए”। मितव्ययता कटौती प्रस्ताव में कहा जाता है (कि माँग 
की राशि में अमुक राशि की कमी की जाए”। प्रतीक कटौती में कहा जाता हे “कि 
माँग की राशि में 00 रुपए की कमी की जाए । 


कटोती प्रस्तावों को बहुत सोच समझ कर प्रस्तुत करना पड़ता है । यह आवश्यक 
नहीं कि प्रत्येक कटौती प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा विचारार्थ स्वीकार कर ही लिया 
जाए। नियम यह है कि कटौती प्रस्ताव में “विशेषाधिकार का प्रश्न” (7?-ंप्!०22 
[887८) नहीं उठाया जा सकता। उसमें किसी ऐसे विषय का उल्लेख भी नहीं 
किया जा सकता, जो किसी न्यायालय या तदधिकारी प्राधिकारी के सामने विचारा- 
धीन हो | इसी प्रकार की अन्य दतें भी हैं । 
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कठौती प्रस्ताव पर सदस्यों को जो कुछ कहना है वह कह चुकने पर माँगें सभा 
के सम्मुख मतदान के लिए पेश होती हैं। इस अवसर पर यदि सरकार का कोई 
प्रवक्‍ता माँग के समर्थन में कुछ कहना चाड़े तो उसे कहने का अधिकार होता 
है। जैसे-जैसे किसी माँग पर बहस हो चुकती है वेसे-वैसे उन्हें पारित कर दिया 
जाता है। अर्थात्‌ यह नहीं कि सारी माँगों पर बहस होने पर उन्हें एक साथ पारित 
किया जाए। पर यह भी नियम है कि यदि समय के अन्त होने तक सभी माँगों पर 
कटोती प्रस्तावों के रूप में बहस न हो जाए तो अध्यक्ष उन्हें एक साथ सभा में पेश 
कर उन पर एक साथ स्वीकृति देने के लिए सदन को बाध्य कर सकता है। इस 
पद्धति को “विवादबंध” (७प्प॥0४7८) की पद्धति कहते हैं जो अत्यधिक पुरानी 
है पर इसे अब भी उपयोगी समझा जाता है | 


संसद्‌ के सर्वोच्च होने के नाते प्रत्येक माँग पर उसकी अनुमति लिया जाना उपयक्त 
ही है पर ऐसा कभी नहीं हुआ है कि संसद्‌ ने अनुमति न दी हो, क्योंकि सरकार की 
किप्ती माँग को रोक लेने का अर्थ सरकार के कार्य-संपादन में अविश्वास का प्रस्ताव 
रखना है। विनियोग विधेयक को पारित करने का उद्देश्य भी सरकार को कार्य 
संपादन के लिए वित्त उपलब्ध कराना है। भाँगों पर स्वीकृति लेना संसद को 
सविस्तार अपना मत प्रगट करने का अवसर देना है। माँगें पारित होने पर विनियोग 
विधेयक के पारित होने में भी आसानी होती है । 


अ्रनुदानों की माँगों के बारे में दो और बातें उल्लेखनीय हैं। एक तो, इसमें केवल 
उन्हीं राशियों पर मत लिया जाता है जो भारत की समेकित निधि पर भारित* न 
हों अर्थात्‌ यश्वपि माँग पुस्तकों में कुल राशि साँग के रूप में दिखलाई जाती है फिर 
भी स्वीकृति केवल उसी राशि की लेनी पड़ती है जो मतापेक्ष हो। दूसरे, अनुदान 
केवल भारत की समेकित निधि से निकाली जाने वाली राशियों के लिए होता है लोक 
लेखे से नहीं। लोक लेखे में शामिल निक्षेप निधि आदि से यदि राशियाँ निकालना 
हो तो उनके लिए संसद्‌ की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती । 


*(क) संविधान के अनुच्छेद 2 के अनुसार निम्नलिखित राशियाँ भारत 
की समेकित निधि पर भारित मानी जाती हैं :--- 


. राष्ट्रपति की उपलब्धियाँ और भत्ते तथा उसके पद से सम्बन्धित अन्य 
व्यय, 


2. राज्य सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा लोक सभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष 
के वेतन और भत्तें, 


3. ऐसे ऋण भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है जिनके अन्तर्गत 
व्याज, निक्षेप निधि भार और ऋण प्रतिदान भार तथा उधार लेने और 
ऋण सेवा और ऋण प्रतिदान सम्बन्धी अन्य व्यय भी हैं, 


4. (अ) उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दिए जाने वाले निवृत्ति वेतन 
(2?८४४700) और भत्ते, 


(ब) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दिए जाने वाले निवृत्ति वेतन, 
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(ग) विनियोग विधेयक : माँगों के पारित होने पर सदन में विनियोग विधेयक 
लाया जाता है । विनियोग विधेयक का उद्देश्य सभा द्वारा पारित तथा भारित व्यय 
को, विधिपूर्वक प्रशासकीय विभागों के लिए उपलब्ध कराना है । विनियोग विधेयक 
के बाहर साधारणतया सरकार को किसी प्रकार का व्यय करने का अधिकार 
नहीं होता । ऐसी आवश्यकता यदि पड़े तो उन्हें पूरक अनुदान आदि लेने पड़ते 
हैं जिसका उल्लेख आगे किया गया है। महालेखा परीक्षक गा वित्त मंत्रालय 
इस बात पर निगरानी रखते हैं कि व्यय उसी उद्देश्य और सीमा में हुआ है जितना 
विनियोग विधेयक में निर्दिष्ट था । 





(स) सर्वोच्च न्यायालय, भारत राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत किसी क्षेत्र से सम्बन्धित 
क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है अथवा जो प्रथम अनुसूची के भाग (क) में 
उल्लिखित राज्य के तत्स्थानी प्रान्त के अन्तर्गत किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में इस 
संविधान के आरम्भ से पूर्व किसी भी समय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता 
था उसके न्यायाधीशों को या उनके बारे में दिए जाने वाले निवृत्ति वेतन, 


5. भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक को या उनके बारे में दिए जान 
वाले वेतन, भत्ते और निवृत्ति वेतन, 


6. किसी न्यायालय या मध्यस्थ न्यायाधिकरण के निर्णय आज्ञप्ति था पंचाट 
के भुगतान के लिए अपेक्षित राशियाँ, 


(ख) संविधान द्वारा अथवा संसद से विधि द्वारा भारित” घोषित किया गया 
अन्य व्यय । जैसे :-- 


. आंध्र राज्य अधिनियम (959 का 30वाँ) के अन्तर्गत मद्रास, आंध्र 
तथा मैसूर को भारत की समेकित निधि से दी जाने वाली राशियाँ । 


2. केन्द्रीय अधिक उत्पादन कर (वितरण) अधिनियम के अधीन राज्यों को 
दी जाने वाली राशियाँ । 


3. राज्य पुनर्सगठन अधिनियम 956 के अन्तर्गत राज्यों को दी जाने वाली 
राशधियाँ । 

(ग) इसके सिवा संविधान के अन्य अनुच्छेदों के अनुसार निम्नलिखित व्यय 
भी भारत की संचित निधि पर भारित हैं :-- 

. सर्वोच्च न्यायालय का शासकीय व्यय [अनुच्छेद 46(3) | 

2. नियंत्रक तथा महालेखापाल के कार्यालय का व्यय [अनुच्छेद 48 (6) | 

3. राज्यों को दिए गए सहायता अनुदान [अनुच्छेद 273, 275(व) | 
4. संघीय लोक सेवा आयोग का व्यय (अनुच्छेद 322) 
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उन्मूलित देशी राज्यों के राजाओं की निजी थलियाँ (7एए ९प्राइ८७) 
(अनुच्छेद 27) । 
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विनियोग विधेयक वित्त मंत्री पेश करते हैं । विधेयक तभी पेश होता है जब 
अनुदानों की माँगें पारित हो चुकी होती है । माँगें पारित होने की आशा में विनियोग 
विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। इनमें उन सारी भारित तथा मतापेक्ष 
राशियों का जिक्र होता है जो माँगों पर बहस के अन्‍्तर्गत सभा ने पारित की हों। 
इसमें स्पष्ट शब्दों में इस बात का उल्लेख होता है की किस वर्ष के लिए और किस 
उद्देश्य के लिए कार्यकारिणी सरकार को यह राशि दी जा रही है। संविधान के अनु- 
च्छेद !4 (2) में कहा हुआ है कि जब विनियोग विधेयक सदन के सामने आया हो तो 
उसमें कोई ऐसा परिवर्तन नहीं सुझाया जा सकता जिससे कि अनुदान की राश्षि में 
फेरफार हो अथवा अनुदान का लक्ष्य बदला जाता हो अथवा भ।रत की समेकित 
निधि पर भारित व्यय की राशि में फेरफार हो । अतएवं विनियोग विधेयक पर 
कोई विशेष बहस नहीं होती, क्योंकि पहले माँगों को पारित करते समय बहस हो 
चुकी होती है। बहस तभी होती है जब माँगों के पारित होने और विधेयक के 
पेश होने के बीच कोई खास बात हुई हो । पेश होने से दो-तीन दिन के अन्दर 
विनियोग विधेयक सदन में पारित हो जाता है । 


प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों में एक नियम है कि विनियोग विधेयक 
पर वाद-विवाद सार्वजनिक महत्त्व के या विधेयक में आने वाले अनुदानों मे 
अन्तहित प्रशासनीय नीति के ऐसे विषयों तक ही सीमित रहेंगे जो पहले कभी 
न उठाए गए हों । यह भी नियम है कि विनियोग विधेयक पर चर्चा में अर्थोपाय 
प्रस्तावों पर बहस नहीं की जा सकेगी । चर्चा में विनियोग, पुनविनियोग, लोक लेखे 
में त्रुटि, व्यय में मितव्ययता जैसे विषय अलबत्ता उठाए जा सकते है। अन्य प्रक्रिया 
की दृष्टि से विनियोग विधेयक उन्ही अवस्थाओ्रों से गुज़रता है जिन अवस्थागओं 
से कोई अन्य विधेयक | अर्थात्‌ इसमें भी प्रवर समिति (8०6८ (४0:777066) 
की आवश्यकता होती है। 


(घ) वित्त विधेयक :--विनियोग विधेयक पारित होने पर वित्त विधेयक पर चर्चा 
प्रारम्भ होती है । वित्त विधेयक* वह विधेयक है जो सरकार द्वारा अगले वित्तीय 
वर्ष के लिए वित्तीय प्रस्थापनाओं को लागू करने के लिए प्रति वर्ष सदन के 
सम्मुख लाया जाता है। संसद्‌ के कार्य संचालन तथा प्रक्रिया संचालन सम्बन्धी 
नियमों के अनुसार किसी कालावधि के लिए अनुपूरक कर आदि को लागू कराने 
वाले विधेयक भी वित्त विधेयक की परिभाषा में आते है। पर ऐसा अवसर बिरले 
ही आता है। कहते हैं एक बार 937 में और बाद में 956 में दो बार पूरक 
वित्त विधेयक सभा के सम्मुख लाए गए थे। साधारणतया प्रत्येक वर्ष के लिए एक 
ही वित्त विधेयक होता हैं जो (फरवरी के आखिरी दिन) आयबव्ययक प्रस्तुत 
करने के बाद वित्त मंत्री द्वारा सभा में तुरंत पेश किया जाता है । 


वित्त विधेयक निश्चित दिन सभा में वित्त मंत्री की सलाह से एक प्रस्ताव द्वारा 
विचारार्थ ग्रहण किया जाता है। प्रस्ताव पर साधारणतया सरकार की सारी व्यय नीति 
अथवा आय नीति पर सामान्य बहस हो सकती है । जब प्रस्ताव को सदन की स्वीकृति 


*वित्त विधेयक के साथ एक ज्ञापन हुआ करता है जिसमें वित्त विधेयक में 
कल्पित कर तथा शुल्क की दरों के परिवर्तन के परिणामों का ब्योरा दिया जाता है, 
ताकि यह समझा जा सके कि नवीन कर-व्यवस्था का क्‍या अर्थ है । 
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मिल चकी होती है तो उसे एक प्रवर समिति को भेजा जाता है। प्रवर समिति से 
वापिस आने के बाद विधेयक पर खंडश: बहस होती है । विचाराधीन वित्त विधेयक 
में ऐसे कोई संशोधन नहीं सुझाए जा सकते, जिनका । विधेयक में प्रस्तावित 
किसी कर में वृद्धि अथवा नया कर जारी कराना हो क्योंकि वित्तीय मामलों की प्रक्रिया 
के अनुसार ऐसे संशोधन के लिए पहले राष्ट्रपति की आज्ञा चाहिए। लेकिन कर की 
दर में कमी सुझाने वाले संशोधन स्वीकार हो सकते है और प्रायः जनता के मत का 
ध्यान रखते हुए वित्त मंत्री ऐसा करते भी हैं। बाद में यदि किसी को कुछ नए खण्ड 
विधेयक में डालने हों तो उस पर विचार किया जाता है और अन्त में विधेयक के 
परिशिष्ट (जिनमें करों, शुल्कों की दरें विस्तार आदि दिए रहते हैं) में उन पर विचार 
होता है और यह हो जाने के बाद विधेयक पर सदन का मत लिया जाता है। वित्त 
विधेयक पर चर्चा होते समय यह रूढ़ि है कि सरकारी प्रवक्ता अर्थात्‌ मंत्रीगण सदन 
में उपस्थित हों । वित्त विधेयक में एक महत्त्वपूर्ण घोषणा होती है और वह यह है कि 
विधेयक के पास होते ही उसमें निर्दिष्ट कर तुरन्त लागू हो जाएँगे। यह क्रिया 
पहली अप्रैल के पूर्व हो जाती है अतएवं नए कर पहली अप्रैल से स्थाई रूप से लागू 


हो जाते हैं । 


विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक दोनों के लोक सभा में पास हो जाने के बाद 
उन्हें राज्य सभा में भेज दिया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 09 के अनुसार 
राज्य सभा विनियोग विधेयक तथा वित्त विधेयक में कोई हेर-फेर नहीं कर सकती 
क्योंकि ये “वित्तीय विधेयक” (#४४०७०८ं»]) 875) होते हैं। पर सभा को इन पर 
बहस करने का अधिकार होता है। दोनों विधेयक राज्य सभा के सम्मुख दो-तीन 
दिन रहते हैं और उनकी अनुमति आने पर वे फिर लोक सभा के सम्मुख आते हैं 
तब विधेयक पारित समझे जाते हैं। विधेयकों का पास होना संसद में आयव्ययक 
की क्रिया का समाप्त होना माना जाता है। 


5. विशिष्ह प्रकार के आयव्ययक 


यदि सभी घटनाएँ कल्पित अपेक्षाओं के अनुरूप होती रहें तो आयव्ययक एक बार 
पास होने पर उसमें घटती बढ़ती की आवश्यकता ही न हो। पर परिस्थितियाँ 
कभी कभी ऐसा रुख लेती हैं कि या तो व्यय अधिक हो जाता है या कम । 
या कभी ऐसा भी होता है कि राशि कितनी चाहिए यह तो जाना जा सके, पर 
उसका उद्देश्य न बतलाया जा सके। ऐसी परिस्थितियों का सामना करने के 
लिए ही संविधान और कार्य संचालन तथा प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों में 
ऐसे नियम हैं जो इन असाधारण परिस्थितियों को सुलझा सकें । स्वयं संसदीय 
कार्यक्रम (रूढ़िगत मार्चे से मई अन्त तक की अवधि जिसे बजट अधिवेशन! कहते 
हैं ) एक ऐसा काल है जब वित्तीय वर्ष का विशेष ध्यान नहीं रखा जा सकता। 
अर्थात्‌ वित्तीय वर्ष तो पहली अप्रैल से शुरू होता है पर संसद्‌ की अनुमति केवल 
मई के अन्त तक ही मिल पाती है। अतएवं निम्नलिखित विशेष उपाय अथवा 
विशिष्ट प्रकार के आयव्ययक व्यवस्थित हैं : 


. लेखानुदान (9०६४७ 60 4८८०७०४), 
34. पूरक अनुदान (5097० ८ग्रव्गांदापए 0:७7) , 


4 भारत की वित्तीय शासन व्यवस्था [अध्याय 





3. अतिरिक्त अनुदान (॥#<०6४४ 5787), 
4. प्रत्ययानुदान (५०४४ ०६ (४८०7४), 


5. अपवादानुदान (#5%०९८9४०07४७४ऋ (७४७70) . 


(क ) लेखानुदान:--लेखानुदान वह अनुदान है जो संसद्‌ में वाषिक वित्त विवरण के 
अन्तर्गत अनुदानों के पास होने तक के काल में कार्यकारिणी को धन उपलब्ध कराता 
है । संविधान के अनुच्छेद 76() (क), जिसमें लेखानुदान विहित है, लेखानुदान 
किसी खास काल तक होने का जिक्र नहीं । उसमें तब तक के लिए लेखानुदान दिलाना 
विहित है जब तक कि नेमित्तिक (]२८४०००) अनुदान सदन के सम्मुख लम्बित 
रहें । पर चैँकि आयव्ययक मई के अन्त तक यास हो ही जाता है साधारणतया लेखानु- 
दान दो महीने के लिए लेने की प्रथा है । पहला लेखानुदान 95] के आयव्ययक 
अधिवेशन में अध्यक्ष तथा केन्द्रीय सरकार की अनुमति से लिया गया था । 


लेखानुदान को कोई भिन्न अनुदान न समझना चाहिए। यह सच है कि लेखानुदान 
के लिए माँग पुस्तक अलग से छपती है पर इसमें अनुदानों की संख्या और क्रम वही 
रहता है जैसा कि वर्ष भर वाली माँग पुस्तकों में । लेखानुदान बनता भी तभी है जब वर्ष 
के अनुदानों की सूची तैयार हो जाती है। केवल अनुदानों के सामने दी हुई राशियों 
में अन्तर होता है। यदि माँग नं० 4 में वर्ष भर के अनुदान में 72 लाख रुपए 
अंकित हों तो लेखानुदान में उस माँग के आगे केवल दो लाख रुपए अंकित होंगे । अर्थात्‌ 
वर्ष भर के लिए जितनी राशि दी हुई होती है उसके दो महीने के अनुपात में राशि दी 
जाती है। साथ ही यह अनुपात उस विस्तार से लेखानुदान में नहीं दिया जाता 
जिस अनुपात में वह पूर्वोक्त वर्ष भर वाली अनुदान पुस्तकों में होते हैं । यहाँ केवल 
अनुदान रचना का पहला भाग अर्थात्‌ कुल राशि न कि उसका वितरण दिया जाता है। 
यह धारणा रहती है कि दो लाख का वितरण उपमाँग शीर्षो में उसी अनुपात में किया 
जाएगा, जिस अनुपात में पूर्वोक्त 2 लाख का वितरण हुआ हो । यहाँ यह भी बतला 
देना चाहिए कि भारतीय वित्त व्यवस्था में लेखानुदानों की अक्षरश: पूर्ति पर उतना 
ध्यान नहीं दिया जाता जितना कि इंगलैंण्ड में । यदि दो महीने की अवधि में दों लाख 
से अधिक व्यय भी हो जाए तो विनियोग लेखा परीक्षा के अन्तर्गत महालेखापाल 
कोई आपत्ति नहीं उठाते । यदि दो महीने के तुरन्त बाद सारे साल के लिए अनुदान 
के रूप में संसद्‌ ने सरकार को धन उपलब्ध कर दिया हो तो महालेखापाल केवल वर्ष 
भर की राशि से ही वास्तविक व्यय की तुलना करते हैं। अर्थात्‌ लेखानुदान एक 


स्थूल उपाय माना जाता है जिसका एकमात्र उद्देश्य सरकार को अस्थाई रूप से धन 
उपलब्ध कराना है। 


संसद्‌ में लेखानुदान के विषय में प्रक्रि] यह है कि आयव्ययक पेश हो चुकने के 
बाद पहले ही दिन लेखानुदान सभा में पेश किया जाता है। लेखानुदानों की माँगों 
प्र सभा में उसी प्रकार बहस होती है जिस प्रकार अनुदान की माँगों पर । श्रन्तर 
कंवल यह है कि अनुदानों की माँगोों पर प्रत्येक माँग पर अलग से बहस की जाती है । 
लेखानुदान में सारी माँगों पर एक साथ बहस हो जाती है। माँगों पर बहस होने पर 
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लेखानदान के विषय में सभा में एक विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया जाता है । 
विधेयक की भाषा उसी प्रकार की होती है जिस प्रकार की सामान्य आयव्ययक के 
विनियोग विधेयक की। विधेयक में पूर्व प्रमाणित माँगों की एक सूची होती है। 
विधेयक पर मामूली तरह की बहस होती है क्योंकि आगे चल कर पूरे वर्ष के ख्च के 
लिए विधेयक पर बहस होती ही है। सारी कार्यवाही साधारणतया एक ही दिन में 
समाप्त हो जाती है। लोक सभा द्वारा लेखानुदान विधेयक पास होने पर' उसे राज्य 
सभा को भेज दिया जाता है वहाँ भी इसी प्रकार की प्रक्रिया होती है । 





(ख ) प्रक अनुदान:--जैसा कि पहले बतलाया गया था यह सदेव सम्भव नहीं कि 
व्यय उतनी ही मात्रा में हो जितना कि संसद ने वाषिक विनियोग अधिनियम' के 
अन्तर्गत पारित किया हो। अतएव संविधान में यह व्यवस्था है कि आवश्यकता 
पड़ने पर सरकार पूरक अनुदान ले सकती है। पूरक अनुदान संसद से यथाश्ीघ्र लेना 
चाहिए। अर्थात्‌ आवश्यकता पड़ते ही ले लेना चाहिए क्‍योंकि बग्रेर संसद की 
अनुमति के व्यय करना सम्भव नहीं है। पर बहुत जल्दी भी पूरक अनुदान नहीं लिए 
जा सकते क्योंकि कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ होती हें जब प्रगटव: तो अधिक वित्त 
की आवश्यकता पड़ती है पर बाद में एक अनुदान के किसी अन्य उपशीषंक से धन 
उपलब्ध हो सकत। है । दूसरे, संसद्‌ के अधिवेशन भी हमेशा नहीं होते । अतएव 
प्रथा यह है कि पूरक अनुदान तीन-चार महीने की अवधि से लिए जाते हे । इस 
अवधि में भारत की आकस्मिकता-निधि से वित्त लिया जाता है और पूरक 
अनुदान मिलते ही उसकी रिक्तता पूरी कर दी जाती है। 


पूरक अनुदान के मुख्य दो भेद हे :--- 
() प्री-पूरी राशि के पूरक अनुदान, और 
(2) प्रतीकानुदान । 


पूरक अनुदान उसी सेवा अथवा उस नवीन सेवा के लिए हो सकते हे जिनके लिए 
संसद्‌ ने पहले अनुमति दे दी हो। नियमों में प्रतीकानुदान के लिए योग्य परिस्थि- 
तियाँ इस प्रकार गिनाई गई हैं :--- 
() जब वित्त उपलब्ध हो (अर्थात्‌ मूल अनुदानों के गौण शीर्षों में धन' बचा 
हो) पर एक नवीन सेवा के लिए व्यय की आवश्यकता हो । 


(2) जब एक नवीन सेवा पर व्यय करना हो तो उसके लिए धन किसी ग्ैर- 
सरकारी क्षेत्र से विशेष सहायता के रूप में मिलने वाला हो । 


(3) तथा जिन अवस्थाओं में मूल अनुदान लिए गए हों, उन अवस्थाओं में ही 
परिवर्तन हो गया हो यद्यपि परिवर्तन के लिए संसद्‌ की विशिष्ट अनुमति 
लेना आवश्यक न हो । 


इक अनुदानों के निर्माण का यह तरीका है कि प्रत्येक संसदीय अधिवेशन के पूर्व 
शासकीय मंत्रालय वित्त मंत्रालय को यह सूचित करता हे कि उन्हें कितनी अधिक 
राशि की आवश्यकता है। इन माँगों को वाधिक अनुमानों की भाँति महालेखापल 
को भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ती । वित्त मंत्रालय स्वयं उनकी परीक्षा कर 
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लेत। है व यदि आवश्यक हो तो “व्यय वित्त समिति” * (450९7 077८ 7५४०7०८ 
(४०077770८८) का भी परामर्श ले लिया जाता है। यह क्रिया होने पर उन्हें पृर्वोक्‍्त 
माँग पुस्तकों की तरह ही एक छोटी माँग पुस्तक के रूप में सभा के सामने प्रस्तुत कर 
दिया जाता है। 


पूरक माँग की पुस्तक पूजी और राजस्व व्यय के लिए अलग अलग नहीं बनती । 
सारे पूरक अनुदान एक ही जगह संग्रहीत होते हैं । इसमें कोई बड़ा व्याख्यात्मक 
ज्ञापन भी नहीं होता, केवल प्रत्येक पूरक माँग के नीचे पूरक माँग लेने की आवश्यकता 
का उल्लेख करना पड़ता है। तुलना के लिए यह भी उल्लेख करना पड़ता है कि मूल 
अनुदान की राशि कितनी थी । भारित और मतापेक्ष राशियाँ अलग अलग से दिख- 
लानी पडती हे। पूरक अनुदानों के विषय में यह सबसे महत्त्व की बात है कि ये माँगे 
वित्तीय वर्ष पूरे होने के पहले ही सभा से पारित हो जानी चाहिए । इसीलिए अक्सर 
देखा जाता है कि नवीन वर्ष का आयव्ययक 28 फरवरी को सभा में प्रस्तुत हो 
जाने पर भी मार्च के महीने में सदन के सम्मुख चालू वर्ष के लिए प्रक माँगें उपस्थित 
होती है । 

पूरक अनुदानों पर संसद में केवल उन मदों तक ही वाद-विवाद सीमित रहता है 
जिनसे वे अनुदान बने हों । यदि चर्चागत मदों की व्याख्या करने या उन्हें स्पष्ट 
करने के लिए आवद्यक न हो तो मूल माँगों पर या उनसे सम्बन्धित नीति पर चर्चा 
नहीं होती । इसी तरह प्रक माँग सम्बन्धी विनियोग विधेयक सभा के सम्मुख रहते 
हुए केवल स्पष्टीकरण के विषयों पर चर्चा हो सकती है नीति के प्रइन पर नहीं । रूंढ़ि 
है कि यदि पूरक माँग किसी नवीन सेवा के सम्बन्ध में हो तो उसमें अन्तहिंत नीति के 
प्रशन भी बहस में उठाए जा सकते हें । 


लोक सभा में पुरक अनुदानों का विधेयक पास हो जाने पर बह राज्य सभा को 
भेज दिया जाता है। 950 में लोक सभा के सम्मुख पूरक माँगें पेश होने पर उन पर 
चर्चा होने के पर्व प्रावकलन समिति ने माँगों की जाँच की थी और समिति के प्रतिवेदन 
होने पर संसद ने माँगों को अनुमति दी थी पर तब से प्राककलन समिति द्वारा ऐसी 
कोई जाँच नहीं की गई है । 


(ग) अतिरिक्त अनुदान:--- वित्तीय व्यवह्र कितने ही नियन्त्रण के साथ क्यों न 
किए जाएँ और आवश्यक पूर्ति के लिए यथासमय पूरक अनुदान लेने की कितनी 
ही सावधानी क्‍यों न बरती जाए ऐसे अवसर आते हैं (ग़लती से अथवा 
परिस्थितियों की विवशता से) जब विनियोग अधिनियम में दी हुई राशि 
से अधिक व्यय हो ही जाता है। संसदीय प्रथा में यह नियम विरुद्ध है क्योंकि कोई 
ऐसी राशि खर्च नहीं हो सकती जिसके लिए विनियोग विधेयक में अनुमति 
न हो। अतएव संविधान ने यह व्यवस्था कर दी है कि ऐसी परि- 
स्थितियों में व्यवहार के बाद भी (अर्थात्‌ वित्तीय वर्ष के बाद) संसद्‌ की अनुमति 
ली जा सकती है। संविधान ने केवल अनुमति की ही बात कही है पर चूँकि अतिरिक्त 


*/व्यय वित्त समिति” वित्त मंत्रालय की एक सलाहकार समिति है जो विशेष 
तरह के व्यय प्रस्तावों की परीक्षा करती है । इसके बारे में अधिक विस्तार से 
वित्त नियंत्रण के अन्तर्गत अगले अध्याय में बतलाया गया है । 
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व्यय की कोई हंद होनी चाहिए और ऐसे सीमोपरि व्यय सीमोचित रहे, अतएव 
लोक सभा ने उसमें यह एक और शतर्तें* लगा दी है कि लोक लेखा समिति द्वारा पहले 
उनकी भली भाँति परीक्षा की जाए अर्थात्‌ सोमोपरि व्यय की माँगें सभा के सम्मुख 
आने के पूर्व सेमिति को यह देख लेना चाहिए कि सोमोपरि व्यय वास्तव में 
परिस्थितिवश था ; किसी लापरवाही के कारण नहीं । लोक लेखा समिति के 
प्रतिवेदन मिल जाने पर वित्त मंत्रालय द्वारा सीमोपरि व्यय की माँगें बनाकर सभा के 
सम्मख पेश की जाती है । सभा में सीमोपरि व्यय की माँगों पर बह१ नहीं होती । 
माँगों के साथ ही विनियोग विधेयक भी सभा के सम्मुख लाया जात। है। साधारण 
बहन के बाद यह विधेयक पारित कर दिया जता है जिस पर राज्य सभा में भी 
बसा ही पारण होता है । 

956-57 तक सीमोपरि अनुदान सभा के सम्मुख तभी आते थे जब कि किसी 
वित्तीय वर्ष के लेखे बन्द हो चुके होते और उस पर नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक 
का प्रतिवेदन भी सभा में प्रस्तुत हो चुकता (जिसके लिए आसानी से दो तोन साल 
लग जाते) । पर 956-57 के लोक लेखा समिति के प्रतिवेदत के परिणामस्वरूप 
अब यह प्रथा है कि सारे वितियोग लेखे और उस पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का 
इन्तज़ार किए बिता हो नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक सीमोपरि व्यय पर अपनी 
रिपोर्ट संसद्‌ को पेश करता है ताकि लोक लेखा समिति तुरन्त उसकी परीक्षा कर 
सके व सरकार भी सीमोपरि व्यय पर यथाशी त्र संसद्‌ की अनुमति ले सके । 


(घ) प्रत्ययानुदान:--प्रत्ययानुदान की व्यवस्था संविधान ने असाधारण समयों 
के लिए की है । युद्ध जेसी परिस्थितियों में यह सेव संभव नहीं कि व्यय की 
माँगे उसी विस्तार व्यवस्था से संसद्‌ के सम्मुख लाई जाएँ जेसी कि साधारण 
परिस्थितियों में । क्योंकि व्यय की मात्रा इतनी अधिक हो सकती है कि उनका 
विस्तार देता कठिन हो सकता है अथवा व्यय के प्रयोजन ही बिल्कुल अनिद्चत हो 
सकते हे । साथ ही प्रजातन्त्र पद्धति को स्वीकार करते हुए किसी व्यय के लिए संसद्‌ 
की अनुमति आवश्यक है। अतएव सभा को संविधान ने यह अधिकार दिया है कि वे 
इस प्रकार के अनुदान भी अनुमोदित कर सकती है जिसमें कोई खास राशि और 
प्रयोजन इंगित न हों। यह व्यवस्था इंगलैण्ड के वोट आफ क्रेडिट” का अनुकरण 
करते हुए भारतीय संविधान में की गई है। भारत की' संसद्‌ के सामने ऐसे अनुदान 
देने की अभी तक कोई परिस्थिति नहीं आई है । 


“यह शर्ते लोक सभा के कार्य संचालन तथा प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों में लोक 
लेखा समिति का ज़िक्र करते हुए नियम 308(4) में दी हुई है, इसकी चर्चा अगले 
अध्याय में की गई है । 


लोक सभा द्वारा इस नियम के बनाए जाने का कारण लोक लेखा समिति ही 
थी। 92-22 की लोक लेखा समिति ने अपने प्रतिवेदन में सिफ़ारिश की थी 
कि “यदि किसी वित्तीय वर्ष के खाते बन्द होने पर उसमें यह पाया जाए कि किसी 
भाग के अंतर्गत वास्तविक व्यय अनुदान से अधिक हो गया है तो वह सीमोपरि 
व्यय सभा द्वारा पास होना चाहिए । यह अतिरिक्त व्यय पहले समिति द्वारा परीक्षित 
होना चाहिए व बाद में सभा के सम्मुख सीमोपरि व्यय प्रस्तुत करते समय सरकार 
को समिति का प्रतिवेदन सभा के सम्मुख पेश करना चाहिए” | समिति की यह 
सिफ़ारिश सरकार ने मान ली थी । तब से लोक सभा की यह नई शर्त व्यवहृत है । 
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(च) अपवादानुदान:---अपवादानुदानों की व्यवस्था भी संविधान ने असाधारण 
परिस्थितियों के लिए की है। प्रत्ययानुदान और अ्पवादानुदान में अन्तर यह है कि 
जहाँ प्रत्ययानुदान में व्यय के विस्तार व वर्णन नहीं दिए जाते हें वहाँ अ्रपवादानुदान में 
अनुदान का एक से अधिक वर्ष के लिए लागू होने के नियम का अपवाद किया 
जाता है। संकट काल में सभा एक से अधिक वर्ष के लिए अनुदान दे सकती है जो 
साधारण वाषिक आय व्यय द्वारा संभव नहीं । यह व्यवस्था भी इंगलेण्ड के वोट आफ़ 
क्रेडिट” का अनुकरण करते हुए की गई है। प्रत्ययानुदान व अपवादानुदान के विषय 
हे संस का प्रक्रिया उसी प्रकार होती है जिस प्रकार की सामान्य आयव्ययक के 

षय में । 


अध्याय 7 
वित्तीय नियंत्रण 


प्रत्येक सुगठित वित्त व्यवस्था में वित्तीय नियंत्रण आवश्यक है । वित्तीय नियंत्रण 
का उद्देश्य राष्ट्र के धन का अधिक से अ्रधिक फल दिलाना है। भारतीय वित्त 
व्यवस्था में भी वित्त नियन्त्रण का प्रबन्ध है। यह नियन्त्रण दो प्रकार से होता है । 


(।) सरकारी वित्तीय नियंत्रण, तथा 
(2) संसदीय वित्तीय नियन्त्रण । 


बग़ेर सरकारी वित्तीय नियन्त्रण के संसदीय वित्तीय नियन्त्रण नहीं हो सकता ओर 
बग़ेर संसदीय नियन्त्रण के सरकारी नियन्त्रण में बल नहीं। वेसे तो प्रत्येक 
विभाग तथा प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को अपने क्षेत्र में वित्त नियन्त्रण करना 
पड़ता है पर इस सम्बन्ध में सरकारी क्षेत्र में वित्त मन्त्रालय का विशष दायित्व है । 
संसदीय वित्तीय नियन्त्रण की ज़िम्मेदारी उन दो समितियों पर विशेष रूप से है जिन्हें 
“वित्तीय समितियाँ” कहते हे । 


3. सरकारी वित्तीय नियंत्रण 


सरकारी वित्तीय नियन्त्रण दो अवस्थाओं में होता है: (क) चालू व्यय 
के समय तथा (ख) भावी व्यय के समय। यह सव्ंविदित नियम है 
कि संसद्‌ द्वारा' व्यय प्रस्तावों का पारित हो जाना सरकारी विभागों को 
खर्च करने के' लिए पर्याप्त अधिकार नहीं दिलाता । प्रत्येक व्यय-प्रस्ताव के समय 
विभागों को एक अनुमति लेनी पड़ती है जो वित्तीय भाषा में व्यय अनुमति” 
कहलाती है। संसद द्वारा व्यय प्रस्तावों के पारित होने से सिर्फ़ इतना ही फ़रके 
पड़ता है कि व्यय-नियंत्रण क्षेत्र सीमित हो जाता है क्योंकि व्यय कार्यक्रम ऐसे ही होने 
चाहिए जो संसद्‌ द्वारा पारित हो चुके हैं। पर वास्तव में व्यय के पूर्व मंजूरी * का होना 
आवश्यक है। वित्त मन्त्रालय ने इस सम्बन्ध में प्रत्येक विभाग को कुछ वित्तीय 
अधिकार दिए हें पर उन अधिकारों के बाहर का प्रस्ताव होने पर उन्हें वित्त विभाग 
में भेजना पड़ता है । 


“व्यय अनुमति के सम्बन्ध में इधर बहुत विवाद चल रहा है। 954-55 
के सिविल विभागों के लेखा प्रतिवेदन में नियंत्रक तथा भूतपूर्व महालेखा परीक्षक 
श्री अशोक चन्दा ने अपना मत प्रदर्शन किया था कि वित्त मंत्रालय में एक स्थूल' 
जाँच होनी चाहिए और सक्ष्म जाँच मंत्रालय या शासकीय विभागों में ही रहनी 
चाहिए। इसका समर्थन करते हुए संसद्‌ की लोक लेखा समिति ने अपने आठवें 
प्रतिवंदन (द्वितीय लोक सभा) में कहा है कि आयव्ययक के प्रस्ताव में शामिल 
होने के पूर्व वित्त मंत्रालय द्वारा पूरी-प्री जाँच होनी चाहिए। एक बार प्रस्ताव 
पास हो जाने पर शासकीय विभागों को पूरे अधिकार होने चाहिएँ और उन्हें व्यय 
मंजूरी के लिए वित्त मंत्रालय के पास पुनः जाने की जरूरत न' हो। इसी तरह 
के 905 प्राककलन समिति ने भी अपने 20वें प्रतिवेदन (द्वितीय लोक सभा) में 
अकद किए हूं । 
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व्यय की मंजूरी में जिन बातों को देखना पड़ता है वे ये हैं :-- 
() क्या विभाग वह व्यय करने में समर्थ है ? 
(2) क्या वित्तीय औचित्य के नियम पालन किए गए हैं ? और 


(3) क्‍या व्यय का माप अन्य तत्समान प्रयोजनों पर किए गए व्यय के 
अनुकूल है ? 

इनके सिवा वित्त मन्त्रालय संसद्‌ की सामान्य प्रवृत्तियों को भी ध्यान में रखता 

है क्योंकि भले ही वित्त मंत्रालय के क्षेत्र में किसी व्यवहार विशेष को कार्यान्वित 

करने की अनुमति देना न हो पर बाद में यदि उस प्रयोजन की संसद्‌ द्वारा 

आलोचना होती है तो उसके लिए जिम्मेदारी वित्त मन्त्रालय को ही लेनी पड़ती है। 


भविष्य में होने वाले व्यय के विषय में वित्त मन्‍्त्रालय को और भी सावधान रहना 
पड़ता है। किसी नवीन सेवा पर व्यय अथवा पुरानी सेवा पर अधिक होने वाला 
व्यय संसद्‌ की अनु मति के बिना नहीं हो सकता । इन अधिक व्ययों के लिए पूरक 
अनुदान लेने पड़ते हें। पूरक अनुदान लेना बहुत सामान्य बात नहीं मानी जाती 
क्योंकि जितने ही अधिक पूरक अनुदान लिए जाएंगे उतना ही आय-व्ययक कमज़ोर 
माना जाएगा । इसीलिए प्रत्येक नवीन सेवा और पुरानी सेवा पर अधिक व्यय के 
बारे में वित्त मन्त्रालय को बहुत सावधान रहना पड़ता है। यह कार्य वित्त मन्त्रालय में 
केवल आय-व्ययक के समय ही नहीं होता वरन्‌ साल भर चालू रहता है। सरकार के 
अपने कार्यक्रम के अनुसार योजनाएँ बनती हे और उसी समय वित्त नियन्त्रण के 
भसिद्धान्तों की दृष्टि से उनकी परीक्षा की जाती है। यदि कार्यक्रम अत्यधिक आवश्यक 
हुआ तो पूरक अनुदान लिया जाता है और यदि वह अगले आय-व्ययक तक रुक 
सकता हुआ तो अगले आय-व्ययक में उसके लिए व्यवस्था की जाती है । 


४. 


नवीन सेवाओं पर व्यय में जिन बातों का ख्याल किया जाता है वे ये है : 

(१) क्या व्यय करना अत्यधिक आवश्यक है ? 

(2) क्या उल्लिखित राशि बिल्कुल ज़रूरी है, उसमें कोई कमी नहीं हो सकती ? 
(3) क्या सेवा की योजना पूरी तरह से पक्की है ? 


पंचवर्षीय योजनाओं में व्यवस्था की दृष्टि से अब एक और बात का ध्यान रखना 
पड़ता है और वह यह कि नवीन सेवाएँ पंचवर्षीय योजनाओं की परिधि में मौट 
तौर पर शामिल होनी चाहिएँ । 


(क) संसद द्वारा पारित प्रस्तावों की जाँच:--आय-व्ययक पास होते ही व्यय के 
लिए उपलब्ध राशियाँ आज्ञापत्रों के रूप में विभागों को सूचित कर दी जाती हें। 
आवश्यकतानुसार इन राशियों का पुन: बेटवारा छोटे अधिकारियों के बीच किया 
जाता है। साधारणतया व्यय करने वाले अधिकारियों से यह अपेक्षा को जाती 
है कि वे आज्ञा पत्र में सूचित किसी “विनियोग के प्राथमिक एककों” ([/कंगाक्ाए 
एंड ० 2फ्ण्शंबां०ा0) के अनुसार ही व्यय करेंगे । विनियोग के 
प्राथमिक एकक मोटे तौर पर वे हे जिनके अन्तर्गत व्यय के लिए धन उपलब्ध कराय 
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जाता है| विभागों की विशेषताओं के अनुसार नवीन प्राथमिक एक्रक निर्माण 
किए जा सकते हे पर साधारणतया उसमें कोई परिवर्तेन नहीं किया जा सकता । प्रमुख 


प्राथमिक एकक इस प्रकार हें : 
(।) अधिकारियों का वेतन 
92 ) सिब्बन्दी का वेतन (89 04 85४20]87770॥0 ) 
3) भत्ते, मानदेय आदि 
) अन्य प्रभार (20%7868) 
) सहायक अनुदान, अंशदान और दान 
) मूल निर्माण कार्य 
) सुधार तथा विस्तार कार्य 
) मरम्मत तथा अनुरक्षण 
) औज़ार तथा संयन्त्र 
(0) निधि का नियतन और  क्षत्तिपूर्ति (5388 87776560 ब्या्व 007एथव- 
88707) 
) अन्य सरकारी विभागों को दी जाने वाली रक़में 
2) आरक्षित (0२०५८४ए८) 
3) उचंत (8प्रछ०८०७८) 
(4) इंग्लेण्ड में व्यय 
(5) विनिमय से लाभ या हानि । 


प्राथमिक एककों में पारित (७०४८०) तथा भारित (20057४८०) दोनों ही प्रकार 
की राशियाँ हो सकती हें । 
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यह सदेव सम्भव नही कि व्यय इन प्राथमिक एककों के अस्तर्गत उपलब्ध 
कराई राशियों के अनुसार ही हो । अतएब उपयुक्त अधिकारियों को यह 
अधिकार दिया जाता है कि वे इनमें कुछ शर्तों का पालन करते हुए फेर बदल 
कर सकें। दो अलग अनुदानों के प्राथमिक एककों में परस्पर फेर बदल सम्भव 
नहीं । इसी फेर बदल को पुनविनियोग की क्रिया कहते हैं। पुनविनियोग की 
आज्ञा हमेशा उस अधिकारी द्वारा दी जानी चाहिए जो उस अनुदान का 
नियन्त्रक हो । संसद्‌ ने पुनविनियोग की शर्तें इस प्रकार निर्धारित कौ हैं :-- 
(4) भारित व्यय की कमी को पूरा करने के लिए संसद द्वारा पारित 
व्यय के बचे धन का उपयोग नहीं किया जा सकता और न भारित 

व्यय के बचे धन का उपयोग पारित व्यय के लिए । 


(2) नवीन सेवाओं के लिए पुनविनियोजन नहीं किया जा सकता। 
इन शर्तों से स्पष्ट है कि संसद्‌ की इच्छा पूर्ति का शासन को कितना ध्यान 


रखना पड़ता है। इनके सिवा पुनविनियोग की कुछ शर्तें ऐसी भी हैं जो वित्त 
मंत्रालय ने लागू की हैं और जिनका पालन होना चाहिए। उदाहरणार्थ 


22 भारत की वित्तीय शासब व्यवस्था [अध्याय 





अनपेक्षित प्राप्तियों से पुनविनियोजन नहीं हो सकता । ऐसी प्राप्तियों को अलग 
से जमा कराना विभाग विशेष का कर्तव्य है। इसी प्रकार गोपनीय सेवा अनुदान 
से किसी अन्य सेवा के लिए व्यय नहीं किया जा सकता । इस विषय में वित्त 
मंत्रालय के अधिकारों पर भी नियंत्रण है। वित्त मंत्रालय' केवल गोपनीय' सेवा 
अनुदान के 25 प्रतिशत तक अन्य सेवा पर व्यय करने के लिए विभागों को अनुमति 
दे सकता है। यदि 25 प्रतिशत से अधिक की आवश्यकता हो तो नियंत्रक तथा 
महालेखापाल की सम्मति लेनी पड़ती है। 


पुनविनियोग के प्रस्ताव हमेशा बड़ी सावधानी से देखे जाते है चाहे वे 
शासकीय मंत्रालयों के हों अथवा वित्त मंत्रालय के । परिस्थिति द्वारा बाध्य 
होने पर ही पुतविनियोग के लिए स्वीकृति दी जाती है । पुनविनियोग 
सिर्फ़ इसलिए नहीं करने दिया जाता है कि पैसा काफ़ी बचा हुआ है। हो 
सकता है किसी विशेष एकक के अन्तर्गत किसी कारण से व्यय न हो सका हो 
और पर्याप्त राशि बच रही हो । पर वित्त नियंत्रण का नियम है कि यदि 
आवश्यकता न हो तो ऐसी राशियाँ सरकारी कोष में समपित (8प7थ८३०००) करनी 
चाहिए । समपित होने वाली राशियों का पता लगने से सरकार को अपने 
उपाय-साधन आयव्ययक (४०४४ »०0 (८७०५४ 3002०) बनाने मे काफ़ी मदद 
मिलती है। अतएवं जहाँ विभाग को पुनविनियोग की ज़रूरत पूरी करनी 
पड़ता है वहाँ अपेक्षित समर्पण का भी ध्यान रखना पड़ता है । इस सम्बन्ध 
में यह व्यवस्था है कि प्रतिवर्ष दिसम्बर तथा फरवरी के मध्य में विभागीय 
अधिकारी वित्त मंत्रालय को अपेक्षित बचतें सूचित करते हैं । इन सूचनाओं के 
साथ बचत के कारण भी दिए जाते हैं। 


बचत ओर पुनविनियोग के साथ वित्त नियन्त्रण में एक ज़िम्मेदारी 
ओर है कि व्यय उतना ही हो जितना अनुदान में बतलाया गया हो। यह 
तभी हो सकता है जब व्यय की प्रगति पर विभागों का ध्यान हो । इसके लिए प्रत्येक 
विभाग अथवा अनुदान नियन्त्रक के पास एक रजिस्टर होता है जिसमें वे व्यय 
की मासिक प्रगति दर्ज़ करते जाते हैं । अध्याय चार में बतलाया गया था कि 
लेखा विभाग प्रत्येक महीने शासकीय विभागों को कुल व्यय की राशियाँ सूचित 
करते हैं । इस सूचना का उद्देश्य विभागों द्वारा स्वयं रखे गए व्यय-प्रगति लेखे 
का मिलान करना है। उक्त प्रगति निरीक्षण के अतिरिक्त विभागों को व्यय 
नियन्त्रण के लिए एक “दायित्व पंजी” (42०77 7२०४।४८८०) भी रखनी पड़ती 
है जिसमें उन्हें किसी प्रयोजन पर कितना और ख्च करता है इसका ब्योरा 
रखना पड़ता है ताकि किसी भी वक्‍त यह जाना जा सके कि और कितने व्यय की 
आवश्यकता पड़ेगी । यह जानकारी व्ययाधिक्य को रोकने के लिए अत्यधिक उपयोगी 
सिद्ध होती है। 


(ख) भावी व्ययों की जाँच:---जेसा पहले बतलाया गया था भावी व्ययों से 
तात्पर्य न केवल नवीन सेवाओं से है वरन्‌ संसद्‌ अनुमोदित प्रयोजनों पर होने 
वाले अधिक व्यय से भी है । इस सम्बन्ध में साधारणतया नियंत्रण के तीन रूप है : 

() बहुत बड़ी योजनाओं के व्यय की जाँच, 
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2) साधारण बड़ी योजनाओं (अर्थात्‌ करीब दस लाख रुपए से ज़्यादा खच्चे 
वाली) की जाँच, व 





(3) छोटे खर्च वाले प्रस्तावों की जाँच। 


बहुत बड़े प्रस्तावों की जाँच के लिए खास रिपोर्ट पहले मँगाई जाती हे 
जिसमे योजना के ओऔचित्य व उपयुक्तता पर विचार किया जाता है । दूसरे वर्ग 
के प्रत्ताओं को एक वित्त नियंत्रण समिति के सम्मुख पेश किया जाता है। 
950 तक इस कार्य के लिए एक संसदीय समिति थी जिसे “स्थायी वित्त समिति” * 
(82708 िं7थ०९८ (४077777006०) कहा करते थे । पर 950 से यह कार्य एक 
विभागीय वित्त समिति को सौंपा गया है । 954 तक यह समिति “विभागीय 
वित्त समिति” ([0692/077679] ४७70९ (077४४८९) कहलाती थी पर अब 
यह व्यय वित्त समिति” (+एल्ावीएपः९ फतक्राटड (00777778८) कहलाती है । 


“व्यय वित्त समिति” के सम्मुख निम्नलिखित प्रस्ताव विचारार्थ भेजे जाते हैं : 


() नवीन सेवाओं के लिए लगने वाले व्यय के सारे प्रस्ताव। 


(2) विद्यमान सेवाओं की वृद्धि में प्रतिवर्ष 2. 5 लाख आवर्ती और दस 
लाख अनावर्ती से अधिक लगने वाले व्यय के प्रस्ताव । (कुछ ऐसे 
भी प्रस्ताव हैं जिसमें नीति का प्रदन हो यद्यपि प्रारम्भिक 
व्यय तुलना में थोड़ा हो । ऐसी हालतों में प्रस्ताव को समिति के सामने 
रखा जाता चाहिए या नहीं यह मन्त्रालय द्वारा निश्चित किया जाता है) । 


(3) पूरक अनुदानों के सारे प्रस्ताव | इसमें केवल व्यय वित्त समिति 
द्वारा सुझाए प्रस्ताव ही शामिल नहीं होते वरन्‌ ऐसी व्यय वृद्धियाँ 
भी शामिल हैं जो विभिन्न कारणों से साधारण तौर पर हुई हों। 


(4) ऐसे अन्य प्रस्ताव जिस पर वित्त मन्त्रालय, समिति की सलाह लेना 
चाहता हो । 


इनके अतिरिक्त ऋण के प्रस्ताव और स्वायत्त संस्थाओं, निगमों से प्राप्त प्रस्ताव 
भी समिति के विचारार्थ रखे जात हैं। 





.__ स्थायी वित्त समिति की स्थापना 922 में हुई थी । समिति के सामने नवीन 
सेवा के सार प्रस्ताव भेजे जाते थे। इसी प्रकार पाँच लाख से अधिक के अनावर्ती 
व एक लाख से अधिक के आवर्ती प्रस्ताव भी उसकी अनुमति के लिए पेश किए जाते थे । 
अनूपूरक अनुदान के प्रस्ताव व नीति विषयक प्रइन भी वित्त समिति के सामने रखे 
जाते थे। समिति के 6 सदस्य हुआ करते थे जिसमें संसदीय कार्यों के मंत्री 
तथा वित्त मंत्री भी शामिल थे । वित्त मंत्री समिति का सभापति हुआ करता था । 
समिति की बेठकें संसद्‌ के अधिवेशन काल में हुआ करती थीं। रेल वित्त के लिए 
एक जलग 'रल स्थाई वित्त समिति” (२७7॥9४ए 5बाठा। 8 क्‍पृंपद्रत०८८ 
(०गगआं।८८) थी, जिसके बारे में अध्याय 9 में उल्लेख किया गया है । 
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व्यय वित्त समिति का अध्यक्ष वित्त मंत्रालय का संयुक्त सचिव होता है तथा 
वित्त मंत्रालय के सचिवों के अतिरिक्त अन्य मंत्रालयों के वित्त सलाहकार भी 
इसके सदस्य होते हैं । समिति के सामने जो प्रश्न आते हें उन पर यदि आवश्यकता 
हो तो वित्त मंत्री की भी सलाह ली जाती है। व्यय वित्त समिति जिन 
पहलुओं से प्रस्ताव की परीक्षा करती हैं उनमें से कुछ के नमूने इस प्रकार हैं :-.. 


() क्या प्रस्ताव या उसके किसी अश पर स्थाई वित्त समिति ने पहले 
भी विचार किया था और यदि हाँ, तो उसके परिणाम क्या थे ? 


(2) क्‍या प्रस्ताव में भंडार (80076) संयंत्र (8060. छत ०८४४४९०ए) 
खरीदने पड़ेंगें ? यदि हाँ तो, 
(क) भंडार, सयंत्र आदि की अन्दाज़न कीमत क्या होगी ? उनके उपलब्ध 
करने की क्‍या व्यवस्था की गई है ? 


(ख) महानिदेशक निपटान ([)776८:07 ० 70800&8) के पास के बचे 
सामान में जिस सामाद की आवश्यकता है वह कितना है । 


(3) क्‍या प्रस्ताव पूर्ण है अथवा इसके पारित होने में भविष्य में और 
व्यय करने की आवश्यकता होगी ? यदि हाँ, तो भविष्य में कितना 
और किस तरह का व्यय करना होगा ? 


(4) क्‍या वित्त समिति की अनुमति की प्रत्याशा में पहले ही कुछ व्यय' 
किया जा चुका हैं ? यदि हाँ, तो कितना और क्‍यों ? 


(5) व्यय की पूर्ति के सम्बन्ध में विभाग ने क्‍या व्यवस्था की है! 


(6) क्‍या प्रयोजन लाभदायक है ? प्रयोजन में कितनी पूँजी लगने वाली है 
और उससे कितना मुनाफ़ा होने वाला है ? 


प्रस्ताव में इसके सिवा आवर्ती तथा अनावर्ती व्ययों का ब्योरा, कर्मचारियों 
के बेतत की दर तथा अन्य वित्तीय जानकारी देनी पड़ती है जो वित्तीय 
नियंत्रण की परिचायक है । छोटे व्यय प्रस्ताव वित्त विभाग में ही मान्य मापदण्डों 
के आधार पर जाँच कर लिए जाते हैं । 


2. संसदीय वित्तीय नियंत्रण 


सरकारी वित्त नियन्त्रण कितना ही सूक्ष्म और दृढ़ क्‍यों न हो पर वह 
सरकारी ही है। माना कि वित्त मंत्रालय शासकीय मंत्रालयों के प्रस्तावों की 
भलीभाँति जाँच करता है पर कार्यकारिणी के अंग होने के नाते सम्भव है 
कि उनमें एक तरह के पक्षपात की भावना आ जाए। इसीलिए संसदीय 
वित्त नियन्त्रण की भी आवश्यकता होती है। एक प्रख्यात लेखक के' शब्दों में 
““व्यय सावधानी से किया गया हो; वह क़ानूनन' उक्त उपयोग के लिए उपलब्ध 
भी हो व उसके लेखे की संसद्‌ द्वारा नियुक्त एक स्वतन्त्र अधिकारी ने 
परीक्षा भी की हो पर जब तक संसद्‌ उन लेखा परिणामों को ध्यान में न लेती 
हो उनका कोई अर्थ नहीं होता और वे प्रक्रियाएँ केवल औपचारिकता मात्र रह 


जाती हें ।” जैसा कि पहले बतलाया गया था यह कार्य लोक लेखा समिति और 
प्राककलन समिति द्वारा किया जाता है। 
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(क) लोक-लेखा सम्रितिः--भारत में लोक लेखा समिति का इतिहास अत्यधिक 
पुराना है। यह समिति 92 के माटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार काल से केन्द्र में और प्राय: 
तभी से सभी प्रान्तों में काम करती रही है । 3. का उन दिनों उद्देश्य था कि 
वह यह देखे कि सरकारी विभागों द्वारा वित्त उन्हे मात्राओं में व उसी सीमा में 
व्यय किया गया है जिसके लिए एसेम्बली ने अनुदान दिए हों। समिति का यह्‌ भी 
उद्देय था कि वह एसेम्बली को निम्नलिखित घटनाओं की सूचना दे :-- 


() एक अनुदान से दूसरे अनुदान में किए गए पुनविनियोग ; 
(2) उसी अनुदान में रहते हुए नियम विरुद्ध पुनविनियोग ; तथा 


(3) वित्त विभाग द्वारा प्राथित अन्य प्रकार के व्यय । 


अध्यक्ष को मिला कर उन दिनों समिति के 2 सदस्य हुआ करते थे। 
जिन में दो तिहाई एसेम्बली के चुने हुए सदस्यों द्वारा निर्वाचित हुआ करते 
थे और एक तिहाई गर चुने हुए सदस्यों में से गवर्नर जनरल द्वारा नाम निर्देशित 
हुआ करते थे । चुनाव अनुपाती प्रतिनिधित्व ( ?70907007] 5 ९[076567(&007) 
के आधार पर हुआ करता था । आधे सदस्य वर्ष भर के बाद निवृत्त हुआ करते 
थे। फाइनेन्स मेम्बर (अर्थात्‌ वित्त मंत्री) इस समिति का अध्यक्ष हुआ करता था 
और वित्त विभाग का सचिव नियुक्त सदस्य हुआ करता था । 


947 तक बराबर यह रचना चलती रही । स्वतन्त्रता मिलने के साथ समिति 
को एक वास्तविक स्वतन्त्र संस्था का रूप देने की चेष्टा की गई । 947 में वित्त 
मंत्री को समिति की अध्यक्षता से हटाकर एक चुना हुआ अध्यक्ष नियुक्त करने की 
पद्धति का निर्माण हुआ क्योंकि वित्त मंत्री के अध्यक्ष रहते हुए समिति सरकारी 
त्रुटियों की पूरी आलोचना नहीं कर सकती थी । इसी वर्ष समिति की सदस्यता ॥2 
से बढ़ाकर 5 कर दी गई। सभी सदस्य अनुपाती प्रतिनिधित्व के आधार पर 
चुने जाने लगे। समिति इसी वर्ष से भारित व्यय की भी परीक्षा करने लगी। 
इसी प्रकार समिति न केवल विनियोग लेखे वरन्‌ अन्य लेखों की भी जाँच करने 
लगी । 926 से सैन्य व्यय की जाँच के लिए लोक लेखा समिति की सहायक 
समिति के नाते (पर संकुचित रूप से) एक स्वतन्त्र “सैन्य लेखा समिति” 
(0 7ए 3८८007४७ (४0%7:८८) काम करती थी। 947 से “सैन्य लेखा 
समिति” का भी अन्त कर दिया गया है और अब किसी अन्य लेखे के समान 
सैन्य लेखे भी लोक लेखा समिति द्वारा देखे जाने लगे । 


पूर्ण रूप से स्वतन्त्र व प्रभावी न होने पर भी 92] से 947 तक के काल में 
लोक लेखा म्मिति ने वित्त नियंत्रण की दिशा में कई महत्त्वपूर्ण काम किए थे। पहली 
लोक लेखा समिति ने 927 में ही यह सिफ़ारिश की थी कि “यदि किसी वित्तीय 
वर्ष में लेखा पूरा होने पर यह पाया जाएगा कि किसी विभाग ने मंजूर की गई राशि 
से अधिक व्यय किया है तो उस विभाग के लिए यह आवश्यक होगा कि वह 
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अवसर मिलते ही एसेंबली से अतिरिक्त अनुदान की स्वीकृति ले” । उसी तरह 
“एसेम्बली की स्वीकृति के पहले यह आवश्यक होना चाहिए कि लोक लेखा समिति 
अतिरिक्त कारणों की जाँच करे ।” समिति ने वाइसराय की कार्यकारिणी 
परिषद्‌ को भी अछूता नहीं छोड़ा था। 92-22 के लेखें की जाँच करते 
समय समिति ने सिफ़ारिश की थी कि काउंसिल के सदस्यों के दौरों के खर्च 
को भलीभाँति प्राककलित करना चाहिए और एक एसी संस्था या व्यक्ति होना 
चाहिए जो उस व्यय की प्रगति की जाँच करे ”। भारित अनुदानों पर तो उस 
समय एसेम्बली का कोई अधिकार नहीं था (यद्यपि आज की तुलना में उस 
समय भारित व्यय अधिक हुआ करता था)। पर समिति ने 924-925 के 
विनियोग लेखे पर प्रतिवेदन देते हुए सिफ़ारिश की थी “कि वित्त विभाग द्वारा 
अमतापेक्षी व्ययों के अनुपूरक अनुदानों का ब्यौरा एसेम्बली के पटल पर प्रस्तुत 
किया जाना चाहिए।” सिफ़ारिश का उद्देश्य था--सरकारी व्यय पर एसेम्बली 
का नियन्त्रण रखना । 


प्रस्तुत समिति की रचना तथा उसके कार्य लोक सभा की प्रक्रिया तथा 
कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के अनुसार इस प्रकार हैं :--- 


308. () भारत सरकार के व्यय के लिए सभा द्वारा मंजूर की गई 
राशियों का विनियोग दिखलाने वाले लेखों, भारत सरकार के वाषिक 
वित्त लेखों, और सभा के सामने रखे गए अन्य लेखों की जाँच 
के लिए समिति जो ठीक समझे एक लोक लेखा समिति स्थापित करंगी । 

(2) भारत सरकार के विनियोग लेखें और उन पर नियन्त्रक तथा महालेखा 
परीक्षक के प्रतिवेदन की छानबीन करते समय लोक लेखा समिति 
का यह॒कतेंग्य होगा कि वह अपना समाधान कर ले कि-- 


(क) लेखों में व्यय के रूप में दिखाया गया धन उस सेवा या प्रयोजन 
के लिए उपलब्ध और लगाए जाने योग्य था जिसमें वह लगाया 
गया है या भारित किया गया है । 

(ख) व्यय उस अधिकार के अनुसार है जिसके वह अधीन है। 

(ग) प्रत्येक पुनविनियोग सक्षम अधिकारी द्वारा निर्मित नियमों के अन्तर्गत 
इस सम्बन्ध में किए गए उपबन्धों (?7०ए&07$) के अनुसार किया 
गया है । 

(3) लोक लेखा समिति का यह कतंव्य भी होगा कि-- 

#(क) राज्य निगमों, व्यापार तथा निर्माण योजनाओं और परियोजनाओं 

की आय तथा व्यय दिखलाने वाले लेखा विवरणों की तथा 


६ *प्रथम' लोक सभा में सभा की लोक' लेखा समिति ने जिन राज्य निगमों के लेखों 
की छानबीन की थी, वे हँ-- 


. दामोदर घादी निगम के लेखे, 

2. उद्योग वित्त निगम के लेखे, 

3. पुनर्वास वित्त प्रशासन के लेखे, तथा 

4. दिल्‍ली सडक यातायात प्राधिकार (बस सेक्शन) । 
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संतलन पत्रों और लाभ तथा हानि लेखों के ऐसे विवरणों की जाँच 
करना जिन्हें तैयार करने की अपेक्षा राष्ट्रपति ने की हो 
यथा जो किसी खास निगम व्यापारी सस्था या परियोजना के लिए 
वित्त व्यवस्था विनियमित करने वाले संविहित नियमों के उपबन्‍न्धों 
के अन्तर्गत तैयार किए गए हों और उन पर नियत्रक महा- 
लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की जाँच करना | 


(ख) स्वायत्तशासी तथा अर्ध-स्वायत्तशासी निकायों की आय तथा 
व्यय दिखलाने वाले विवरणों की जाँच करना जिसकी लेखा 
परीक्षा नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा राष्ट्रपति के निर्देशों 
के अन्तर्गत या संसद्‌ की किसी विधि के अनुसार की जा 
सके । और 


(ग) उन मामलों में नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर विचार 
करना जिनके सम्बन्ध में राष्ट्रपति ने उससे किन्हीं प्राप्सियों की 
लेखा परीक्षा करने की या भंडार के और स्कनन्‍्ध के लेखों की 
परीक्षा करने की अपेक्षा की हो । 


(4) यदि वित्तीय वर्ष के दौरान में किसी सेवा पर उसके प्रयोजन के लिए 
सभा द्वारा अनुदत्त राशि से कुछ धन व्यय किया गया हो तो समिति 
प्रत्येक मामले के तथयों के सम्बन्ध में उन परिस्थितियों की जाँच करेगी 
जिनके कारण अधिक व्यय हुआ हो और जो वह ठीक समझे 
सिफ़ारिश करेगी । 


309. () समिति में पन्दह से अधिक सदस्य न होंगे जो सभा द्वारा 
प्रत्येक वर्ष उसके सदस्यों में से अनुपात्री प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त पर 
“एकल संक्रमणीय मत” (9778/6 /727827970]6 ४०६८) द्वारा निर्वाचित 
किए जाएँगे | परन्तु कोई मंत्री समिति का सदस्य नियत नहीं 
किया जाएगा या यदि कोई सदस्य समिति के लिए निर्वाचित होने 
के बाद मंत्री नियक्त हो जाए तो वह नियुक्ति की तिथि से समिति 
का सदस्य नहीं रहेगा । 


(2) समिति के सदस्यों की पदावधि एक वर्ष होगी । 


(जलोक सभा के पन्द्रह सदस्यों के अतिरिक्त लोक लेखा समिति में राज्य सभा 
के सात* सदस्यों को भी शामिल किया गया है। इस प्रथा का यह आधार 


+इन' सात सदस्यों की नियुवित के विषय में प्रत्येक वर्ष पदनिवर्तक सभापति 
द्वारा निम्न प्रस्ताव लोक सभा में पेश किया जाता है। 


“सभा राज्य सभा को इस बात की सिफ़ारिश करती है कि वह राज्य 
सभा द्वारा--वर्ष के लिए, लोक लेखा समिति के लिए राज्य सभा द्वारा सात 
सदस्य नियुक्त किए जाने के लिए तेयार है और वह सभा (अर्थात्‌ राज्य सभा) 
नियुक्त सदस्यों के नाम लोक सभा को सूचित करे ।” 
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है कि राज्य सभा के सम्मुख भी लखा परीक्षा प्रतिवेदन पेश किए जाते हे 
इसीलिए उस सभा के सदस्यों को भी उन पर बहस करने का मौका 
मिलना चाहिए। उनके अनुसार समिति का सभापति अध्यक्ष द्वारा समिति 
के सदस्यों में से नियुक्त किया जाएगा। पर यदि उपाध्यक्ष समिति का सदस्य 
है तो वही पहले सभापति बनेगा। समिति अपने अधीन विषयों की जाँच 
करने के लिए एक या अधिक उपसमितियाँ नियुक्त कर सकती है। ऐसी 
उपसमितियों को पूरी समिति जैसे अधिकार प्राप्त होते है। उपसमिति सभा को 
स्वयं प्रतिवेदन नहीं प्रस्तुत कर सकती । उपसमिति के प्रतिवेदन पर पूरी 
समिति का समर्थन होना चाहिए । 





जैसे ही कोई लेखा और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सदनों के सम्मुख रखा जाता 
है समिति की कार्यवाही शुरू हो जाती है। समिति पहले वित्त मन्त्रालय 
से परीक्षा प्रतिवेदन में उल्लिखित टीकाओं पर मत माँगती है। इसके बाद 
समिति के सामने जिन मंत्रालयों की लेखा त्रुटियों पर टीकाएँ हैं उनके 
सचिव साक्ष्य देन आते हैं। साक्ष्य पूरे होने पर समिति अपना प्रतिवेदन देती 
है और इस प्रकार समिति की कारंवाई पूरी होती है । समिति अपनी सिफ़ारिशें 
कार्यान्वित कराने के लिए भी प्रतिवेदन देती है। 


अध्यक्ष के एक आदेश के अनुसार मंत्री समिति के सम्मुख साक्ष्य देने नहीं 
आ सकते । मंत्री के अतिरिक्त किसी अन्य को साक्ष्य के रूप में बुलाने का समिति 
को अधिकार होता है । समिति यदि चाहे, तो परीक्षा के अधीन लेखों से सम्बन्धित 
काग़जात भी मेगा सकती है। 


लोक सभा की लोक लेखा समिति की इधर बराबर यह प्रथा रही है कि 
वह किसी विभाग के लेखों की परीक्षा करने के पूर्व तत्सम्बन्धित कार्यालयों 
या परियोजनाओं की मौके पर परीक्षा भी एक बार करती है ताकि उसके सम्बन्ध 
में सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त हो सके | समिति के सामने जो साक्ष्य दिए जाते हैं वे 
सदेव गोपनीय रखे जाते हैँ केवल उनके कार्यविवरण (४४एण८४) सभा के 
पटल पर रखे जाते हैं । 


समिति ने अपनी कार्य प्रक्रिया के नियमों के अतिरिक्त कुछ प्रथाएँ 
भी बनाई हैं जिनका समिति के कार्य में बहुत महत्त्व है। मुख्य प्रथाएँ इस 
प्रकार हूँ :-+- 


(।) समिति के काम जेसा कि ऊपर के उद्धरण से स्पष्ट हैं कि एक 
न एक लेखा त्रुटि तक सीमित हूँ पर समिति व्ययों की नियमानुसारिता 
को छोड़ कर व्यय कहाँ तक योग्य था और वह मितव्ययता के साथ किया है या 
नहीं, इन प्रइनों पर भी विचार करती है । लेखा व शासन व्यवस्था में सुधार व 
वित्तीय नियमों की परीक्षा भी समिति के महत्त्वपूर्ण काम हें। जैसा कि उदाहरण 
स्वरूप दी गई इन सिफ़ारिशों से प्रगट होगा । 


लेखा नियम : “प्रत्येक नई योजना (जिसमें काफ़ी व्यय होना हो) के लिए योग्य 
वित्तीय तथा लेखा व्यवस्था पहले से की जानी चाहिए।” (देखिए, 952-53 
को लोक लेखा समिति के छठे प्रतिवेदन का 85वाँ परा।) 
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शासन व्यवस्था : जहाँ योजनाओं के पूरे करने के लिए साधारण नियमों में अपवाद 
करना हो वहाँ वह किस ह॒द तक किया जाए, यह सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित 
होना चाहिए ।” (देखिए, 952-53 के नवें प्रतिवेदन का 2 वाँ पैरा ।) 


बचत : प्रत्येक मंत्रालय में एक ऐसा एकक होना चाहिए, जिसका काम 
व्यय पर नियन्त्रण रखना हो ।” (देखिए, 952-53 के सातवें प्रतिवेदन के 
भाग एक में 35 वाँ परा ।) 


वित्तीय नियम : सामान मेँगाने वाले विभागों को चाहिए कि इसका पहले 
ही से अन्दाज़ लगा लें कि भंडार वर्ष में कब तक प्राप्त हो सकेंगे व उसके 
अनुसार अनुदान में से व्यय करें ।” (देखिए, 953-54 के दसवें प्रतिवेदन 
के भाग एक में 50वाँ पैरा ।) 


(2) लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों पर सभा में विचार नहीं किया जाता । 
ऐसी धारणा है यदि समिति के प्रतिवेदनों पर सभा में बहस होने लगे, तो समिति की 
सृक्ष्म व निष्पक्ष जाँच दलबन्दी के वातावरण में निष्फल हो जाएगी। समिति की भाँति 
तथ्यों की सूक्ष जानकारी सभा के आम लोगों को नहीं होती और न उस निष्पक्षता 
से विषय पर विचार होता है, जिस निष्पक्षता से समिति ने विचार किया हो । सभा 
की बहस में पार्टीबन्दी आ जाना मामूली बात है। इसलिए समिति ने यह प्रथा 
अपनाई है कि उसके प्रतिवेदनों पर सभा में विचार न किया जाएगा। लोक लेखा 
समिति के प्रतिवेदन पर आखिरी बार 946 में सभा में जब श्री लियाकत 
अली खाँ मंत्री थे बहस हुई थी। भारतीय प्रथा इंग्लैण्ड की लोक लेखा समिति की 
प्रथाओं से इस मामले में भिन्न है । 


(3) समिति की सिफ़ारिशों को जहाँ तक हो सके कार्यान्वित करना सरकार का 
कर्तव्य है। नियमों के अनुसार समिति की सिफ़ारिशें केवल सलाहमात्र हैं 
इसलिए सरकार के लिए यह अनिवारये नहीं कि वह समिति की सिफ़ारिशों को अमल 
में लाए। पर समिति और सरकार दोनों का एक ही ध्येय होने के कारण 
और समिति के प्रतिवेदन के पीछे नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक तथा सभा के 
अनुभवी सदस्यों का परामश होने के कारण सरकार की यह चेष्टा होती है कि जहाँ 
तक हो सके वह समिति की सिफ़ारिशों को स्वीकार कर ले । यदि सरकार को समिति 
की कोई सिफारिशों को स्वीकार करने में आपत्ति होती है तो प्रथा यह है कि 
सरकार अपना मत अथवा नवीन तथ्य समिति के सामने पुनः रखती है 
ताकि समिति उन पर पुनविचार कर सके । अधिकतर आपत्तियाँ इसी प्रकार के 
पुनविचार से हल हो जाती हैं । 


(4) यद्यपि नियमों में समिति के कार्यसंपादन के लिए नियंत्रक तथा महालेखा 
परीक्षक का कोई स्थान नहीं पर प्रथा के अनुसार नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक 
समिति ३ कार्य प्रक्रिया का एक महत्त्वपूर्ण अंग बन गया है । वित्तीय नियंत्रण की 
भाषा में उसे समिति के “मित्र, गुरु और मार्गदशक” होने की उपाधि दी गई है। महा- 
लेखापरीक्षक समिति की प्रत्येक बैठक में होता है और समिति को बतलाता है कि वह 
विनियोग तथा अन्य लेखों के पीछे क्‍या क्‍या बातें हैं जिससे समिति को जाँच करने में 
काफ़ी मदद मिलती है। यह भी सच है कि समिति से ही महालेखापरीक्षक की प्रतिष्ठा 


(१0) 


१30 भारत की वित्तीय शासन' व्यवस्था (अध्याय 





है । क्योंकि यदि समिति उसकी आलोचनाओं का समर्थन न करे तो सरकार उसे विशेष 
महत्त्व नहीं देगी । समिति के साथ इस विशेष सम्बन्ध के ही कारण नियंत्रक तथा महा- 
लेखापरीक्षक को व्यावहारिक रूप में 'संसद्‌ का अधिकारी” होने की उपाधि प्राप्त है। 


इसमें कोई सन्देह नहीं कि लोक लेखा समिति भारतीय वित्त-नियंत्रण व्यवस्था का 
एक अनिवारय व महत्त्वपूर्ण स्तम्भ रही है । समिति की उपादेयता के बारे में किसी को 
कभी सन्देह नहीं हुआ। 92-22 में स्थापना के समय पर ही समिति ने यह 
विश्वास प्रगट किया था : 


“हमें इस बात का विश्वास है कि लोक लेखा समिति का अस्तित्व व यह जानकारी 
कि कभी न कभी विभागों को उनकी त्रुटियों के लिए अथवा अतिरेक व्यय 
के लिए समिति का सामना करना पड़ेगा विभागों को व्यय 
सम्बन्धी सावधानी बरतने में मदद करेगा । सरकारी विभाग इस बात को 
भी समझेंगे कि व्यय की आवश्यकताओं के लिए उन्हें सदन के सामने 
केवल एक बार ही नहीं आना है । वरन्‌ बाद में भी करदाताओं की एक 
उत्तरदायी संस्था के सामने आना है।” 


समिति के कारण विभागाधिकारियों को यह डर बना रहता है कि उन्हें अपनी 
अटियों के लिए या लापरवाही के लिए लोक लेखा समिति के सम्मुख हाज़िर होना 
होगा जहाँ उनसे हर एक किस्म के सवाल पूछे जा सकते हैं । समिति का महत्त्व 
इसलिए भी बढ़ जाता है कि मंजूर व्यय के अतिरिक्त भारित व्यय की त्रुटियों के बारे 
में भी समिति को जाँच करने का अधिकार है। संसद्‌ में भारित व्यय को पास किए जाने 
से रोका नहीं जा सकता पर हाँ, उसमें यदि कोई त्रुटि हुई हो तो उसकी अच्छी खासी 
टीका हो सकती है । तीसरे यदि संसद्‌ में किसी मंत्री से ही त्रुटि हो जाए तो संसद्‌ में 
कार्य दलबन्दी के आधार पर होने के नाते ऐसी त्रुटि को दूर करने का कोई विशेष 
आइवासन नहीं दिया जाता । पर जब ये विषय समिति में निष्पक्षता के साथ देखे 
जाते हैं तो यह बात सर्व विदित हो सकती है और इससे भविष्य के लिए कुछ बचाव 
करने के उपाय ढूँढ़ने में प्रेरणा सिल सकती है । 


की (ख) प्रावकलन समितिः--महत्त्व की दृष्टि से संसद्‌ की वित्त नियन्त्रक संस्थाओं 
में लोक लेखा समिति से बराबरी करने वाली प्राक्कलन समिति उल्लेखनीय है। 
प्रावककलन समिति की स्थापना ब्रिटिश पालियामेन्ट का अनुकरण करते हुए 


भारतीय संसद्‌ ने 950 में की थी । समिति के काम, रचना, कार्य संचालन तथा 
अक्रिया सम्बन्धी नियमों के अनुसार, ये हैं : 


“3१0. ऐसे प्राककलनों की परीक्षा करने के लिए जो समिति को ठीक प्रतीत हों 


या जो उसे सभा द्वारा निदिष्ट हों एक प्राककलन समिति होगी । समिति 
के ये काम होंगे : 


(क) भ्राककलनों से सम्बन्धित नीति से संगत क्या मितव्ययता, संघटन में 
सुधार, कार्यपटुता या प्रशासनिक सुधार किए जा सकते हैं, इस 
सम्बन्ध में प्रतिवेदन करना, 
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(ख) प्रशासन में कार्यपटुता और मितव्ययता लाने के लिए वेकल्पिक 
नीतियों का सुझाव देना, 


(ग) प्राककलनों में अन्तहिंत नीति की सीमा में रहते हुए धन ठीक ढंग से 
लगाया गया है या नहीं इसकी जाँच करना, व 


(घ) प्राककलन संसद्‌ में किस रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, इसका 
सुझाव देना । 


3. () समिति में 30 से अधिक सदस्य नहीं होंगे जो सभा द्वारा प्रत्येक 
वर्ष उसके सदस्यों में से अ्नुपाती प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के अनुसार एकल 
संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित किए जाएँगे । 


कोई मंत्री समिति का सदस्य नियुक्त नहीं किया जाएगा या यदि 
कोई सदस्यसमिति के लिए निर्वाचित होने के बाद मंत्री नियुक्त हो' 
जाए तो वह नियुक्ति की तिथि से समिति का सदस्य न रहेगा । 


(2) समिति के सदस्यों की पदावधि एक वर्ष होगी । 


32. समिति प्राक्कलनों की जाँच वित्तीय वर्ष में समय समय पर जारी रख 
सकेगी और जैसे जैसे जाँच करती जाए सभा को प्रतिवेदित करती जाएगी। 
समिति के लिए किसी एक वर्ष के सब प्राक्कलनों की जाँच करना अनिवायें 
नहीं होगा । इस बात के होते हुए भी कि समिति ने कोई प्रतिवेदन नहीं 
दिया है। अनुदानों की माँग पर अन्तिम रूप से मतदान हो सकता हैं ।” 


समिति की सदस्यता पहले 25 हुआ करती थी पर 955-56 से जब समिति 
ने उपसमितियों के माध्यम से कार्य करना प्रारम्भ किया यह सदस्यता 25 से 30 कर 
दी गई ताकि हर एक उपसमिति में यथेष्ट सदस्य रहें । प्रतिवर्ष समिति सात से दस 
तक उपसमितियाँ नियुक्त करती है जो समिति के माफ़ेत विभिन्न विषयों का सूक्ष्म 
अध्ययन और स्थानीय निरीक्षण का कार्य करती हैं । इनके सिवा समिति की तीन 
या चार उपसमितियाँ सदेव समिति के पिछले प्रतिवेदनों की सिफ़ारिशों पर सरकार 
द्वारा किए गए कार्यों की जाँच करती रहती है । 


लोक लेखा समिति के समान प्राक्कलन समिति को भी व्यक्तिगत या लिखित पत्रों 
का साक्ष्य लेने का अधिकार होता है । ये सारे साक्ष्य तब तक गोपनीय समझे जाते हैँ 
जब तक कि उन्हें सभा के पटल पर रख न दिया जाए। अभी तक इन्हें सभा के पटल 
पर रखने की प्रथा नहीं रही है केवल कार्य-विवरण ही सभा पटल पर रखा जाता है । 


समिति का सभापति लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा समिति के सदस्यों में से नियुक्त 
किया जाता है पर यदि उपाध्यक्ष समिति का सदस्य होता है तो वही समिति का सभा- 
पति बनता है । समिति की बैठकें प्राय: संसद्‌ भवन में ही हुआ करती हैं पर यदि 
आवश्यकता हो तो उन्हें किसी राज्य विधान सभा की इमारत में भी आमन्त्रित 
किया जा सकता है। इसमें उद्देश्य यह है कि समिति जहाँ भी बैठे उचित व प्रतिष्ठित 
वातावरण होना चाहिए । 
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समिति के कामों में “तीति पर विचार” करना बहुत महत्त्वपूर्ण है। लोकसभा के 
अध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार नीति का अर्थ--जिसके अन्तर्गत रहते हुए ही समिति 
को जाँच करनी पड़ती है--केवल उस नीति से है जो संसद ने निर्धारित की हो और यदि 
किसी कार्य के पारित होने में शासन ने कोई नीति निर्धारित की हो तो उस नीति की 
जाँच करने का भी समिति को पूर्ण अधिकार है । संसद्‌ द्वारा निर्धारित नीति के सम्बन्ध 
में भी यदि तथ्यों के आधार पर यह साबित हो चुका हो कि वह नीति अपव्यय के कारण 
हो रही है तो समिति का यह कतेंव्य होता है कि वह उन त्रुटियों की ओर संसद्‌ का 
ध्यान आकषित करे । 


लोक लेखा समिति की भाँति ही प्राककलन समिति को भारित व्यय की जाँच करते 
का अधिकार होता है यद्यपि वह उसमें कोई कटौती नहीं सुझा सकती । 


समिति के कार्यों के बारे में प्रायः लोगों को यह भ्रम होता है कि यह आयबव्ययक 
के आँकड़ों की जाँच करती होगी और उनके कम अधिक होने पर सुझाव देती होगी, 
पर ऐसी कोई बात नहीं हैं । समिति से ऐसी आशा करना ही व्यर्थ है क्योंकि समिति 
सामान्य व्यक्तियों की एक संस्था है। पर जब सरकार के किसी कार्यक्रम की जाँच 
हो तह है तो परिणामत: अपने-आप ही प्राक्कलनों की जाँच हो जाती है। समिति 
देखती है कि-- 


(क) क्या प्रस्तावित योजना को पूरा करने के लिए लोग उपयुक्त हैं ? 
(ख) पा उस प्रयोजन के पारित करने के लिए निर्मित संघटन कार्यकुशल 
है 


(ग) क्‍या व्यय के अनुरूप परिणाम निकल रहे हैं ? 
(घ) क्या कोई खास सेवा अनिवाय है ? 
(च) कया तत्समान किसी अन्य सेवा से काम नहीं चल सकता ? 


जब एसे प्रश्नों की जाँच होती है तो स्वभावत: उनका परिणाम प्राक्कलनों पर 
पड़ता है और तब यह प्राक्कलनों की जाँच हुई मानी जाती है । 


प्रावकलन समिति का कायें करने का ढंग इस प्रकार है। समिति के सदस्य नियुक्त 
होते ही पहले वह॒ विषय या मंत्रालय चुन लेते हेँ जिनके प्राककलनों की वष्ष में 
परीक्षा करनी हो । यह आवश्यक नहीं कि सदेव पूरा मंत्रालय परीक्षा के लिये 
चुना जाए। समिति मंत्रालय के कुछ प्राककलन भी चुन सकती है--उदाहरणार्थ 
956-57 की समिति ने संचार मंत्रालय में केवल भारतीय वायुसेना निगमों को 
ही परीक्षा के लिए चुना था । इसी प्रकार कुछ सर्वव्यापी स्वतन्त्र समस्‍्याएँ भी 
चुनी जा सकती हैं जैसे कि 953-54 की समिति ने शासकीय तथा वित्त्तीय सुधारों के 
प्रशइत को अपनी परीक्षा का विषय चुना था। स्वयं सदन द्वारा समिति को कुछ खास- 
प्राककलन अनुदानों की जाँच करने का आदेश मिल सकता है जैसा कि अस्थाई संसद 
काल में हुआ था। विषय चुने जाने पर समिति पहले सम्बन्धित मंत्रालय से लिखित 
जानकारी प्राप्त करती है । बाद में, यदि आवश्यक हो तो सम्बन्धित कार्यालयों, 
योजना-स्थलों पर प्रत्यक्ष जाँच के लिए दौरा किया जाता है। बाद में 
खरकारी और गेर-सरकारी व्यक्तियों का उस सम्बन्ध में साक्ष्य लिया जाता है और 
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8 सके पे कल नस न लत सनक सर सनक 
अन्त में इन सबके आधार पर समिति सभा को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है । 
रक्षा मंत्रालय के प्राक्कलनों की जाँच करने के लिए विद्येष प्रथा है जो अध्यक्ष के 
आदेश नं० 0 में दी हुई है । इसके अनुसार सैन्य विभाग के प्राक्कलनों की परीक्षा 
एक विशिष्ट उपसमिति द्वारा की जाती हैँ और उपसमिति का प्रतिवेदन यदि मुख्य 
समिति द्वारा पास हो जाए तो वह समिति का ही प्रतिवेदन समझा जाता है। उपसमिति 
के प्रतिवेदन के ऐसे भाग जिसे सभापति गोपनीय समझे समिति के सम्मुख नहीं 
जाते और न वे सदत के सामने ही रखे जाते हैँ। वे सभापति द्वारा अध्यक्ष 

8062८३०) को विए जाते हैं, जो जिस तरह अध्यक्ष तय करे, सरकार को भेज दिए 
जाते हैं, और सदन को इस बात की केवल सूचना दे दी जाती है । 


रक्षा मंत्रालय की ही भाँति सरकारी उद्योगों * की परीक्षा करने के लिए एक 
स्थायी उपसभिति है जो अध्यक्ष के आदेश नं०0अ के अनुसार प्रत्येक वर्ष समिति 
द्वारा नियकत की जाती है। इस समिति में 5 सदस्य होते हैं । उपसमिति को 
साक्ष्य लेने का अधिकार होता है। उपसमिति के प्रतिवेदन पर पहले पूरी समिति में 
विचार होता है और फिर वह प्रतिवेदन सभा को पेश किया जाता है । 


समिति को अपनी कार्यवाही के लिए नियम बनाने के अधिकार है जो लोक सभा की 
प्रावकलन समिति ने बनाए भी हैं । 


लोक लेखा समिति की भाँति प्राक्कलन समिति के बारे में भी कुछ प्रथाएँ है 

जिनमें मुख्य इस प्रकार हैं :-- 

(]) समिति के प्रतिवेदनों पर साधारणतया सभा में बहस नहीं होती, यद्यपि 
जब तत्सम्बन्धित मंत्रालय के प्रावक्लन सभा में विचारार्थ प्रस्तुत होते हैं 
तो सदस्यों को यह अधिकार होता है कि वे समिति के प्रतिवेदन पर बहस 
करें। इसी प्रथा के अनुरूप सदस्यों से यह भी आशा की जाती है कि जब 
एक विषय प्राक्कलन समिति के विचारस्थ हो तो वे सदन में उस पर प्रदन 
या उपप्रदन न करें। 


(2) मंत्रालयों से अपेक्षा की जाती है कि जहाँ तक हो सके समिति की सिफ़ा- 
रिशें कार्यान्वित करें । यदि किसी सिफ़ारिश के विषय में मंत्रालयों का 
मतभेद हो तो यह आवश्यक है कि वह अपने मत के साथ नवीन तथ्य पुनः 
समिति के सामने प्रस्तुत करें । इसे देखने पर समिति पुनः अपने विचार 
प्रगट करती है। 

(3) यदि कोई विषय समिति के सामने विचाराथं॑ प्रस्तुत हो तो सरकार 
उसी विषय पर दूसरी विशेषज्ञ समिति जिसमें संसद्‌ के भी सदस्य हों 
नियुक्त नहीं कर सकती। (शुद्ध सरकारी लोगों से निर्मित और विशिष्ट 
भसौदे की परीक्षा करने के लिए नियुक्त समितियाँ अपवाद हैं।) 


*क्रृष्ण मेनन समिति की सिफ़ारिशों के परिणामस्वरूप 962 में सरकारी तौर 
पर लोक सभा में एक प्रस्ताव लाया गया था कि राष्ट्रीय उद्योगों की जाँच के लिए 
एक अलग संसदीय समिति होनी चाहिए पर राज्य सभा के सदस्यों का समिति की 
रचना के विषय में मतभेद होने के कारण प्रस्ताव वापस ले लिया गया। लेकिनू इस 
बात पर अब सरकार का निदचय है कि राष्ट्रीय उद्योगों की जाँच के लिए एक अलग 
संसदीय समिति होनी चाहिए । ' 
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(4) समिति की परीक्षा के सम्बन्ध में समिति के सदस्यों को जो जानकारी प्राप्त 
होती है उसके आधार पर सदस्य संसद्‌ में न तो कोई प्रव्न ही पूछ सकते 
हैं और न बहस ही छेड़ सकते हैं । 


प्राककलन समिति भी लोक लेखा समिति की भाँति संसदीय वित्त नियंत्रण की 
प्रबल स्तम्भ सिद्ध हुई है जैसा कि श्री जॉन मथाई ने जब वे वित्त मंत्री थे कहा 
था : प्रावकलन समिति की जाँच से शासकों में हमेशा यह भय रहता है कि उन्हें 
व्यय मितव्ययता के साथ और कुशलता के साथ करना है। लोक लेखा समिति अधिकतर 
लेखा त्रटियों पर ही ध्यान रखती है पर प्राककलन समिति संगठन, मितव्ययता आदि 
गूणों का भी पालन कराती है। लोक लेखा समिति की जाँच व्यय होने के बाद 
होती है क्योंकि वर्ष भर के लेखे निर्माण होने पर जब वे लेखा परीक्षा फल के साथ 
संसद्‌-पटल पर रखे जाते हैं तभी लोक लेखा समिति अपना कार्य प्रारम्भ कर सकती 
है, पर प्राककलन समिति वर्ष के प्राककलन सभा के सम्मुख आते ही अपना कार्य 
प्रारम्भ करती है । समिति का संसद्‌ की दृष्टि से भी एक हित है और वह यह है 
कि विभागों की कार्ये-पद्धति की सुक्ष्मता के साथ जाँच करने के बाद सदस्यों को भी 
शासन की कठिनाइयों का पता चलता है, जिससे सदन में बहस का स्तर ऊँचा 
हो सकता है और आलोचना केवल कोरी आलोचना नहीं रहती । समिति में विशषज्ञ 
रहने पर लोगों को प्राय: आइ्चये होता है पर सामान्य लोगों की बनी हुई होने में 
ही समिति का गुण है क्‍योंकि कितनी ही बातें ऐसी होती हैं जो विशेषज्ञों को 
तकतीकी दृष्टिकोण से नहीं सूझती, पर जन हित लग्न जनसाधारण को सूझ 
सकती हें।' 


लोक सभा की प्राक्कलन समिति ने अभी तक 250 से अधिक प्रतिवेदन उप- 
स्थापित किए हैं जिनमें 68 पहली लोक सभा के काल में और 72 दूसरी लोक 
सभा के काल में पेश किए गए थे व शेष विद्यमान लोक सभा के काल में पेश किए 
गए हैं। समिति ने वित्तीय व शासकीय सुधार के प्रन, योजनेतर व्यय वृद्धि तथा 
औद्योगिक संगठन के प्रश्नों के अतिरिक्त अभी निम्नलिखित मंत्रालयों की जाँच की 
| 


. व्यापार तथा उद्योग मंत्रालय, 
2. उत्पादन मंत्रालय, 

3. रेल मंत्रालय, 

4. याताणत मंत्रालय, 

5. खाद्य तथा कृषि मंत्रालय, 

6. सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय, 


7, सामुदायिक विकास मंत्रालय, 


8. सिंचाई तथा बिजली मंत्रालय, 
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9. 
0. 
. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 


परिवहन मंत्रालय, 

रक्षा मंत्रालय, 

निर्माण, खनिज तथा बिजली मंत्रालय, 
शिक्षा तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय, 
श्रम तथा रोजगार मंत्रालय, 

गृह मंत्रालय, 

वित्त मंत्रालय, तथा 

पुनर्वास मंत्रालय । 


समिति की प्रथम लोक सभा के काल में 9५वीं रिपोर्ट, 6 वीं रिपोर्ट, व द्वितीय 
लोक सभा के काल में 27वीं रिपोर्ट, 55वीं रिपोर्ट, 60वीं रिपोर्ट, 73वीं रिपोर्ट 
80वीं रिपोर्ट तथा तृतीय लोक' सभा के काल की 7वीं रिपोर्ट वित्तीय व राष्ट्रीय 
उद्योगों पर संसदीय वित्तीय नियंत्रण के विषय में महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है। 


अंध्याप 8 
संघीय वित्त व्यवस्था 


संघीय वित्त व्यवस्था का अर्थ संघ और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय सम्बन्धों 
का प्रबंध है। मोटे तौर पर यह प्रबंध तीन कारणों से होता है। (१) कार्यों 
की तुलना में संध और राज्य सरकारों की आय में विषमता, (2) राज्यों में आपस में 
आर्थिक विकास का विभिन्न स्तर, तथा (3) शासकीय सुविधा | देश की रक्षाव 
विदेशों के साथ सम्बन्ध जैसे कार्य किसी संघ राज्य में संघ सरकार को ही सौपे जा 
सकते हैं पर संघ राज्य में संघ सरकार को शासकीय सुविधा के साथ उपलब्ध 
सारी आमदनी कदाचित्‌ इसके लिए पर्याप्त न हो । अतएव ऐसे कर आदि जो माधा- 
रणतया राज्य सरकारों के हक में होने च।हिए उनमें से संब सरकार वो हिस्सा 
दिलाना आवश्यक हो जाता है। यही बात राज्य सरकारों के विषय में भी लागू हो 
सकतो है। उन्हें कुछ ऐसे काम सौंपे जा सकते है जिनके लिए उनके पास तदनुकल 
साधन उपलब्ध न हों। जनतन्त्र राज्यों में प्रान्तों की परस्परिक आर्थिक विषमता 
दूर करने के लिए भी संघ व राज्य सरकारों के बीच विशेष वित्तीय सहायता आदि 
के प्रबन्ध करने पड़ते है। शासकीय सुविधा भी महत्त्वपूर्ण है क्योंकि कुछ ऐसे कर 
होते हैं जिन पर राज्य सरकारों का वास्तविक अधिकार हो सकता है पर जिन्हें 
वसूल करने के लिए संघ सरकार जैसी सक्षम संस्था की ही आवश्यकता होती है । 
ऐसी अवस्था में कर की वसूली उपयुक्त सरकार पर छोड़ दी जाती है और बाद में 
विभिन्न एककों में उनका विभाजन किया जाता है । 


. संघोय-वित्त-व्यवस्था का पूर्व-इतिहास 


भारत में संघ वित्त व्यवस्था का प्रारम्भ सन्‌ 87] से माना जाता है। 
इसके पहले या तो जैसा कि 773 के पहले था, प्रान्त बिल्कुल स्वतन्त्र थे, या जेसा 
कि 833 के चाटंर एक्ट से हुआ, प्रान्तों को बिल्कुल स्वतन्त्रता न थी। किवदंती है 
कि केन्द्रीय सरकार का प्रान्‍्तों पर इतना प्रभुत्व था कि कोई प्रान्त केन्द्र सरकार 
की अनुमति के बिना दस रुपए का भी खर्च न कर सकता था । 


(क) 87 से 920 तक का कालः--यह काल केन्द्रीय सरकार से प्रान्तीय 
सरकारों को ऋमिक वित्तीय अधिकारों के प्रक्रामण ( [06ए०॑प्र०9 ) का काल है। 
इसमें पहले तो शासन के सारे अधिकार केन्द्रीकृत थे पर बाद में प्रान्त सरकारों 
को कुछ अधिकार दे दिए गए। प्रक्रामण की क्रिया राज्य सरकारों को कुछ अनुदान 
दिए जाने के रूप में प्रारम्भ हुई । बाद में प्रान्तत सरकारों को स्वतन्त्र आय स्रोत 
दिए गए । यह प्रथा 92 तक पंचवर्षीय पुनरीक्षण के आधार पर चलती रही 
जिसके बाद इसे स्थाई बना दिया गया । इस प्रथा के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार 
के पास व्यापारिक विभागों के समस्त लाभ, तथा ऐसी आयों की प्राप्ति, जितकी 
उत्पत्ति का कोई खास स्रोत न था, संघ सरकार के पास होती थीं और शेष राज्य 
सरकारों के पास । चूँकि इनसे संघ सरकार की आवश्यकता पूरी न होती थी अतएव 


संघीय वित्त व्यवस्था ]37 








आय-कर आदि का भी हिस्सा संघ सरकार को मिलता । यह उल्लेखनीय है कि 
इस काल में पारस्परिक आवश्यकताओं का कोई मापदण्ड न था अतएव वितरण 
परिस्थिति के अनुसार ही हुआ करता था । 


(ख) 920 से 937 तक का काल:--यह काल संघ व राज्यों के वित्तीय 
अधिकारों के पृथक्करण का काल है। मांटेग्यू-चेम्सफ़ोर्ड के सुधार से, जो भारत सरकार 
अधिनियम 9व9 के रूप में कार्यान्वित किए गए थे, निश्चित रूप से प्रान्तीय 
सरकारों को वित्तीय स्वतन्त्रता देने की चेष्टा की गई थी। इसमें मालगृज़ारी 
(॥&79व4. २८ए८एप८ ),.स्टाम्प शुल्क, उत्पादन शुल्क, आय-कर तथा सिचाई 
कर प्रान्तों को दिए गए थे और व्यापारिक विभागों से लाभ आदि संघ 
सरकार के लिए छोड दिए गए थे । इससे संघ सरकार की वित्तीय हालत कमज़ोर पड़ 
गई अतएव यह व्यवस्था की गई कि प्रान्‍्त सरकारें संघ सरकार को अनुदान दिया 
करेंगी । 


अनुदानों की पद्धति कोई सरल न थी। प्रान्तों में, कौन कितने अनुदान दे, यह 
झगड़ा पड़ने लगा, अतएव ब्रिटिश सरकार को वित्तीय सम्बन्धों पर विचार करते के 
लिए एक समिति नियुक्त करनी पड़ी जिसके अध्यक्ष लाडे मेस्टन थे । मेस्टन साहब 
के निर्णय में प्रान्तों से अपेक्षा की गई थी कि प्रान्तों को वित्तीय अधिकार देने से जिस 
अनुपात में उनकी आमदनी में वृद्धि हुई थी उसी अनुपात में वे संघ सरकार को अनुदान 
देंगे। यदि इसके बाद भी संघ सरकार की कुछ आवश्यकता पूर्ति बच जाती तो 
उसके लिए मेस्टन महोदय ने एक खास उपाय बताया था जिसके अनुसार राज्य 
सरकारों को संघ सरकार की मदद करनी पड़ती थी । मेस्टन साहब के निर्णय का यह 
दुर्भाग्य था कि उसे चारों ओर से विरोध क। सामना करना पड़ा। प्रत्येक प्रान्त यह 
समझता था कि दूसरे की तुलना में उसे ज़्यादा देना पड़ रहा है । अतएव ब्रिटिश 
पालियमिन्ट की एक संयुक्त समिति ने, जो उस समय वैधानिक सुधारों के प्रश्न पर 
विचार कर रही थी यह तय किया कि मास्टेग्यू-चेम्सफ़ोडे के आय-कर सम्बन्धी 
सुझावों को स्थगित कर दिया जाए। यह समिति अनुदानों की व्यवस्था के भी पक्ष 
में न थी'। परिणामत: मान्टेग्यू सुधारों के वित्तीय करार सम्बन्धी प्राय: सभी सुझावों 
को रह कर दिया गया । 


यह संशोधित व्यवस्था 925 तक चलती रही जब तत्कालीन नियुक्त “भारतीय 
कर-जाँच-समिति” ([कंब्ाव "०ऋक्षांठत फ्रगवुष्पा ५ 00०%7706८) ने पुनः संघ 
वित्त व्यवस्था पर पुनविचार किया । समिति ने सिफ़ारिश की कि स्टाम्प शुल्क, 
उत्तादन कर आदि ख़ोत केन्द्र को दे दिए जाएँ और द्राब से प्राप्ति भी केन्द्र सर- 
कार को हे दी जाए। समिति का सबसे महत्त्वपूर्ण निर्णय यह था कि राज्य और संघ 
सरकार में संतुलन के लिए यदि कोई उपयुक्त कर है' तो वह आय-कर है। 
और उसकी वसूली संघ सरकार के ही हाथ में रहनी चाहिए । समिति ने 
यह भी सिफ़ारिश की थी कि निगम-कर का कुछ अंश प्रान्तों को दे देना चाहिए, जो 
इस सिद्धान्त की मान्यता का द्योतत था कि आय के मूल स्थान को आयकर से 
कुछ अंश मिलना आवश्यक है । 930 में जो “भारतीय विधान आयोग 
( वादीदा 52ए०७०ए (०5ऋष्णांड्शं०) ) की रिपोर्ट प्रकाशित हुई उसमें 
कर-जॉच-समिति के साथ सहमति प्रगट की गयी थी । आयोग ने यह भी 
सिफ़ारिश की थी-कि कृषि आयों के कर संघ सरकार के आय स्रोतों से हटाकर 
श्रान्तों को दे देने चाहिएँ । * आयोग का यह भी मत था कि औद्योगिक प्रान्तों को 
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आय-कर से ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। 93! और 932 में क्रमशः “प्रथम 
पील समिति” तथा “पर्सी समिति” के सम्मुख संघ वित्त व्यवस्था पर पुन: विचार किया 
गया । ये समितियाँ द्वितीय तथा तृतीय गोल मेज परिषद्‌ के तत्वावधान में “संघीय 
संरचना समिति” ( #०वललछा $9प८प०८ (0०४7४८८८८ ) द्वारा नियुक्त की गई 
थी। पील समिति का यह मत था कि आय-कर प्रान्तों के अधीन कर देना चाहिए । 
इस समिति की सिफ़ारिशोें रूप रेखा में बिल्कुल मास्टेग्यू-वेम्सफोर्ड की सिफारिशों 
की तरह थी पर जिस तरह मेस्टन साहब के पंचाट (७७००० ) को तत्कालीन 
संयुक्त संसदीय समिति ने ठकरा दिया उसी तरह पील समिति की सिफ़ारिशों को भी 
पर्सी समिति ने ठकरा दिया । समिति के अनुसार यह वांछित न था कि आय-कर की 
सारी प्राप्ति प्रान्तों को दे दी जाए। उसने सिफ़ारिश की कि निगम कर तथा केन्द्रीय 
बस्तियों व केन्द्रीय अधिकारियों से प्राप्त आय-कर केन्द्र सरकार के पास रहे व शेष 
अर्थात्‌ (आय-कर से प्राप्त) आय को निवास के आधार पर प्रान्तों में बाँठ दिया 
जाए। समिति ने यह सुझाव दिया कि आय-कर से वितरित राशियाँ जहाँ तक हो 
सके स्थाई होनी चाहिएँ। इसने केन्द्रीय सरकार को अधिभार ($प7०४०7४८) 
लगाने की स्वतन्त्रता दे दी थी। अन्त में 933-34 में पुन: एक संसदीय संयुक्त 
समिति ने संघ वित्त व्यवस्था पर विचार प्रगट किए । यह समिति भारत के 
वैधानिक सुधारों के लिए नियुक्त हुई थी। समिति ने भी आय-कर को प्रान्तीय 
सरकारों के हाथ में देने का विरोध किया व सिफ़ारिश की कि प्रान्तों को आय-कर के 
विभाज्य भाग का निरिचत अंश मिलना चाहिए। समिति ने यह भी सिफ़ारिश की 
कि प्रान्तों को भी संघ उत्पादन शुल्कों का कुछ अंश मिलना चाहिए। ये ही सारे 
प्रस्ताव हम 935 के भारत अधिनियम के अनुच्छेद 38 तथा 40 में पाते हैं। 
अधिनियम में एक और व्यवस्था की गई थी (देखिए अनुच्छेद 42) कि यदि प्रान्तीय 
सरकारें सहायता पाने की परिस्थिति में हों तो उन्हें सहायक अनुदान दिए जाएं । 


(ग) 938 से 950 तक का कालः---9 35 के अधिनियम में कितनी ही बातें 
ऐसी थीं कि जिनके ऊपर विस्तृत परीक्षा की आवश्यकता थी । 936 में सर ऑटो+ 
नेमियर की नियुक्ति इसीलिए हुई थी। आटोनेमियर महोदय का मत था कि संघ 
सरकार की वित्तीय स्थिरता तथा प्रान्तों की भावी आवश्यकताओं को ध्यान में 
रखते हुए जहाँ तक हो सके यह आवश्यक है कि प्रान्तों को अधिकतम आय दी जाए। 
आय-कर के वितरण के आधार के सम्बन्ध में वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे 
कि केवल जनसंख्या अथवा स्रोत के आधार पर प्रान्तों को आय-कर का वित्रण 
करना उपयुक्त नहीं होगा । यह जनसंख्या और स्रोत दोनों ही आधारों पर होना 
चाहिए। नेमियर साहब ने एक और महत्त्वपूर्ण सिफ़ारिश की और वह यह कि बिहार, 
बंगाल, आसाम, उड़ीसा तथा फ्रन्टियर प्रदेशों को दिए गए (] अप्रैल 936 के पूर्व 
ऋणों को रह कर देता चाहिए तथा मध्य प्रदेश को दिए गए ऋण को घटा देना चाहिए। 


नेमियर महोदय की सिफ़ारिशों का पालन 940 तक होता रहा । द्वितीय 
महायुद्ध के प्रारम्भ होने से संघ सरकार के आय स्रोतों को दृढ़ करने का पुनः विचार 
किया गया। 940 के एक आदेश से यह तय किया गया कि प्रान्तों में विभाज्य 
आयकर के भाग से 4- 5 करोड़ रुपए की राश्षि केन्द्र सरकार को दे दी जाए। युद्ध 
काल के अगले वर्षो में इसमें प्रति वर्ष 75 लाख रुपए अधिक मिलते रहे । युद्ध खत्म 
भी न हुआ था कि देश का विभाजन हुआ जिसके परिणामस्वरूप प्रभावित राज्यों 
के वित्त सम्बन्ध में परिवर्तेत करना पड़ा। देश विभाजन के परिणामस्वरूप सिन्‍्ध 
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कम रत ल आ मन अमल नस डिक गजल ली ट त जज बन हक आओ ऑशिकीज, 
प्रान्त बिल्कुल जाते रहे व बंगाल, पंजाब तथा आसाम' के कुछ हिस्से 
० । अतएवं इन पृथकक्ृत प्रान्तों के आय-कर के हिस्से को दोष प्रान्तों में 
बाँट दिया गया। बंगाल का जूट उत्पादक भाग पाकिस्तान में चला गया था। 8 शुरू 
में ये निश्चय केवल सरकारी तौर पर किए गए थे पर प्रभावित प्रान्तों में असंतोष 
देख 95 में सरकार को एक विवाचक* (/7७977७८०7) नियुक्त करना पड़ा 
जिसका काम देश विभाजन को ध्यान में रखते हुए प्रान्तों के आय-कर के हिस्से का 
पुर्ननिर्धारण तथा बंगाल, पंजाब तथा आसाम के केन्द्र को मिलने वाले हिस्सों 
का निःचय करना था । 950 में सरकार ने देशमुख का पंचाट मंजूर कर लिया 
जो 952 तक चलता रहा। 
इस समय की दो महत्त्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख करना चाहिए जिनसे भारतीय 
संघीय वित्त व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए । इनमें पहली घटना 947 में 
भारत की संविधान सभा द्वारा संघ सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच वित्तीय 
सम्बन्धों पर विचार करने के लिए नियुक्त विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट तथा दूसरी 
देशी राज्यों के विलीनीकरण के परिणामस्वरूप पुनर्गठित राज्यों के साथ वित्तीय 
करार है। 
संविधान सभा की वित्त समिति के अध्यक्ष श्री नलिन रंजन सरकार थे और यह 
समिति सरकार समिति” के नाम से प्रसिद्ध है। समिति ने सिफ़ारिश की कि 
सारा का सारा आय-कर जिसमें निगम कर तथा संघ आयों पर लगे कर भी शामिल हैं 
संघ और राज्य सरकारों में विभाज्य होना चाहिए। समिति का मत था कि कुल 
प्राप्ति का 60 प्रतिशत प्रान्तों में बाँठ देना चाहिए । जूट निर्यात कर के बारे में 
समिति की सिफ़ारिश थी कि तत्कालीन प्रान्तों के साथ उस उत्पादन शुल्क के विभाजन 
की व्यवस्था की समाप्ति कर देनी चाहिए। उनके मतानुसार यह कर विभाजन के 
लिए अनुपयुक्त था । साथ ही जूट उपजाने वाले प्रान्तों को जैसे बंगाल, आसाम 
आदि इस खात्मे से होने वाली कठिनाई को दूर करने के लिए कुछ सहायक 
ग्रनुदान देने का सुझाव दिया । समिति ने यह भी सिफ़ारिश की कि तम्बाक जैसे 
उत्पादद कर को 50 प्रतिशत तक प्रान्तों में बाँ- देना चाहिए । समिति की सबसे 
महत्त्वपूर्ण सिफ़ारिश यह थी कि संघ व राज्य सरकारों के बीच वितरण की 
समस्या को हल करने के लिए एक “वित्त आयोग” की नियुक्ति की जानी चाहिए । 
देशी राज्यों के वित्तीय एकीकरण ( एपंवभालंत ॥॥687ब६०४ ० मतांग्रा 
8&06) की जाँच के लिए नियुक्त समिति की मुख्य सिफ़ारिशें निम्नलिखित हैं : 
() श्रप्नेल 950 से आय-कर केन्द्र सरकार द्वारा लगाया जाना चाहिए 
और उसका (ख) भाग के राज्यों में वितरण उसी सिद्धान्त पर होना 
चाहिए जिस सिद्धान्त पर वह (क) भाग के राज्यों के बीच होता है । 
(2) राजस्थान व मध्य भारत को छोड़ कर शेष राज्यों में आन्तरिक निर्यात 
शल्क का अन्त कर देना चाहिए । इन दो राज्यों में यह अन्त कमिक 
होना चाहिए। ह 
(3) सभी संघीय सेवाएँ और उनके विभाग केन्द्र सरकार को शीक्र सौंप देने 
चाहिएँ। इस प्रकार आयात-निर्यात, रेलों और डाक-तार विभाग (केवल 
ट्रावनकोर कोच्चिन राज्य को छोड़कर) केन्द्र सरकार को सौंप देने चाहिए ॥| 


*श्री चित्तामणि देशमुख 
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(4) चूँकि विलीनीकरण से कुछ राज्यों को हानि होने की संभावना है इसलिए 
इन राज्यों को केन्द्र सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति की सहायता देनी चाहिए।” 


950 से अभी तक के काल में 952, 957 तथा 96व के आयोग अत्यधिक 
महत्त्वपूणं हैं । 954 के “कर व्यवस्था जाँच आयोग” भी संघ वित्त 
व्यवस्था में अपना स्थान रखते हें । वित्त आयोग की सिफ़ारिशों संघ वित्त व्यवस्था 


पर भारी परिणाम होने के कारण उन्हें अधिक विस्तार से आगे बतलाया 
गया है। 


2. भारतीय संघीय वित्त व्यवस्था की विशेषताएँ 


उपरोक्त संक्षिप्त इतिहास से भारतीय संघ वित्त व्यवस्था की कुछ विशेषताएँ 
प्रगट होती हैं जो निम्न हैं 
() भारतीय संघ वित्त व्यवस्था का परिचालन राज्य सरकार द्वारा न होकर 
केन्द्र सरकार द्वारा होता रहा है । अर्थात्‌ जहाँ आस्ट्रेलिया या अमरीका 
की तरह संघ बनाने वाले राज्यों ने अपनी ओर से संघ सरकार के कार्यों 
के बदले में कुछ उसे आय के स्रोत नहीं सौपे हें वरन्‌ प्रवृत्ति यह रही है 
कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को कुछ काम सौंप कर साथ ही 
आवश्यक आय के स्रोत भी देती रही है । यह होना स्वाभाविक है क्योंकि 
हमारे देश का राजनेतिक विकास ही ऐसा रहा है। पर वित्तीय दृष्टि से 
इसका परिणाम यह है कि संघ सरकार संघ वित्त व्यवस्था की नियामक है । 


कार्यों के अनुसार राज्यों या भारत सरकार को ऐसे आय स्रोत उपलब्ध 
कराए जाएँ ताकि विभाजन की आवश्यकता न पड़े । विदेशों की तरह 
ऐसे प्रयत्न यहाँ भी असफल रहे हैं । संविधान के पूर्व विभिन्न समस्याओं के 
परीक्षकों की यह चेष्टा रही है कि दोनों प्रकार की सरकारों को एक दूसरे 
से स्वतन्त्र बना दिया जाए। पर संविधान जैसा कि आगे बतलाया 
जाएगा, इस बात की पृष्टि करता है कि ऐसा करना संभव नहीं है । 


(3) केन्द्र की वित्तीय दढ़ता पर ही राज्यों की समद्धि निर्भर है। केवल 957 के 
वित्त आयोग को छोड़कर किसी संघ-वित्त व्यवस्था के परीक्षा करने वाले 
व्यक्ति था समिति ने संघ सरकार की वित्तीय हालत को नीचे नहीं गिरने 
दिया है। 957 के आयोग ने यह कहा है कि चूँकि योजना की सफलता 


का दायित्व राज्यों पर अधिक है इसलिए उनकी वित्तीय हालत को सुदृढ़ 
करना चाहिए 


आय और सहायक बनुदानों का राज्यों के बीच बँटवारा साम्यपृण 
होना चाहिए नहीं तो परस्पर हेष और मनमुटाव की संभावनाएँ होंगी । 
वित्त आयोग की पंचवर्षीय स्थापना के बाद इस सम्बन्ध में अब शिकायतें 
कम हूँ पर पहले राज्यों को हमेशा असंतोष रहा करता था । यह 
कहना ग़लत न होगा कि अनुभव से अब ऐसे आधारों की खोज हो चुकी है 
जो साम्यपूर्ण हैं । 

(5) भारत में आयों का विभाजन अभी तक केवल राज्यों के राजस्व की हालत 


पर निर्भर था। 952 और 957 के वित्त आयोगों में राज्यों के पँजी 
व्यय को भी ध्यान में रखा गया है । 


(2 


२ पपरहासकन»ी, 


(4 


+३भाहाकाकनरी 
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है: मिस मिलन मिल कल की लक किक लत लक 

6) राज्यों को दी गई सहायता से यह अपेक्षा न करनी चाहिए कि वह वापस 

मिलेगी । पहले कितनी ही बार राज्य सरकारों को दिए गए ऋण बढदटे 

खाते डाले जा चुके है। 957 के वित्त आयोग की ऋण सम्बन्धी 
सिफ़ारिशों पर भारत सरकार के निर्णय से भी यही प्रगट होता है । 


(7) राज्यों की संचित प्राप्ति का विभाजन नही होता केवल केन्द्रीय प्राप्तियों का 
ही विभाजन होता है । इसका अर्थ यह नहीं कि राज्य केन्द्र को मदद नहीं 
देते, वरन्‌ यह है कि ऐसी विभाज्य प्राप्तियाँ सुविधा के लिए पहले केन्द्र 
प्राप्ति के रूप में संचित की जाती हैं बाद में उनका विभाजन किया 


जाता है। और 
(8) आय कर ही भारतीय संघ वित्त व्यवस्था का सबसे महत्त्वपूर्ण संतुलक है । 


3. संविधान के अन्तर्गत व्यवस्था 
संविधान के उपबन्ध (5०7०व०८) 7 की सूचिका एक और दो में क्रमश: 
जो विषय गिनाए गए हैं उनमें संघ वित्त व्यवस्था की दृष्टि से हम दोनों सरकारों के 
कार्यों और आय स्रोतों का वर्णन पाते हैं । संघ वित्त व्यवस्था के विद्यार्थी को इन कार्यो 
को स्मरण रखना चाहिए क्योंकि कोई वित्त व्यवस्था हमेशा कार्यों की तुलना में ही 
हो सकती है। सूचियों में जो आय-ख्रोत गिनाए गए हैं उनमें मुख्य इस प्रकार है : 
(क) केन्द्र और राज्य आय-स्रोत 
(अ) केन्द्र सरकार 
(।) कृषि आय को छोड़कर अन्य आयों पर कर 
(2) सीमा शुल्क (जिसमें निर्यात शुल्क भी है) 
(3) भारत में निर्मित या उत्पादित तम्बाकू तथा 


(क) मानव उपभोग के मद्यसारिक पानों 
(ख) अफ़ीम', भाँग और अन्य पिनक लाने वाली औषधियों तथा स्वापकों 
को छोड़कर 


अन्य सब वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क । 
(4) निगम कर 
(5) व्यक्ति या कंपनियों की संपत्ति में से कृषि भूमि को छोड़कर उसके पूँजी 
मूल्य पर कर, कंपनियों की पूँजी पर कर 
(6) कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति के बारे में संपदा शुल्क 
(7) कृषि भूमि को छोड़ संपदा के उत्तराधिकार के बारे में शुल्क 


(8) रेल समुद्र या वायु से ले जाए जाने वाली वस्तुओं या यात्रियों पर सीमा 
कर, रेल के जन भाड़े व वस्तु भाड़े पर कर । 
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(9) मुद्रांक शुल्क को छोड़कर स्टाक बाज़ार (870% ए%०४०७॥४८०) और 
वादा बाज़ार (7०८०८०6 १/०४४६८५४) के सौदों पर कर। 


(0) हुंडियों (9॥8 ० 7:००००8०), चेकों, रुक्‍कों, लदान पत्रों (आ॥ 
0 7.95778), साख पत्रों (//०८:८०४ 0 (:7८07४), बीमा पत्रों, अंशों 
के हस्तान्तरण (77%7४6/ 0 58०7८), ऋण पत्रों (40८0608ए7७४) |! 
प्रति पत्रियों (?7०5०6४) और प्राप्तियों (१९८०८४०५८४) के सम्बन्ध में 
लगने वाले मुद्रांक शुल्क । 


(]) समाचार पन्नों के कय या विक्रय तथा उनमें प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों 
पर कर । 


(2) ऐसा और कोई कर जो दूसरी और तीसरी सूची में न गिनाया गया हो । 


(ब) राज्य सरकार 

() कृषि आय पर कर (46) 

(2) कृषि भूमि के उत्तराधिकार के विषय में शुल्क (47) 
(3) कृषि भूमि के विषय में संपत्ति शुल्क (48) 

(4) भूमि और भवनों पर कर (49) 


(5) संसद से विधि द्वारा खनिज विकास के सम्बन्ध में लगाई गई परिसीमाओं 
के अधीन रहते हुए खनिज अधिकार पर कर (50) 


(6) राज्य में निमित या उत्पादित निम्नलिखित वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क 
तथा भारत में अन्यत्र निर्मित या उत्पादित तत्सम वस्तुओं पर उसी 
या कम दर से अधिभार 


(क) मानव उपयोग के लिए मद्यसारिक पान 


(ख) अफ़ीम, भाँग और अन्य पिनक लाने वाली औषधियों और स्वापक 
किन्तु औषधीय और प्रसाधतीय सामग्रियों को छोड़कर अन्य वस्तुओं 
पर कर (5) 


(7) किसी स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, प्रयोग या विक्रय' के लिए वस्तुओं के 
प्रयोग पर कर (52) 

(8) विद्युत्‌ के उपयोगों या विक्रय पर कर (53) 

(9) समाचार पत्रों को छोड़ कर अन्य वस्तुओं के क्रय या विक्र_ पर कर (54) 


(0) समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों को छोड़कर अन्य 
विज्ञापनों पर कर (55) 


(4) सड़कों या अन्‍्तर्देशीय जलपथों से आनेवाली वस्तुओं और यात्रियों 
पर कर (56) 


8] संघीय वित्त व्यवस्था 843 


_ २ ७8€टर__ >़॑ृ- ौ्ाःाजजमीपा॑यपपपपपपपपपपपपपपपप+ 


(2) सड़कों पर उपयोग के योग्य यानों पर--चाहे वे यन्त्र चालित हों था 
नहीं--कर (57) 


(3) पशुओं और नौकाओं पर कर (58) 
(4) पथकर (7०) (59) 
(5) वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नौकरियों पर कर (60) 
(6 ) व्यक्ति कर ((शुआऑदए070 7285) (6] ) 
(7) विलास वस्तुओं पर कर जिनके अन्तर्गत आमोद, विनोद, पण लगाने 
और जुआ खेलने पर कर भी शामिल हू (62) । 
(ख) बेंटवारे की योजना 


आय और काम' बतलाने के बाद संविधान ने उनके आपस में बाँटने की भी 
व्यवस्था की है । इस प्रकार कुछ ऐसे कर गिनाए गए है जिनकी प्राप्तियों से राज्य 
सरकारों को हिस्सा देना अनिवार्य है। कुछ ऐसे कर भी हैं जिनके बारे में बेटवारा 
करने या न करने का अधिकार संविधान ने संसद्‌ पर छोड़ दिया है । कुछ ऐसी 


व्यवस्थाएँ भी हैं जिन पर राज्य का कोई हक़ न होते हुए भी राज्यों के हित में 
संविधान ने निर्धारित की हैं । 


राज्य सरकारों को हिस्सा मिलने वाली प्राप्तियों में पहले प्रकार की प्राप्तियाँ 
इस प्रकार है :--- 


(क) क्षषि भूमि से अन्य संपत्ति के उत्तराधिकार विषयक संपत्ति शुल्क 

(ख) कृषि भूमि से अन्य संपत्ति विषयक संपत्ति शुल्क 

(ग) रेल, समुद्र या वायु से वहित वस्तुओं या यात्रियों पर सीमा कर 

(घ) रेल भाड़ों ओर वस्तु भाड़ों पर कर 

(3) सदटा बाज़ारों और वायदा बाज़ार के सौदों पर स्टाम्प शुल्क से अन्य कर 


(च) समाचार पत्रों के क्र-विक्रय तथा उनमें प्रकाशित अन्य विज्ञापनों पर कर । 


इन प्राप्तियों के विषय में संविधान ने यह व्यवस्था की है कि ये कर भारत 
सरकार द्वारा लगाए और संगृहीत किए जाएँगे किन्तु उन्हें राज्यों को 
सौंप दिया जाएगा । वितरण संसद्‌ द्वारा निर्धारित होगा व संसद्‌ इस मामले में 
वित्त आयोग की सिफ़ारिशों के अनुकूल कार्य करेगी । 


दूसरे प्रकार की प्राप्तियों में मुद्रा शुल्कों तथा औषधीय और. प्रसाधन-सामग्री 
पर लगाए जाने वाले उत्पादन कर आते हैं । ये कर भारत सरकार द्वारा लगाए 
जाते हैं पर जिन राज्यों की सीमाओं में वसूल किए जाते हैं उन्हीं राज्यों द्वारा संगृहीत 
होते है। ० प्राप्तियाँ भारत सरकार की समेकित निधि का भाग नहीं होतीं । 
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तीसरे प्रकार की प्राप्तियों में कृषि आय के अतिरिक्त अन्य आयों के कर ज्ामितर 
है। ये प्राप्तियाँ भारत सरकार द्वारा लगाई तथा संगृहीत की जाती है पर ये भारत की 
समेकित निधि का अंश नहीं होतीं और उन्हें राज्यों के बीच बाँट दिय। जाता है (ऐसे 
राज्य जिनमें यह लगाया गया हो) । बाँठने के सम्बन्ध में संविधान का आदेश 
है कि उसकी रीति राष्ट्रपति द्वारा आदिष्ट होगी । यदि वित्त आयोग नियुक्त हो 
गया हो तो राष्ट्रपति आयोग की सिफ़ारिशों को ध्यान में रखते हुए ये आदेश देगे। 


वैकल्पिक वितरण के जो कर हैं उनमें संघ सूची में वणित औषधीय तथा प्रसाधन 
सामग्री पर उत्पादन शुल्क से अन्य संघ उत्पादन शुल्क आते है । ये शुल्क भारत 
सरकार द्वारा लगाए और संगृहीत किए जाते हैँ । किन्तु यदि संसद्‌ विधि द्वारा उप- 
बन्धित करे तो शुल्क लगाने वाली विधि जिन राज्यों पर लागू होती है उन राज्यों 
को भारत की समेकित निधि में से उस शुल्क के शुद्ध राजस्व के पूर्ण श्रथवा किसी भाग 
के बराबर राशि दी जाती है और वे राशियाँ उन राज्यों के बीच विधि द्वारा सूत्रबद्ध 
वितरण के सिद्धान्तों के अनुसार वितरित कर दी जाती हैं । 


अन्तिभ प्रकार की व्यवस्था वाले राज्यों के राजस्व की कमी को पूरा कराने के 
लिए दिए गए अनुदानों के अन्तंगत सहायता अनुदान * और विशेष तरह के अनुदान 
आते हैं । राजस्व की कमी पूरी करने के लिए दिए गए सहायता अनुदान भारत की 
समेकित निधि पर भारित होते हैं। कौन से राज्य इस सहायता अनुदान के पत्र 
होंगे पा अनुदान उन्हें किस अनुपात में दिया जाएगा यह निर्णय संसद को सौंपा 
गया है । 


किसी राज्य की अनुसूचित आदिम जाति (50४८०ए.८० 73०८) के कल्याण के लिए 
अथवा उस राज्य के अन्तगंत अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन स्तरों को ऊँचा करने के लिए 
सहायता अनुदान देना अनिवार्य है। संविधान में यहाँ तक कहा गया है कि आसाम 
राज्य के राजस्वों के सहायता अनुदान के रूप में भारत की समेकित निधि में से 
मूल तथा आवतंक राशियाँ दी जाएँगी, 


(क) जो छठी अनुसूची की कैडिका 20 से संलग्न सारिणी के (क) भाग में 
उल्लिखित आदिम जाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में इस संविधान के 


प्रारम्भ से ठीक पहले दो वर्ष में राजस्वों से औसतन अधिक व्यय के बराबर 
हो, तथा 


(ख) जो उतक्त क्षेत्रों के प्रशासन स्तर को उन्नत करने के प्रयोजनों के लिए उस 


राज्य द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन से हाथ में ली गई योजनाओं के 
खर्चो के बराबर हो । 


“संविधान के अनुच्छेद 273 में एक और प्रकार के सहायता अनुदानों की 
व्यवस्था है और वह यह कि उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, बिहार को पटसन या पटसन 
से बनी हुई वस्तुओं पर निर्यात शुल्क के प्रत्येक वर्ष के शुद्ध राजस्व के किसी हिस्से 
को भारत की समेकित निधि से दस वर्ष तक सहायता अनुदान के रूप में दिया 
जाए। तदनुसार प्रथम व द्वितीय वित्त आयोगों ने सहायता अनुदान की मात्रा भी 
निर्धारित की थी पर अब दस वर्ष बीत चुकने के कारण, सहायता अनुदान का 
प्रश्न नहीं उठता । 


8] संघीय वित्त व्यवस्था 4 5 
न नम न कप पट अर कम 

संसद इस विषय पर वित्त आयोग की सिफ़ारिशों के आधार पर सहायता अनुदान 
निर्धारित करती है। जब आयोग का निर्माण नहीं हुआ था तब संसद्‌ की प्रदत्त शक्तियों 
(0८८४०५४०० ?०७४८४७७) के आधार पर इस विषय में राष्ट्रपति द्वारा आदेश जारी 
किया जाता था । 

(ग) वित्त आयोग 

अन्त में संविधान की सबसे महत्त्वपूर्ण व्यवस्था वित्त आयोग का निर्माण है। जैसा 
कि पहले बताया गया था संविधान की वित्त विषयक विशेषज्ञ समिति अर्थात्‌ (सरकार 
समिति' ने वित्त आयोग की नियुक्ति की सिफ़ारिश की थी । इसके पूव वित्त 
मंत्रालय के एक विशेषज्ञ मण्डल ने भी जो आस्ट्रेलिया में संघ वित्त व्यवस्था का 
विशेष अध्ययन करने गया था एक वित्त आयोग की सिफ़ारिश की थी । संविधान 
ने इस सम्बन्ध में यह व्यवस्था की है कि प्रत्येक पाँच वर्ष की समाप्ति पर, अथवा 
उससे पहले, यदि राष्ट्रपति आवश्यक समझें, एक वित्त आयोग नियुक्त किया 
जाएगा । आयोग के चार सदस्य और एक अध्यक्ष होगा । 


आयोग के निम्नेलिखित* कतेंव्य होंगे :-- 
(क) संघ तथा राज्यों के बीच में कर या शुद्ध राजस्व का जो (इस अध्याय के 


अधीन) उनमें विभाजित होता है या हो उसके वितरण के रूप के बारे में 
तथा राज्यों के बीच ऐसे राजस्व के तत्सम्बन्धी अंशों के बेटवार के बारे में , 


(ख) भारत की समेकित निधि में से राज्यों के राजस्वों के सहायता अनुदान 
देने में पालन करने योग्य सिद्धांतों के बारे में, तथा 


(ग) स्वस्थ वित्त (50070 777००८८) के हित में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को 
सौंपे हुए किसी अन्य विषय के बारे में राष्ट्रपति को सिफ़ारिश करना । 


वित्त आयोग को अपनी प्रक्रिया आप निर्धारित करने का अधिकार होता है । 
इसकी प्रत्येक सिफ़ारिश पर की गई कार्यवाही का व्याख्यात्मक ज्ञापन राष्ट्रपति द्वारा 
संसद्‌ के दोनों सदनों के सम्मुख रखा जाता है । 


4. वित्त-आयोग 952, 957 तथा 496व के सुझाव 


वित्त-आयोभ 952 व 957.---वित्त आयोग 952' संविधान की संघ वित्त्‌ 
व्यवस्था के अन्तगंत पहला आयोग था । वित्त आयोग के सभापति श्री नियोगी थे । 
वित्त आयोग की प्रमुख सिफ़ारिशे इस प्रकार हैं :-- 


(4) कृषि आय को छोड़कर बाकी आय-कर प्राप्ति को किसी वित्तीय वर्ष में 
राज्यों के बीच 55 प्रतिशत भाग बाँट देना चाहिए । इसके पूर्व 50 
प्रतिशत भाग राज्यों के बीच बाँठा जाता था । आयोग की आय कर 





*956 के पहले आयोग का एक और भी कतेव्य था, यथा, “अनच्छेद 298 
के खण्ड () के अधीन या अनुच्छेद 306 के अधीन भारत सरकार और प्रथम 
अनुसूची के भाग (ख) में उल्लिखित किसी राज्य की सरकार के बीच किए गए 
किसी करार के उपबन्धों के चालू रखने अथवा रूप भेद करने के बारे में” यह 
संविधान (सप्तम) संशोधन अधिनियम 956 द्वारा वंचित कर दिया गया है। 

(१4) 
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विभाजन द्वारा राज्यों व संघ सरकार के बीच संतुलन लाने की पद्धति में 
विशेष आस्था न थी पर राज्यों की बढ़ती आय तथा आवश्यकताओं को 
ध्यान में रखते हुए उसे ऐसी सिफ़ारिश करनी पड़ी । राज्यों के बीच इस 
अंश के वितरण करने के सम्बन्ध में विभिन्न सिद्धान्तों और तकों की परीक्षा 
करने के पश्चात्‌ आयोग इस निर्णय पर पहुँचा कि आय-कर से राज्य सरकार 
का हिस्सा दो बातों पर अवलम्बित होना चाहिए--राज्य विद्येष से 
कितनी प्राप्ति हुई है और जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए उसकी क्या 
आवश्यकता है। 





पटसन व पव्सन से बनी वस्तुओं के निर्यात शुल्क की प्राप्ति का राज्यों 
के बीच विभाजन बढ़ा दिया जाए। 935 के अधिनियम के अन्तर्गत 
उक्त कर का 62-5 प्रतिशत सम्बन्धित प्रान्तों को दिया जाता था । 
देश विभाजन से जूट उत्पादन क्षेत्र पाकिस्तान में जाने के परिणामस्वरूप 
यह हिस्सा 20 प्रतिशत कर दिया गया । संविधान सभ। की विशेषज्ञ 
समिति की सिफ़ारिश थी कि निर्यात कर का हिस्सा देने की अपेक्षा बदले में 
सम्बन्धित प्रान्तों की! सहायता अन॒दान देने चाहिए । आयोग ने इसी 
व्यवस्था को क़ायम रखा । 


(3) सहायता अनुदान उसी ह॒द तक देना चाहिए जिस हद तक राज्य' सरकार 


ने आत्म निर्भरता की चेष्टा की हो । सहायता अन॒दान मिलन की यह 
दर्ते होनी चाहिए कि राज्य सरकारें उस सहायता से हुए व्यय में 
मितव्ययता दिखाएँ। राज्यों को सहायता अन॒दान तो दिए जाएँ पर उनसे 
राज्य सरकारों में यह भावना न उठने पाए कि संघ सरकार ने उनके 
आयब्ययक की कमी पूरी करने का ठेका ले लिया है । 


(4) जहाँ किसी आवश्यक समाज सेवा में कोई राज्य बहुत पिछड़ा हुआ है 


वहाँ उसे संघ सरकार से विशेष सहायता देने की व्यवस्था होती चाहिए 
जेंसे प्राइमरी शिक्षा के प्रसार के लिए विशेष मदद । इस प्रयोग की 


सफलता के लिए दुबारा अनुदान देने के पहले अगले आयोग द्वारा 
परीक्षा की जानी चाहिए 


(5) बम्बई, मध्यप्रदेश व मद्रास को जो उस समय तम्बाकू कर लगाने से 


वंचित करने के बदल में सहायता अन॒दान मिला करते थे वे बन्द कर 
दिए जाने चाहिए । इसी तरह कछ क्षेत्रों के विलयन तथा एकीकरण 
के कारण बिहार, बम्बई, मध्य प्रदेश व पश्चिमी बंगाल को घाटा प्रा 
करने के लिए जो अन॒दान मिलते थे उन्हें बन्द कर देना चाहिए 


आयोग ने तम्बाक, दियासलाई और वनस्पति उत्पादन से उत्पादन' करों 
की प्राप्ति के वितरण के सम्बन्ध में भी सझाव दिए। संविधान के 
अनच्छेद 272 के अन्तगंत उत्पादन करों के विभाजन के सम्बन्ध में 
संसद्‌ को अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 280 (3) के साथ 
अनुच्छेद 272 को पढ़कर आयोग ने इस विषय में भी सिफ़ारिश करना 
अपना कतेव्य समझा । संविधान सभा की वित्त विषयक विशेषज्ञ समिति 
ने उत्पादन करों के संघ और राज्य सरकारों के बीच वितरण किया था | 
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952 के वित्त आयोग ने सुझाया कि पूर्वोक्त करों की प्राप्ति का 40 
प्रतिशत जम्मू और काइमीर को छोड़कर शेष भाग क और ख के राज्यों में 
बाँट देना चाहिए । राज्यों के परस्पर हिस्से के बारे में आयोग का सुझाव था 
कि वह जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए । 


957 का आयोग ठीक पाँच साल बाद एक सरकारी विज्ञप्ति से पहली जून, 956 

को नियक्त हुआ था । द्वितीय वित्त आयोग के लिए जहाँ एक ओर संविधान संशोधन 
अधिनियम के कारण (क) भाग और (ख) भाग के राज्यों के अन्तर की समस्या 
न थी वहाँ दूसरी ओर राज्य पुनर्संगठन, वित्तीय करारों और क्षेत्रों में परिवर्तन 
के कारण कितनी ही चीजों की नए सिर से परीक्षा करने का प्रशनन था। इनके अतिरिक्त 
प्रथम आयोग की तुलना में द्वितीय आयोग के कार्य भी अधिक थे। राष्ट्रपति ने आयोग 
की नियुक्ति करते समय आदेश दिया था कि आयोग संविधान के अनुच्छेद 268 
में विहित कृषि-आय से अतिरिक्त संपत्ति कर के संघ व राज्य सरकार के बीच 
विभाजन के सिद्धान्त के बारे में सिफ़ारिश करे । राष्ट्रपति ने यह भी आदेश दिया 
था कि आयोग भारत सरकार द्वारा 5 अगस्त 947 से राज्य सरकारों को दिए गए 
ऋण के व्याज की दर व लोौठाने की दछार्तोीं में आवश्यक सुधारों की 
सिफ़ारिश करेगा । बाद में 22 मई 957 को आयोग को दो और कार्य सौपे गए यथा 
रेल भाड़े के कर का विभाजन और उत्पादन शुल्क (अधिक ) का विभाजन । राज्य 
सरकारों को द्वितीय पंचवर्षीय योजना की पूर्ति के लिए अधिक अर्थोपाय देने के हेत 
संविधान के अनुच्छेद 269 के अन्तर्गत भारत सरकार के वित्त मंत्री ने 957-58 का 
आय-व्ययक लोक सभा में पेश करते समय रेल भाड़े पर कर लगाने का उल्लेख किया 
था । राज्यों के बीच विभाजन के लिए कोई पूर्वानुभव नहीं था अतएव इस सम्बन्ध 
में नियम बताने का काम आयोग पर छोड़ा गया । बिक्री कर से गड़बड़ हुआ करती थी 
अतएव राज्य सरकारों की सलाह से यह तय किया गया था कि मिल में बने कपड़े 
चीनी तथा तम्बाक्‌ पर बिक्री कर हटा कर अतिरिक्त उत्पादन कर लगाया जाए 
जिसकी प्राप्ति फिर बाद में राज्यों के बीच वितरित कर दी जाए । करों के विभाजन 
के बारे में हमेशा झगड़ा होता रहा है अतएवं कर के राज्यों के बीच विभाजन के 
सम्बन्ध में सिद्धान्तों के प्रतिपादन का कार्य भी आयोग पर आ पड़ा । 


द्वितीय आयोग ने प्रथम आयोग की पद्धति के अनुसार व संघ वित्त व्यवस्था 
को अबाध रूप से चाल रहने देने के लिए नवम्बर 956 को अपनी अन्तिम 
सिफ़ारिशें दीं। आयोग की अन्तिम सिफ़ारिशे सितम्बर 957 में प्रकाशित हुई थीं 
जिन्हें नवम्बर 957 में वित्त मंत्री द्वारा संसद्‌ में प्रस्तुत करने पर राज्य ऋण की 
प्िफ़ारिशों को छोड़कर मंजूर कर लिया गया । 


द्वितीय वित्त आयोग की मुख्य सिफ़ारिशें इस प्रकार हैँ :-- 

(]) आय कर के विभाज्य हिस्से में राज्यों का हिस्सा 55 प्रतिशत से बढ़ा कर 
60 प्रतिशत कर दिया जाए जिसमें से 0 प्रतिशत जनसंख्या के आधार 
पर ओर 0 प्रतिशत संग्रह के आधार पर वितरित किया जाए । प्रथम 
आयोग ने तत्कालीन 50 प्रतिशत हिस्से को बढ़ाकर 55 प्रतिशत किया 
था । राज्य सरकारों के पिछले पाँच वर्षों के घाटे के आयव्ययक तथा 
दूसरी ओर उनके द्वारा पंचवर्षीय योजना की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए 
आयोग ने इसे 55 से 60 प्रतिशत कर दिया । 
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राज्यों को दियासलाई, तम्बाकू और वनस्पति के केन्द्रीय उत्पादन शल्कों 
की शुद्ध प्राप्ति का 40 प्रतिशत देने के बजाए और अधिक ' वस्तुओं के 
शुल्क की शद्ध प्राप्ति का 25 प्रतिशत दिया जाए। इन वस्तुओं में चीनी, 
दियासलाई, तम्बाक्‌, वनस्पति, कहवा, चाय, काग़ज़ और असारीय निर्ग॑न्ध 
वनस्पति तेल शामिल होने चाहिए। इनका वितरण कुछ मामूली समंजन 
के साथ जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए । 


अनुच्छेद 273 के अन्तर्गत संविधान में विहित दस वर्ष की अवधि 
अर्थात्‌ व959-60 के बाद जूट उत्पादन प्रान्तों को दिए जाने वाले 
सहायता अनुदान बंद हो जाने चाहिए । तब तक वे उसी मात्रा में दिए 
जाते रहने चाहिए जितने कि अभी हे अर्थात्‌ आसाम राज्य को 75 लाख 
रु०, बिहार को 72. 3] लाख रु०, उड़ीसा को 5. 00 लाख रु० तथा 
पश्चिमी बंगाल को 52. 69 लाख रुपए मिलते रहें । 


संविधान के अनुच्छेद 275() के पृथक उपबंध के अधीन बम्बई, मद्रास 
और उत्तर-प्रदेश को अनुदानों की आवश्यकता नही । शेष प्रान्तो को 
भी यह साफ समझ लेना चाहिए कि ये उन्हें अनायास ही नहीं मिल रहे हैं, 
वरन्‌ उनकी पंचवर्षीय योजना की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में 
रखते हुए ही दिए जा रहे हैं । इसीलिए उन्हें अपनी कमी पूरा करने के 
लिए कोई कदम उठा नहीं रखना चाहिए । बिना किसी शर्त के दिए जाने 
वाली ये अनुदान राशियाँ 959-60 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों 
में प्रत्येक वर्ष 36. 25 करोड़ रुपए व 960-67 तथा 96व-62 में 
प्रतिवर्ष 39. 50 करोड़ होनी चाहिए । 


संघीय राज्य क्षेत्रों (77709 7'८०१०५८४) के सम्बन्ध में एक प्रतिशत 
रक़्म रखने के बाद बाकी शुद्ध प्राप्तियों को पहले अचल और अत्य 
संपत्तियों में, प्रत्येक वर्ष निर्धारित कर ऐसी सम्पत्ति के सकल मूल्य के 
अनुपात से, बाँटा जाना चाहिए। अचल संपत्ति के हिस्से की रकम 
प्रत्येक राज्य में स्थित ऐसी संपत्ति के मूल्य के अनुपात से, और अन्य 
संपत्ति के हिस्से की रक़म प्रत्येक राज्य की जनसख्या के अनुपात में बॉटी 
जानी चाहिए । 


संघीय राज्य क्षेत्रों की प्राप्ति के रूप में शुद्ध संग्रह का & प्रतिशत रखने 
के बाद बाक़ी रक़म राज्यों में उसी अनुपात से बॉट देनी चाहिए जो मोर्ट 
तौर पर पिछले वर्षों में प्रत्येक राज्य में स्थित विभिन्न रेलों के हिस्से पर 
यात्रियों से होने वाली प्राप्तियों के अनुपात पर आधारित हो । 


भारत सरकार संघीय राज्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में प्रस्तावित अतिरिक्त 
शुल्कों की शुद्ध प्राप्तियों की एक प्रतिशत रक़म अपने पास रखे और 
4 प्रतिशत रकम जम्मू और काश्मीर राज्य को दे जहाँ बिक्री कर 
नहीं लगाया गया है। बाक़ी रक़म में से पहले 32- 5 करोड़ रुपया राज्यों 
को दे दिया जाए जो वस्तुओं पर बिक्री करों से राज्यो को होने वाली 
वर्तमान अनुमानित आय के बराबर है। यदि कुछ रक़म बाक़ी बचे तो वह 


राज्यों में अंशत: खपत और अंशत: जनसंख्या के आधार पर विभाजित 
कर देनी चाहिए । 
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(8) बिस्थापितों के पुनर्वास के लिए दिए गए ऋणों और व्याज-मुक्त ऋषणों को 
छोडकर 3] माचे, 957 को अवशिष्ट ऋणों को इस प्रकार समेकित 
किया जाए :-- 


(क) पहली अप्रैल, व977 को या उसके बाद चुकाए जाने वाले तीन प्रतिशत 
या उससे अधिक वार्षिक व्याज वाल सभी ऋणों की बक़ायः रक्तम को 
3] मार्च, 987 को च॒काए जाने वाले तीन प्रतिशत वाषिक व्याज 
वाले केवल एक ऋण के रूप में समेकित किया जाए 


(ख) 3 मा्चे, 977 या उससे पहले चुकाए जाने वाले तीन प्रतिशत या 
उससे अधिक व्याज वाले सभी ऋणों की बक़ाया रकम को 3 मार्चे 
972 को चुकाए जाने वाले तीन प्रतिशत वाषिक व्याज वाले केवल 
एक ही ऋण में समेकित किया जाए 


(ग) पहली अप्रल 977 को या उसके बाद चुकाए जाने वाले तीन प्रतिशत 
से कम वार्षिक व्याज वाले सभी ऋणों की बक़ाया रकम 37 मार्च 
987 को चुकाए जाने वाले 2$ प्रतिशत वा५षिक व्याज वाले 
केवल एक ही ऋण में समेकित किया जाए 


(घ) 3 मार्च, 972 को या उससे पहले चुकाए जाने वाले तीन प्रतिशत 
से कम वार्षिक व्याज वाले सभी ऋणों की बक़ाया रकम 3 मार्च 
972 को चुकाए जाने वाले 2£ प्रतिशत वा्िक व्याज वाले केवल 
एक ही ऋण में समेकित किया जाए । 


वित्त आयोग 96व:--तृतीय वित्त आयोग की नियुक्ति 967 में होनी चाहिए 
थी पर वित्त आयोग की सिफ़ारिशों व वितरण की व्यवस्था पंचवर्षीय योजना की 
अवधि के अनुरूप बढ़ाने के लिए इसकी नियक्ति एक साल पहले की गई । पिछले 
वित्त आयोगों के विपरीत तृतीय वित्त आयोग की सिफ़ारिशें भी पहली अप्रेल, 962 
से प्रारम्भ हो कर चार वर्ष के लिए ह ! तृतीय वित्त आयोग के कतंव्यों के बारे में 
यह उल्लेखनीय है कि संविधान के 275 (2) के अन्तर्गत एक नवीन प्रकार के 
सहायता अनुदान की व्यवस्था की गई है । इसी प्रकार उन उत्पादनों की सूची में 
भी वद्धि की है जिन उत्पादन करों की प्राप्ति राज्यों व केन्द्रीय सरकार में बाँठी जाती 
हैं। 957 के वित्त आयोग ने केवल नौ वस्तुओं के उत्पादन श॒ल्कों का ही बटवारा 
सुझाया था, पर तृतीय वित्त आयोग ने इसमें 26 और उत्पादन कर शामिल किए हूं । 


वित्त आयोग 96व की मुख्य सिफ़ारिशें इस प्रकार हैं : 
(अ)--संपत्ति कर 

3. प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कृषि भमि के अतिरिक्त अन्य संपत्ति से प्राप्त नियत 
जाए कर का एक प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा संघीय क्षेत्रों के लिए रख लेना 
चाहिए । 


2. फिर बाकी प्राप्तियों को अचल और चल हिस्सों में, प्रत्येक वर्ष में निर्धारित कर 
एसी संपत्ति के सकल मूल्य के अनुपात में बाँट देना चाहिए 


3. अचल सपत्ति के हिस्से की रक़म फिर राज्य सरकारों के बीच राज्य में स्थित 
एसी संपत्ति के मूल्य के अनुपात में बाँटी जानी चाहिए 
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(ब)--रेल भाड़े पर कर 
रेल भाड़े पर जो कर पहले लगता था वह 96 में संसद्‌ के एक अधिनियम 
के अनुसार बंद कर दिया गया । फिर भी रेल अभिसमय समिति 96 ने 
केन्द्रीय सामान्य राजस्व को 96-66 काल के लिए 2. 5 करोड़ रुपए 
प्रतिवर्ष देने की सिफ़ारिश की थी । वित्त आयोग ने इस रक़म को राज्यों के 
बीच वितरण करने की सिफ़ारिश की है । 


(स)--आयकर 


किसी वित्तीय वर्ष में करषि आय को छोड़ कर बाक़ी आय पर प्राप्त कर, (जिसमें 
संघीय क्षेत्रों से प्राप्त आय कर अथवा संघीय आयों से प्राप्त आय कर 
बज्य हैं) का 66६ भाग राज्य सरकारों के बीच वितरित किया जाना 
चाहिए। आय-कर की शुद्ध प्राप्तियों का 29 प्रतिशत संघीय क्षेत्रों से प्राप्त 
झ्ाय-कर माना जाना चाहिए । 


(द)--केन्द्रीय उत्पादन कर 
पहली अप्रैल, 962 से, अनुसूचित वस्तुओं पर प्राप्त उत्पादन शुल्क का 20 


प्रतिशत भारत की समेकित निधि से राज्यों को दिया जाना चाहिए । अनुसूचित 
वस्तुएँ इस प्रकार हैं : चीनी, काफी, चाय, तम्बाकू, मिट्टी का तेल, परिष्कृत 
डीजल तेल और वाष्पशील तेल (२८क्िव्त ठा०ढीं 9]8 090 एथ००पंभ्रगहु 
०) डीजल तेल, भट्ठी तेल (#77४8०८८ ०7), वामर और बिटूमन 
(8972६ 70 3प07790), रंजक' (97877670), रंग (८०0!००७७), रोग्रन 
(9०४70, ) तामचीनी (८०»7०८७), वानिश, काले और सेलूलोज़ प्रलाक्षारस 
(89८0 «7००१ ८८!एॉ०5९ (4००73), साबुन, टायर और ट्यूब, कागज, 
रेयन, संश्लिष्ट तंतु और सूत ($ए४४7८४० 7976 ब्यव एब79), सूती कपड़े, 
ऊनी कपड़े, रेयन या कृत्रिम रेहमी कपड़े, सीमेंट, कच्चा लोहा (७8 
7002), इस्पात सीलें (४८८) 7780७), एल्यूमिनियम, टीन की पट्टी (६ं॥ 
9726०), टीन की चादरें (६ आल्टाड ४०ए०ाए्ए धं० ६१९६९९०४४, ८पॉ- 
पंप छत उप! ए80०5, 376८७ 07 ४8225९7:४),अंतदंहन इंजन (उ्राटयाओओं 
००7००७४००७ ८०४77०3), बिजली की मोटरें और उनके पुर्जे (८६८६० 
700078 270 9०775 ८767८०/), बिजली की बैंटरियाँ और उनके पुजे, 
बिजली के बल्ब, प्रतिदीप्त प्रकाशन बल्ब (#707९80०७६ ॥87धंग९ 9०5) 
बिजली के पंखे (८|८८५०४० 908), मोटर गाड़ियाँ (४०६०४ ए४८४7८०४), 
साइकिलें, मोटर साइकिलों के अतिरिक्त अन्य साइकिलों के पूर्जे, जूते, 
दियासलाइयाँ तथा सीनेमेटोग्राफ़ एक्सपोज्ड फिल्में । 


(ई)--अतिरिक्त उत्पादन कर 


पहली अप्रेल, 962 से बिक्री कर को हटाकर, सूती कपड़े, रेयन, बनावटी 

सिल्क, सिल्क के कपड़े, ऊनी कपड़े तथा चीनी व तम्बाक्‌ पर लगाए जाने वाले 

अधिक उत्पादन कर की शुद्ध प्राप्तियों में से:--- 

() संघीय क्षेत्रों से हुई प्राप्तियाँ मानकर संघीय क्षेत्रों के लिए एक प्रतिशत 
निकाल लेना चाहिए । 
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(2) जम्मू तथा काब्मीर के लिए 5% प्रतिशत निकाल लेना चाहिए । 


(3) बाकी का निर्धारित (जिसके बारे में आगे बतलाया गया है) अनुपात 
में राज्य सरकारों को दिया जाना चाहिए । 


(ए)--सहायता अनुदान 


वित्त आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 275 () के अन्तर्गत पहली अप्रैल, 
962 से अगले चार वर्ष में प्रत्येक राज्य के लिए कितनी रक़म दी जानी चाहिए 
यह निर्धारित किया है । इसी प्रकार उसने कुछ और सहायता अनुदान 
भी (राज्यों में संचार विकास) के लिए निर्धारित किए हैं । 


5. विद्यमान संघीय वित्त व्यवस्था 


जैसा कि होना आवश्यक है विद्यमान राज्य और संघ सरकार के बीच वितरण 
तृतीय आयोग की सिफ़ारिशों के अनुरूप हैं। इस व्यवस्था में राज्यों और संघ सरकार 
को परस्पर हिस्से इस प्रकार मिलते हैं । 

() आयकर:---कुल आयकर प्राप्ति का 66६ प्रतिशत राज्यों में बाँठा जाता है 
और 33४5 प्रतिशत संघ सरकार के पास रहता है । विभाज्य (66६ प्रतिशत) 
का विभिन्न राज्यों में वितरण इस प्रकार है : 


राज्य 


आन्भ्र प्रदेश 
आसाम 
बिहार 
गूजरात 
जम्म्‌ तथा कश्मीर 
केरल 

मध्य प्रदेश 
मद्रास 
महाराष्ट्र 
मेसूर 
उड़ीसा 
पंजाब 
राजस्थान 
उ० प्रदेश 
प० बंगाल 


सारिणी 4 
आयकर का राज्यों में वितरण 


विभाज्य अंश 
का प्रतिशत 


7* 77 
2९44 
9६:33 
4" 78 
0*70 
3*55 
6*47 
8*९5]3 
3* 44 
5*43 
3०44 
4*49 
3*97 
4* 42 
42*09 
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(2) केन्द्रीय उत्पादन शुल्कः--केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों की कुल प्राप्ति का 25 
प्रतिशत राज्यों में बाँठा जाता है। शेष भारत सरकार के पास रहता है। राज्यों 
के बीच 25 प्रतिशत का वितरण इस प्रकार होता है : 

सारिणी 5 


केन्द्रीय उत्पादन शुल्क का राज्यों में वितरण 





राज्य विभाज्य अंश 
का प्रतिशत 
आन्ध्र प्रदेश 2 डे 8-23 
आसाम ' हि हि 4९ 73 
बिहार | ; ; «. ]-46 
गुजरात ६ ५ ४ 6*45 
जम्मू तथा कव्मीर 202 
केरल मु 5-46 
मध्य प्रदेश . ! 8-46 
मद्रास ४ पु 6" 08 
महाराष्ट्र ; 5*73 
मेसूर 5" 82 
उड़ीसा रे ४ मु 7*07 
पंजाब ४ मे । 6*7व 
राजस्थान. न्‍ न्‍ ४ ' 5*93 
उ० प्रदेश . # 0* 68 
पृ०बंगाज  . 
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(3) अनुच्छेद 205 () के अधीन सहायता अनुदानः--तृतीय वित्त आयोग 
की सिफ़ारिशों के अनसार राजस्व की पूर्ति के लिए विभिन्न राज्यों को सहायता 
अनुदान प्रतिवर्ष निम्नलिखित मात्रा में दिए जाते हैं : 











सारिणी 6 
राज्यों को दिए गए सहायता अनुदान 

राज्य लाख रुपए 
आन्ध्र प्रदेश ; प । ४ ,. ,200 
आसाम दे , ४ 900 
बिहार म । | . 800 
गूजरात शि . दे ै 950 
जम्मू तथा कश्मीर न्‍ ; ४... 33238 
केरल हे * 850 
मध्य प्रदेश है रे 625 
मद्रास न्‍ | ; . . 800 
मैसूर ५ ; | ; ,. 775 
उड़ीसा हे * . . ,600 
पंजाब ; । द . 275 
राजस्थान. हे हे 875 
उ० प्रदेश . डे ; | 200 
प०बंगाल . है ; 850 








यातायात के सुधार के लिए कुछ राज्यों को प्रतिवर्ष निम्नलिखित सहायता 
अनुदान देने की भी व्यवस्था है : 


राज्य लाख रुपए 
आन्ध्र प्रदेश . ३ 5 हि | 50 
आसाम ३ * है 75 
बिहार डे ५ | | 75 
गुजरात ४ * | * ; व 00 
जम्मू तथा कश्मीर हे # ४ ४ 50 
केरल ; रू म ह | 75 
मध्य प्रदेश . ग | 75 
मेसूर ; हे ; ; ; 50 
उड़ीसा हे हि | « ह मा 75 


राजस्थान . न बे दे न न 75 
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(4) संपत्तिशुल्क (४४७76 ॥00०५9) :--वित्तीय वर्ष की कुल निवल प्राप्ति 
का एक प्रतिशत संघ क्षेत्रों के बीच वितरण के लिए पहले अलग कर लिया जाता 
है। शेष को फिर चल और अचल संपत्ति की प्राप्तियों के अनूसार अलग-अलग 
कर लिया जाता है। अचल संपत्ति से प्राप्त शुल्कों को राज्यों को निम्नलिखित 


अनुपात में बाँटा जाता है : 


सारिणी 7 
संपत्ति शुल्क्र का राज्यों में वितरण 

राज्य प्रा तशत 
आन्ध्र प्रदेश ॥ ५ ; ॥ 8* 34 
आसाम . ह 2९75 
बिहार ै ४ | 0* 78 
गूजरात ; न ; 4* 78 
जम्मू तथा कश्मीर ; हे े 0* 83 
केरल , म ४ 3* 92 
मध्य प्रदेश * हे 4 7* 5] 
मद्रास . हे ; है 7*80 
महाराष्ट्र | मं 9:6 
मैसूर. ; . ू 5* 46 
उड़ीसा ; ह ; हि 4* 08 
पंजाब दे ॥॒ . है 4- 7 
राजस्थान न | * मं 4९67 
उ० प्रदेश ई डे ; हि र 7*:0 


प० बंगाल हे २ है हे हि 8 


$. 
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(5) अनुच्छेद 282 के अधीन:--रेल भाड़े के बजाय रेलों द्वारा केन्द्रीय 
सरकार को अगले पाँच वर्षो में प्रतिवर्ष दिए गए 2. 5 करोड़ रुपए का राज्यों के 
बीच वितरण इस प्रकार होता है 








सारिणी 8 
रेलवे द्वारा दी गई राशि का राज्यों के बीच वितरण 
् राज्य क रोेड्स्प 
आन्श्न प्रदेश | हे रु *: ]7 
आसाम ४ न्‍ 0* 34 
बिहार । मु ; न ५ - ]7 
गुजरात ; ५ मं तु 0* 68. 
केरल , हि हि हे 0*23 
मध्य प्रदेश मे ४ | हे : 04 
मद्रास ; श ॥ मे 0*87 
मेसूर हि ४ व ; मे 0:56, 
महाराष्ट्र ५ * | पे नि - 35 
उड़ीसा हे ह , ; 0*32' 
पंजाब मु ४ ँ | ५ -0] 
राजस्थान रे ; मु 0* 85. 
उ० प्रदेश ४ * ५ मु ६ 2"34 


प० बंगाल व रे ३ हे 0*79 
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(6) अतिरिक्त उत्पादन शुल्क:--राज्यों के बिक्री कर को हटाकर केन्द्रीय 


जा उत्पादन शुल्क की प्राप्ति राज्यों में स्तम्भ ( 2) में दिए हुए अनुपात में बाँटी 
जाती है । 


बची हुई राशि का वितरण पुनः स्तम्भ (3) में दिए हुए प्रतिशत के अनुसार 


होता है । 


सारिणी 9 
अतिरिक्त उत्पादन शुल्क का राज्यों में वितरण 


&33-९००-५+ननननायणयण।िपनिनानी अनननन>>>+क, 


राज्य लाख रुपए प्रतिशत 
आन्ध्र प्रदेश . ४ ,. 235*:24 7*75 
आसाम ४ 85-08 2:50 
बिहार ; 30*:6 0* 00 
गूजरात है ,. 323*-45 540 
केरल । ; ; 95*:08 4" 25 
मध्य प्रदेश .. हे ,. ]5-:7 7*00 
मद्रास हि ,. 285- 34 9.00 
महाराष्ट्र . ; हे 637*-77 0*60 
मेसूर ह हे ]00*:70 5*25 
उड़ीसा 5 , , 85-0 4* 50 
पंजाब हे हु ४ हे ]75*49 5९25 
राजस्थान . न्‍ ३ हे 90*:70 4-00 
उ० प्रदेश . हि .,. 575*:8] 5*50 


प० बंगाल . | 280*<4] 9:00 
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6. संघीय वित्त व्यवस्था की प्रक्रिया:---संघीय वित्त व्यवस्था के लागू होने की चार 


रीतियाँ हे : 
() राष्टपति की आज्ञा द्वारा 


(2) संसद्‌ द्वारा विहेंत विधि के अनुसार, पर ऐसी विधि निर्माण होने तक 
राष्ट्रपति की आज्ञा द्वारा 


(3) संसद्‌ द्वारा विहित विधि के अनुसार, व 
(4) सरकारी आज्ञप्ति द्वारा । 


अनच्छेद 27] तथा 273 में ऋ्रद: बतलाए आय-कर के हिस्से तथा पटसन तथा 
पटसन से बनी वस्तओं के बदले में निर्यात कर के हिस्से का वितरण राष्ट्रपति की 
आज्ञा द्वारा किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 269, 275() तथा 272 
के अन्तर्गत रेल भाड़ा कर, संपत्ति कर, राज्यों को सहायता अन॒दान तथा संघ 
उत्पादन करों का वितरण संसद द्वारा विशेष कानून बना कर लागू किया जाता है । 
राज्यों को सहायता अन॒दान के सम्बन्ध में उल्लेखनीय बात यह है कि संविधान के 
निर्माणकर्ताओं ने यह ध्यान में रखते हुए कि जब संसद-सत्र न हो रहा हो तब भी 
राज्यों को हानि न पहुँचे, यह व्यवस्था की है कि संसद्‌ द्वारा विधि निर्माण होने तक 
सहायता अन॒दान राष्ट्रपति की आज्ञा द्वारा लाग किए जाएँ। अन्य सिफ़ारिशें, जैसे 
ऋणों का समेकन, व्याज की दर का निर्धारण करना आदि सरकारी आज्नप्ति द्वारा 
लागू किए जाते हे । 


राष्ट्रपति की आज्ञा प्रायः वित्त आयोग की सिफ़ारिशों के पेश होते ही “संविधान 
(कर वितरण ) आज्ञा” [057#0एक्‍07 (42504 0007 067 72३5९७) (0706४] 
के रूप में जारी कर दी जाती है पर संसद द्वारा अपेक्षित विधि संसद के तरन्त बाद 
में होने वाले अधिवेशन में ही अधिनियम के रूप में पास हो जाती है। राष्ट्रपति 
की आज्ञा की वही मान्यता होती है जो संसद द्वारा पास किए गए अधिनियम की । 


प्ट्रपति की आज्ञा में इस के स्वरूप का विशेष उल्लेख होता है । 


वास्तविक वितरण इस प्रकार होता है :-- 


() संविधान के अनुच्छेद 275() में विहिंत सहायता अनुदान तिमाही 
आधार पर अप्रेल, जुलाई, अक्टूबर और जनवरी में पेशगी दिए जाते हे । 


(2) आय-कर में राज्यों का अंश पहले इस प्रकार दिया जाता था 
जट में शामिल रक़्म का एक चौथाई भाग ॥5 अक्ठबर को और बाक़ी 
रक़्म, आय-कर के संशोधित अनमानों के आधार पर व5 मार्च को। 
अब सारे वे के हिस्से का दस प्रतिशत जुलाई में, 20 प्रतिशत अक्टबर 
में, 25 प्रतिशत जनवरी में और बाक़ी हिस्सा संशोधित अनमानों के 
आधारों पर माचच में दिया जाता है । 


(3) आधारभूत उत्पादन शुल्कों का हिस्स। पहले हर तिमाही के लिए तिमाही 
की समाप्ति पर दिया जाता था, अब आधारभत उत्पादन शुल्कों और 
उत्पादन शुल्कों का अंश मई के महीने से शुरू होकर ] मासिक किस्तोंमें 


(4) 


(5) 


भारत की वित्तीय शासन व्यवस्था [अध्याय 8] 
दिया जाता है। पहली दस किस्तों में से प्रत्येक किस्त वर्ष के बजट अनमानों 
में दिए गए राज्य के हिस्से के > के बराबर होती है। चुकाई गई रकम 
को वर्ष के संशोधित अनुमानों में दी गई रक़म से घटाने पर बचने वाली 
रक़म आखिरी किस्त में दी जाती है । 


रेल यात्री किराए पर कर मई के महीने से शुरू होकर १] माहवारी 
किस्तों में अदा किया जाता है। पहली दस किस्तों में से प्रत्येक उस वर्ष 
के बजट अनुमानों में दिखलाए गए राज्य के हिस्से के 2 के बराबर होती 
है। वर्ष के मंशोधित अनुमानों में दिए गए राज्य के हिस्से की रकम में से 
वेह रक़म घटाए जाने पर बाक़ी बचने वाली रक़म ग्यारहवी किस्त में दी 
जाती है । 


संपत्त्ति शुल्क की प्राप्तियों का वर्ष में दो बार अक्टबर तथा मार्च में 
आधे-आधे हिस्सों में राज्यों के ॥च॒ वितरण होता है । 


अनुमान के लिए राशियाँ नियंत्रक तथा महालेखापाल की सलाह से निर्बारित 

की जाती हैं । आय-कर के हिस्से, पटसन व उससे बनी वस्तओं के निर्यात कर के 
बदले में दिए अनुदान आदि राज्य को मिलने वाले सभी हिस्सों के अनमान केन्द्रीय 
वित्त मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को सूचित किए जाते हैं ताकि वे राज्य सरकारें 
अपने आयव्ययक बनाते समय इन राशियों को अपेक्षित प्राप्तियों के रूप में शामिल कर 
ले संविधान में जो व्यवस्था है कि आय-कर की प्राप्ति भारत की समेकित निधि का 
अंग न बनेगी, उसमें प्रक्रिया यह है कि खज़ाने में जमा करते समय राशि तो अवश्य 
भारत की समेकित निधि के खाते में जमा की जाती है पर आयबव्ययक में उसे भारत 
की समेकित निधि में प्राप्त होने वाली राशि के रूप में शामिल नहीं किया जाता । 
आयबव्ययक में इस मह पर केन्द्रीय हिस्से की शुद्ध राशि ही भारत की समेकित राशि 
में होने वाली प्राप्ति के रूप में दिखलाई जाती है । 


अध्याय 9 
रल वित्त व्यवस्था 


रेल यातायात भारतीय सरकार का एक महत्त्वपूर्ण व्यवसाय है यह तो सभी 
जानते होंगे पर कदाचित्‌ यह सभी को ज्ञात न होगा कि रेल व्यवसाय वित्तीय दृष्टि 
से भी सरकारी वित्त व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण भाग रखता है। रेलों से सरकार को प्रति- 
वष हुई प्राप्ति--जिसे सामान्य राजस्व का लाभांश  (0शंकद्ा१0 40 फल उल्टा] 
7१८०८००८) कहते ह--इस महत्त्व को सिद्ध करती है । 


सभी आय ख्रोतों से रेल से प्राप्ति सब से अधिक है'। व्यय की दृष्टि से भी रेल व्यय 
रक्षा व्यय को छोड़ कर और मंत्रालयों से कहीं अधिक है'। रेलों की आय पांच, छह बड़े 
राज्यों की सम्मिलित आय के वराबर है। इनके अतिरिक्त रेल वित्त की अपनी कुछ 
विचित्रताएँ हें जो उसे एक स्वतन्त्र अध्ययन का विषय बना देती हे । उदाहरणाथ 


(4) रेलों का रिजवं बेंक से अपना सम्बन्ध है । डाक तार आदि भी अन्य 
व्यापारी विभाग हे पर उनका रिज़र्व बंक से अपना अलग सम्बन्ध नहीं है । 


(2) रेलों के आयव्ययक का निर्माण तथा संसद्‌ में उपस्थापन अलग से किया 
जाता है। 


(3) रेलों की वित्तीय व्यवस्था इत नी परिवर्तेनशील है कि उसके विचारार्थ 
प्रति पाँचव वष एक संसदीय समिति नियुक्त करनी पड़ती है । 


4. रेल वित्त-व्यवस्था का इतिहास 

रेल वित्त व्यवस्था का इतिहास सन्‌ 7924 से प्रारम्भ होता है जब केन्द्रीय 
एसेम्बली ने एक संकल्प (२८४०!७४०४) से रेल वित्त को सामान्य वित्त से अलग 
रखने की सिफ़ारिश की । रेल वित्त पर जाँच के लिए पहले भी एक समिति व 
विशेषज्ञ नियुक्त हो चुके थे पर उनकी सिफ़ारिशों को अमल में न लाया गया था । 
859 में प्राइवेट कम्पनियों को रेल लाइनें निर्माण करने का अधिकार दे कर पुन: 
862 में उससे यह अधिकार छीन लेने के प्रयोग से यह स्पष्ट हो गया था' कि रेलों 
की अबाध प्रगति के लिए पर्याप्त व स्वतन्त्र वित्त होना चाहिए। 903में 
राबटेसन महोदय नियुक्त हुए थे जिन्होंने सिफ़ारिश की कि एक रेल निधि निर्माण 
की जाए जिसमें प्रारम्भ में 5 करोड़ रखे जाएं व बाद में रेल' व्यवसाय से जितना 
लाभ हो उसमें संचित किया जाए। 907 में इसी प्रश्न पर विचार करने 
के लिए “मके समिति” नियुक्त हुई थी जिसने सिफ़ारिश की कि जहाँ तक हो 
सके रेलों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए । पर मान्यता 
मिलने का सौभाग्य एक्वर्थ समिति” को था जिसने 920 में पृथक्करण के लिए 


*]935 के अधिनियम में तो रेलों के लिए एक अलग निधि (समेकित निधि 
के बाहर) भी बनाने का विचार था (देखिए, भारत सरकार अधिनियम' 935 धारा 
86()। पर अधिनियम की इस धारा को कार्यान्वित न किए जाने के कारण 
अलग निधि निर्माण न हो सकी । फिर भी रिजवे बेंक अब भी रेल वित्त का अलग 
लेखा रखता हैं। 


60 भारत की वित्तीय शासन व्यवस्था [अध्याय 





न्‍बशलसमनमण«, 


सिफ़ारिश की । पुथक्‍्करण के लिए एक्वर्थ समिति ने तीन कारण दिए थे। (अ) 
इससे भारत सरकार के सामान्य वित्त में जो अनिश्चितता आती है वह दूर हो 
जाएगी । (ब) सामान्य वित्त से मिले रहने के कारण प्रमुख रेलों को अपने पजी विभाग 
के लिए पर्याप्त धन नहीं मिलता, पृथक्करण से मिलने लगेगा और (स) सरकार 
को रेल विकास की अलग से चिन्ता न करनी पड़ेगी । एक्वर्थ समिति ने और भी सिफ़ा- 
रिशें की थीं जिनमें मुख्य ये हे-- (क ) रेलों का भिन्न आयव्ययक होना चाहिए (ख) 
रेलों की अलग लेखा पद्धति होनी चाहिए । एक्वर्थ समिति के प्रस्ताव संसद में 
20 सितम्बर 924 को अनुमति के लिए लाए गए थे जो 924के* रेल 
अभिसमय के नाम से प्रख्यात हे । 





924 के अभिसमय से रेल वित्त का जो स्वतन्त्र अस्तित्व प्रारम्भ हुआ उसकी 
विशेषताएँ इस प्रकार थीं । 


,. । अग्रैल 924 से रेल' वित्त को सामान्य वित्त से अलग कर दिया गया 
जिसके बदले में यह व्यवस्था की गयी कि सामान्य वित्त रेल वित्त से प्रति- 
बर्ष एक निश्चित राशि अंशदान के रूप में प्राप्त करेगा । यह अंशदान 
रेलों की निवल प्राप्ति पर पहला भार हुआ करता था। लगाई हुई पूजी 
(0०70० ७६ 0057४8५) पर भार अंशदान से पहले दिया जा सकता 
है। अंशदान निर्धारित करते समय व्याजदेय पूँजी देने के बाद अतिरिक्त 
लाभ का पाँचवाँ हिस्सा भी श।मिल किया जाता था । 


2, उपरोक्त रीति से सामान्‍य वित्त का अंशदान देने के बाद यदि वितरण 
के लिए लाभ बचा रहता तो एक संचित निधि में जमा कर दिया 
जाता। यदि किसी वर्ष इस प्रकार का संचय तीन करोड़ से अधिक हो 
तो उस अतिरिक्त धन का दो तृतीयाँश ही संचित निधि में जमा कराया 
जाता, शेष साम।न्य वित्त को दिया जाता । संचित राशि का उपयोग 
सामान्य वित्त को दिए जाने वाले अंशदान के लिए, मूल्य हास निधि 
(89]9770९ 07 422८076८20707) से बकाया के लिए व किसी हानि के 
बट्टे खाते डालने के लिए किया जाता था । 


924 के अभिसमय निश्चय की व्यवस्था 943 तक चलती रही जब 929 
की आ्िक मन्दी (8८०४०7४० 00०972४5709) के अनुभव ओर' द्वितीय महायुद्ध 
के कारण अभिसमय की आवृत्ति करनी पड़ी । 929 के मंदी काल में यह अनुभव 
किया गया कि रेलों के स्वतन्त्र वित्त के कारण काफ़ी अपव्ययता आ गई थी । इस 
अपव्ययता को रोकने के लिए तीन समितियों की नियुक्ति की गई थी--() 93॥ 
की रिट्रेंच्चमेण्ण कमेटी (2) पोषप कमेटी व (3) वेजबुड कमेटी । 
93-32 के करीब यह परिस्थिति आ गई थी कि साधारण वित्त को दिए 
जाने वाला अंशदान बिल्कुल बन्द हो गया था। उल्टे रेल वित्त के लिए एक भुगतान 
स्थगरन (/०४७८००४०7०) घोषित करना पड़ा था । इन समितियों की सिफ़ारिशों 
के परिणाम' स्वरूप रेल व्यवसाय कुछ सुधर ही रहा था कि 939 में द्वितीय 
महायुद्ध के शुरू हो जाने से रेलों के वित्त की फिर समस्या उत्पन्न हुई। रेलों 


*+]924 के अभिसमय के लिए ' रेल वित्त से साधारण वित्त के पृथककरण का 
संकल्प” 924 देखिए जो परिशिष्ट 7 में दिया हुआ है । 
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के पास इतना धन न रहा कि वे सामान्य वित्त को कुछ अंशदान दे सकें । युद्ध काल 
में कितनी ही बार 'भुगतान-स्थगन” जारी करना पड़ा था | अतएव 943 में 
एसेम्बली ने 924 की व्यवस्था में निम्नलिखित परिवर्तेन जारी किए । 


(]) अप्रैल 943 से, 924 के अभिसमय के उस आदेश का जिसके अन्तर्गत 
रेलों के अतिरेक लाभ का अंश साधारण वित्त को दिया जाता था' स्थगित 
कर दिया गया । 

(2) व्यापारिक लाइनों से हुए लाभ को मूल्य ह्ास निधि की क्षति पूर्ति के लिए 
प्रयोग किया जाने लगा । 


(3) मूल्य ह्वास निधि में दे चुकने के बाद 25 प्रतिशत पुनः रेलवे आरक्षित निधि 
को और 75 प्रतिशत सामान्य आयव्ययक को दिया जाने लगा । किन्तु यह 
भी प्रबन्ध था कि यदि युद्धावरयक लाइनों पर नुकसान हो तो वह क्षतिपृर्ति 
सामान्य वित्त से की जानी चाहिए । 


(4) युद्धोत्तर काल में नवीन अभिसमय बनने तक व्यापारिक लाइनों से हुए 
लाभ का रेल व सामान्य वित्त में प्रतिवर्ष दोनों की आवश्यकताओं को 
ध्यान में रखते हुए परस्पर वितरण किया जाना चाहिए । 


943 के संशोधन का उद्देश्य सामान्य वित्त को स्थायित्व देना तथा रेल वित्त 
व्यवस्था में लोच लाना था पर 949 तक यह प्रगट हो गया कि प्रचलित व्यवस्था से 
वे उद्देश्यपूर्ण नहीं हो रहे थे। सामान्य वित्त को प्राप्तव्य अंशदान रेलों की आय के 
अनुपात में होने के कारण उसमें एक तरह की अनिश्चितता आ गई थी। दूसरी 
ओर रेलों में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी जिससे कि वे कष्ट के दिनों के लिए अपने 
समृद्धि के दिनों के लाभांशों को अलग कर रखती । ]924-25 से 945-49 
के बीच रेलों के अतिरेक लाभ (जो करीब 269 करोड़ रुपए था) का एक बड़ा 
हिस्सा (222 करोड़ रुपए) सामान्य वित्त को दिया गया था और रेलों के पास 
उनकी विभिन्न संचित राशियों में केवल 47 करोड़ रुपए थे । एक मत है कि यदि 
इस काल में रेल विभाग को अन्य व्यापारिक विभागों की तरह बिल्कुल स्वतन्त्र रूप से 
कार्य करने दिया जाता तो आय कर देने के बाद उसके पास 76 करोड़ रुपए बचते । 
93-32 से 936-37 के बीच जब रेलों को अपने व्यवसाय से कोई लाभ नहीं 
हो रहा था, उस समय भी रेलों को अपनी मूल्य छहास निधि से 20 करोड़ रुपए 
सामान्य वित्त को देने पड़े थे। अतएव 949 में रेल वित्त व्यवस्था में पुन: परिवर्तन 
करना पड़ा । इसी बीच 947 में देश स्वतन्त्र हो गया व स्वतन्त्रता के साथ 
राष्ट्रीय विकास के दृष्टिकोण के क।रण लोगों को रेलों के वित्त नियम भी बहुत प्रतिगामी 
मालूम होने लगे। विकास के लिए किया गया व्यय 943 की व्यवस्था के अन्तर्गत 
पूंजी व्यय माना जाता था जिससे रेलों के व्याज दायित्व में वृद्धि होती जा रही 
थी। 947 के देश विभाजन से भी रेलों की वित्तीय व्यवस्था में गड़बड़ी पैदा हो 
गई थी । देश विभाजन से रेलों की आय में तो कमी हो गई थी पर व्यय में वृद्धि । 
साथ ही 924 के रेल अभिसमय में हर पाँचवें साल व्यवस्था के पुनरीक्षण का प्रबन्ध 
था ही अतएवं संसद्‌ के सदस्यों के आग्रह पर 949 में श्री मावलंकर की 
अध्यक्षता में रेलवे अभिसमय समिति (शिक्राफ3ए (07एल्ा700 (४0777ं::6८) 
की पुनः स्थापना हुई जिसकी सिफ़ारिशें संसद्‌ ने स्वीकार कीं और परिणामस्वरूप 

949 की नवीन वित्त व्यवस्था लागू की गई । 

(१2) 


62 भारत की वित्तीय शासन व्यवस्था [अध्याय 





949 की वित्त व्यवस्था की विशेषताएँ इस प्रकार हैं :-- 


() इससे सामान्य वित्त से लेकर नियोजित की गई रेल पूँजी पर प्रतिवर्ष एक 
निश्चित दर पर अंशदान दिया जाने लगा । यह अंशदान चार प्रतिशत था। 
अलाभप्रद पर सेनिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण लाइनों (5090०४० [/प७) 
में नियुक्त पूंजी पर अंशदान देने की ज़रूरत न समझी गई। यह भी तय 
किया गया कि पाँच वर्ष बाद रेलों की राजस्व प्राप्तियों को तथा सरकार 
की औसत उधारी दर (&४८०४४८ 80770श77९४ ७४८) व अन्य परिस्थि- 
तियों को ध्यान में रखते हुए अंशदान राशि का पाँच साल बाद संसद 
द्वारा पुनरीक्षण होना चाहिए । 


(2) रेलवे आरक्षित निधि (७४]७४०ए २०९८7००८ >एप४०) नाम की जो निक्षेप 
निधि थी उसका नाम बदलकर रेलवे राजस्व आरक्षित निधि (एेव्वापबए 
]२८एवगए८ रि८४इल०ए८ #एघ60) कर दिया गया । इस नई निधि का 
उद्देश्य था कि यदि सामान्य राजस्व को दी जाने वाली निश्चित राशि में 
कमी पड़ रही हो तो उसके लिए इस' निधि का उपयोग किया जाए 
और इसी तरह अन्य' किसी प्रकार से रेल संचालन में कमी हो तो 
उसकी भी पूति की जाए । 


(3) एक ओर नई निधि का निर्माण किया गया जिसका नाम था विकास निधि। 
विकास निधि का उद्देहय निम्नलिखित व्ययों के लिए धन जुटाना था : 
(अ) यात्री सुविधाएँ, 
(ब) मजदूर कल्याण, 
(स) रेल परियोजनाएँ, जो आवश्यक तो हैं पर अलाभप्रद हैं । 


मूल्य क्वास आरक्षित निधि जारी रखी गई पर इसमें रखी जाने वाली 
राशियों का आधार बदल दिया गया। पहले के क्लिष्ट आधार अर्थात्‌ 
नाशोन्मुख परिसम्पत्तियों की आयु की जगह पर यह कहा गया कि अगले 
पाँच वर्षों के लिए निधि में 5 करोड़ रुपए सारी रेलवे के लिए डाले 
जाएं जो रेल के संचालन व्यय से लिए जाएँगे । 


(5) निवल (४००) प्राप्तियों से सारे अंशदानों व व्ययों के बाद यदि फिर भी' 
कुछ बच रहता है तो उसका पुन: राजस्व आरक्षित निधि, विकास निधि 
और मूल्य ह्वास आरक्षित निधि में बँटवारा होना चाहिए ताकि इन निधियों 
को समृद्ध किया जा सके । 


(6) रेलों के लिए एक स्थाई वित्त समिति (ए्क्राफ्४ए 5६8०0778 सिं7&0० 
(+070766८) और एक रेलवे सलाहकार समिति (एक्यजए ै:0एॉं50९ 
(४०777४४६४८८) की स्थापना की गई जो सदन द्वारा रेल अनुदानों पर 
विचार करने के पूर्व रेलों के प्रावकलन की जाँच करती थी । 


(7) रेल आयव्ययक सामान्य आथव्ययक के कुछ दिन पहले पेश किया जाने 
लगा और उस पर. रेल मंत्री रेल लेखों तथा रेलों के संचालन परिणामों 
पर अलग से एक वक्तव्य देने लगें । 


निज 
मर 
ला 
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949 की व्यवस्था 7954 तक चलती रही जब 949 के अभिसमय में 
विहित नियम के कारण व रेलों में अनावश्यक तौर पर अधिक पूँजी विनियोजित होने 
के अनभव के कारण रेल व्यवस्था फिर परिवर्तित की गई । इसी समय यह भी अनुभव 
किया जाने लगा कि मल्य कह्वास आरक्षित निधि और विकास निधि के बीच अवशिष्ट 
लाभ का वितरण अनपयक्त है । यह भी भय होने लगा कि विकास योजनाओं की 
लाइनों पर उनके लाभ प्रवण होने के पहले ही अंशदान देना पड़ेगा । अतएवं 954 
में श्री अनन्तशयनम्‌ अयूयंगर के तत्त्वावधान में पुन: एक संसदीय रेल अभिसमय 
समिति की स्थापना की गई । संसदीय समिति की सिफ़ारिशों को संसद ने 5 
दिसम्बर 954 को स्वीकार कर लिया जो 954 के अभिसमय के नाम से प्रख्यात 
है। 959 में पुनः रेलवे अभिसमय समिति की स्थापना होने वाली थी पर संसद ने 
अप्रेल तथा मई 959 में दो प्ंकल्प पास कर 954 की अभिसमय-व्यवस्था की अवधि 
को एक साल और बढ़ा दिया | प्रस्तृत रेल वित्त व्यवस्था 96] के अभिसमय के 
अनरूप है जो 959 में नियक्त रेल' अभिसमय समिति की सिफ़ारिशों पर बना था । 


9, रलों की विद्यमान वित्त-व्यवस्था 
रेलों के आय स्रोत निम्नलिखित हैं :-- 


(3) यात्री यातायात से आमदनी : 
(क) ऊँचे दर्जे से 
(ख) तीसरे दर्जे से 
(2) पार्सल आदि से (0घघाद् ००००४४४ ८&७7789) 
(3) माल यातायात से (७००१4 88४४7४४85) 
(4) अन्य फूटकर आमदनी (0फक्रढा $फ्ाकाए छक्याज्ाग783) 


रेलों की अपनी कोई पूंजी नहीं होती । पँजी की व्यवस्था सामान्य आयव्ययक 
में की जाती है । 





इन आय ज्रोतों से जो प्राप्ति होती है उनमें से पहले रेलों के परिचालन व्यय को 
अलग कर लिया जाता है। परिचालन व्यय के अंतर्गत निम्नलिखित हैं । 


() प्रशासन 
) मरम्मत और अनुरक्षण 
परिचालक कर्मचारी (079०४7४०४ 5४ ) 
) परिचालन ईंधन 
) परिचालन (कर्मचारियों और ईंधन को छोड़कर) 


6) विविध व्यय (जैसे रेल दुर्घटना से संबंधित दावों की क्षतिपूर्ति, पेंशन 
प्रकार आदि) तथा 


(7) मज़दर-कल्याण 
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य साधारण परिचालन व्यय कहलाते हैं । इनके अतिरिक्त मूल्य ह्ास आरक्षित निधि 
में डाली जाने वाली राशियाँ व चालित लाइनों (५४०४६८८० ॥४7८8) के प्रतिशोधन , 
भी सकल परिचालन व्यय में शामिल होते है । 


सकल परिचालन व्यय निकालने के बाद जो राशि शेष रहती है उसमें से सामान्य 
राजस्व को अंशदान दिया* जाता है । अंशदान 960 के अभिसयम के अनसार 
963-64 तक विनियोजित पूंजी पर 4; प्रतिशत की दर से दिया जाता था। पर 
963-64 के आयव्ययक से तृतीय पंचवर्षीय योजना के शेष वर्षो के लिए 4३ प्रति- 
दात की दर से देना निद्चित हुआ है। अंशदान का उद्देश्य सामान्य वित्त को उस 
वित्त से रेलों में लगाई गई पूँजी पर व्याज देना है । 949 से पहले जैसा कि 
विगत इतिहास के अच्तर्गंत पढ़ा होगा अंशदान में रेलों के लाभ का हिस्सा भी 
सामान्य राजस्व को दिया जाता था। अब रेलों के लाभ का हिस्सा अलग से नही 
दिया जाता पर अंशदान की दर निश्चित करते समय रेल व्यवसाय की कुल 
लाभप्रदता का ध्यान अवव्य रखा जाता है । अर्थात्‌ व्याज इस पर ही अवलंबित नहीं 
होता कि सरकार अन्य व्यवसायों से क्‍या व्याज लेती है वरन्‌ इस बात पर भी 
अवलंबित होता है कि विकास की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए रेलों की 
लाभप्रदता किस स्तर पर है। साथ ही रेलों के पूंजी विनियोजन के स्वरूप को भी ध्यान 
में रखना पड़ता है। ]949 तथा 955 में नियुक्त दोनों रेल अभिसमय समितियों 
का यह मत था कि रंलों में पूंजी आवश्यकता से अधिक नियुक्त हुई है । चूंकि यह 
विनियोजन अधिकतर भारत सरकार के ही आदेश से किया गया था इसलिए यह 
वांछित न समझा गया कि रेल वित्त से इस अयुक्तिसंगत पूँजी विनियोग के लिए 
व्याज वसूल किया जाए। अतएवं 954 के अभिसमय निशचय में इन अतिरेक पूँजी 
विनियोजन के लिए विशेष सहलियतें थीं। इसी प्रकार दो अन्य प्रकार के विनियोजन के 
लिए सहूलियतें भी थीं जैसे नई लाइनें और रक्षा की दृष्टि से निर्मित लाइनें । नई लाइनों 
के निर्माण होते ही उनसे वह प्राप्ति नहीं होती जो अपेक्षित है। 954 के अभिसमय 
ने यह सिफ़ारिश की थी कि उनमें नियोजित पूँजी पर पाँच साल के लिए कोई व्याज 
नदिया जाए। रक्षा के लिए निमित लाइनों पर भी 96व तक तुरन्त व्याज न देने 
की व्यवस्था थी । 7960 के अभिसमय निश्चय से जो आजकल लागू है रज्षा के लिए 
निर्मित लाइनों पर न केवल व्याज न देने की छूट है वरन्‌ यदि उन पर कोई घाटा होता 
हो तो वह भी केन्द्रीय सामान्य राजस्व को भुगतना पड़ता है । इसी प्रकार उत्तर-पूर्वी 
सीमा रेल के बारे में सुरक्षा के अतिरिक्त हिस्से पर अब उस रेल को अपनी पूंजी 
पर सरकार के सामान्य उधारी की दर पर केन्द्रीय राजस्व को व्याज देना पडता है। 


इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सामान्य राजस्व को दिया जाने वाला अंशदान 
निम्न प्रकार से तय किया जाता है । 


मान लीजिए 963-64 के लिए सामान्‍य राजस्व को दिया जाने वाला अंशदान 
तय करना हो---तो पहले 962-63 के अंत तक रेलों पर कुल कितनी पूँजी नियोजित 


>> ननलीीिभलीययल नी यय-+ ५न्‍ओ>-न--। ७०५ ॑ंनरककण 3. )-अ सनम न 


*+959-60 से यह तय किया गया है कि रेलवे के समान डाक व तार 
विभाग भी सामान्‍य राजस्व को अंशदान दिया करेंगे। अंशदान वर्ष की ओसतन 
नियोजित पूँजी पर उसी दर से दिया जाएगा जिस दर से रेल विभाग देता है । 
अंशदान देने के बाद अपने लाभ का जो हिस्सा बचा करेगा वह डाक व तार विभाग 
की निधियों में खासकर पुनःस्थापन आरक्षित निधि में जमा किया जाएगा। 
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हुई है इसका अनुमान लगाया जाएगा । पूँजी जितनी लगाई गई है यह इससे जाना 
जाता है कि कुल कितनी पूँजी व्यय हुई है । फिर इस राशि से रक्षा की दृष्टि. से 
महत्त्वपूर्ण व नई लाइनों के पूंजी व्यय को घटा दिया जाएगा। अवशिष्ट निवल 
राज्ि में फिर 963-64 में प्रस्तावित पजी का अर्धाश जोड़ दिया जाएगा । इस 
अर्धाश प्रस्तावित पूँजी में, अलाभप्रद और रक्षार्थे निमित लाइनों में नियोजित होने 
बाली तथा नवीन लाइनों में लगने वाली पूँजी को शामिल नहीं किया जाता । जोड़ 
की हुई राशि से अतिरेक पूँजी तथा उत्तर-पूर्वी सीमा रेलवे में लगाई गई पूँजी घटा 
दी जाती है। इस तरह प्राप्त निवल राशि ही कुल पूँजी है जिस पर रेलों को 
अंददान देना पड़ेगा । लेकिन अंशदान की राशि निश्चित करते समय पुन: जोड़ बाकी 
करना पड़ता है। उपरोक्त निवल राशि पर विद्यमान दर के अन्तगंत 4६ प्रतिशत से 
व्याज जोड़ा जाता है । उस पर पुनः अतिरेक पूँजी के हिस्से पर 3. 77 प्रतिशत की 
दर से व्याज जोड़ा जाता है इस जोड़ में से सामरिक महत्त्व की लाईनों पर हुई हानि 
घटा दी जाती है । जो शेष बचता है वही सामान्य राजस्व को दी जाने वाली 
अंशदान की शुद्ध राशि है। 


सामान्य राजस्व को अंशदान देने के बाद जो राशि बच रहती है उसे रेलों की 
विशिष्ट निधियों में डाला जाता है । विशिष्ट निधियाँ हैं: () राजस्व आरक्षित निधि 
तथा (2) विकास निधि । इन दो निधियों में से बची राशि पहले किस में डाली 
जाएगी इसके बारे में कोई खास नियम नहीं । यह रेलों की विकास आवश्यकताओं 
व अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रख कर किया जाता है । 


जिस मूल्य ह्ास आरक्षित निधि का उल्लेख पहले किया गया था उसकी स्थापना के 
समय यह नियम था कि यदि कोई सम्पत्ति (2४४८८) नष्ट होती तो उसके घुनः 
स्थापन के लिए मूल्य का क्रय मूल्य हिस्सा आरक्षित निधि से वा शेष पूंजी से लिया 
जाता था । 936-37 में यह तय किया गया कि प्रतिस्थापन के लिए धन आरक्षित 
निधि से लिया जाय यदि वह एक' नवीन छोटे प्रमाण के निर्माण कार्य में लगने वाले 
मूल्य से कम हो तो, यदि अधिक हो तो पूँजी से लिया जाना चाहिए। 946 से 
949 तक फिर सम्पत्तियों के प्रतिस्थापन में मूल्य क्रय मूल्य की दर पर आधारित 
निधि से लिया जाता था, महगाई के कारण मूल्य में जो फ़क॑ पड़ता था वह राजस्व 
से लिया जाता था। 949 में नए अभिसमय के अनुसार यह नियंत्रण भी जाता 
रहा और सारा का सारा मूल्य आरक्षित निधि से लिया जाने लगा। 967 के 
अभिसमय के अन्तर्गत भी सारा का सारा मूल्य आरक्षित निधि से लिया जाता है । 


विकास निधि का उद्देश्य निम्नलिखित प्रकार के व्ययों की पूर्ति करना है : 

() यात्री सुविधा 

(2) श्रमिक कल्याण 

(3) अलाभप्रद पर परिचालन की कुशलता बढ़ाने वाले कार्य 

(4) अलाभप्रद नवीन लाइनों के निर्माण पर प्रारम्भिक व्यय/यात्री सुविधा के लिए 
जितने निर्माण कार्य होते हैं वे सारे के सारे विकास निधि से करने पड़ते हैं । इसी प्रकार 
श्रमिक कल्याण के जितने नवीन लघु निर्माण कार्य हैं वे यदि प्रति प्रयोजन 2,000 
रुपए से कम की लागत के हों तो विकास निधि से ही पूरे किए जाते हैं। परिचालन 
कोशल को बढ़ाने वाली अलाभप्रद परियोजनाओं के बारे में तीन लाख रुपए से अधिक 
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राशि भी विकास निधि से ली जाती है। अलाभप्रद नवीन लाइनों पर होने वाला व्यय 
पहले विकास निधि से लिया जाता है व बाद में, उसकी पूति रेलवे राजस्व से की जाती 
है। साधारणतया नवीन लाइनों से उनके निर्माण मूल्य की तुलना में प्रति वर्ष दो 
प्रतिशत लाभ होना चाहिए । यदि कम होता हो तो वह अलाभप्रद समझा जाता है। 
चूंकि पिछले वर्षो में ऐसे अनुभव रह चुके हैं कि विकास निधि से व्यय मुख्यतः: नवीन 
लाइनों के निर्माण के लिए हुआ और यात्री सुविधा की ओर ध्यान न दिया गया अतण्व 
954 और 960 के अभिसमय के अनुरूप अब विकास निधि से यात्री सुविधा के 
कार्यो के लिए तोन करोड़ रुपया प्रतिवर्ष अलग किया जाता है । 


विकास निधि के बारे में यह भी व्यवस्था है कि यदि विकास निधि में सारे 
उद्देश्यों की पूरति के लिए पर्याप्त धन न हो तो उस निधि के लिए सामान्य वित्त से 
अलग उधार लिया जा सकता है। ये उधार राशियाँ रेलों की पूँजी लागत (जिस पर 
अंशदान देना पडता है) में ग़ामिल नहीं होतीं । पिछले तीन सालों में विकास निधि में 
ओऔसतन' 23 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष जमा होता रहा है । 


राजस्व आरक्षित निधि का उद्देश्य सामान्य वित्त को दिए जाने वाले अंशदान 
में यदि किसी वर्ष कोई कमी हो तो उसके लिए उपयोग करना है। पहले इसका 
उपयोग रेलों में नियोजित पूंजी के अपलेखन के लिए भी किया जाता था पर अब ऐसे 
कोई प्रयोजन नही । राजस्व आरक्षित निधि में कोई निश्चित राशि प्रतिवर्ष नहीं 
डाली जाती । 954 की अभिसमय समिति ने इस पर विचार किया था पर 
इस पर निर्णय अगली समिति के लिए स्थगित * कर दिया। राशि में विनियोग बहुत 
अनिधद्चित ढंग से होता है अन्यथा कई वर्ष कोई विनियोग नहीं होता । 


इन निधियों से होने वाले खर्चों के बारे में यह उल्लेखनीय है कि ये पहले भारत की 
समेकित निधि से संपादित होते हैं और बाद में लोक लेखा के अन्तर्गत आने वाली इन 
निधियों से उचित राशियों का समेकित निधि में संभरन कर दिया जाता है। इसी 
प्रकार यह भी उल्लेखनीय है कि रेलों की प्राप्तियाँ और उसका संचालन व्यय भी 
समेकित निधि के नाम ही होता है क्योंकि रेलों की कोई अलग समेकित निधि नहीं 
हैँ । केवल उनका एक प्रपत्र लेखा रिज़वे बैंक हारा रखा जाता है ताकि यह जाना 
जा सके कि रेलों की अवशेष निधि (अर्थात्‌ आय और व्यय का अन्तर) कितनी है। 
3. रेल आयब्ययक 


924 की पृथक्करण रिपोर्ट में रेल आयव्ययक के अलग से निर्माण 
करने व एसेम्बली में उसे सामान्य आयब्ययक के पहले पेश करने की सिफ़ारिश 
की गई थी । 949 की समिति के प्रतिवेदन पर हुए संकल्प में इसका और भी 
समर्थन हुआ । तब से रेल आयव्ययक सभा में| अलग से प्रस्तुत व पारित किया 


*960 की रेल अभिसमय समिति ने इस' प्रशन पर विचार किया था 
पर उसने इस संबंध में परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं समझी । 


[8 जुलाई, 957 को लोकसभा में एक सदस्य ने एक उचित प्रश्न 
उठाया था कि क्या संविधान के अनुच्छेद 2 के अन्तर्गत रेलों का अलग आय- 
व्ययक होना अवेध नहीं । इसके उत्तर में अध्यक्ष महोदय ने निर्णय दिया था कि 


अनुच्छेद 2 का ऐसा कोई अर्थ नहीं । (देखिए, लोक सभा बाद-विवाद भाग- 
2,8-7-57) । , कि 
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जाता है। रेल आयव्ययक सामान्य आयबव्ययक से सर्वदा पहले ही उपस्थित किया 
जाए ऐसी कोई सैद्धान्तिक आवश्यकता नहीं है पर जिन परिस्थितियों में भारतीय 
आयबव्ययक संसद्‌ के सम्मुख लाया जाता है अर्थात्‌ वित्तीय वर्ष की सीमाएँ तथा संसद्‌ 
की बठकों की तारीखें--उनको ध्यान में रखते हुए यदि रेल आयव्ययक सामान्य आय- 
व्ययक के पहले सभा में पेश न किया जाए तो उसके लिए भी लेखा अनुदान की आवश्यकता 
होगी जैसी कि सामान्य आयव्ययक के लिए होती है। अतएव रेल आयव्ययक को 
सामान्य आयव्ययक से पहले ही प्रस्तुत किया जाता है और वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने के 

पहले ही पास भी कर लिया जाता है । 


रेल आयव्ययक * का स्वरूप सामान्य आयव्ययक से निम्नलिखित बातों में भिन्न 

है । 

() सामान्य आयव्ययक में जहाँ अनुदान, मंत्रालयों के अनुदान अथवा एक 
ही मंत्रालय के अन्तगंत विषय विभाजन के अनुसार होते हैं वहाँ रेलों में 
विभाग एक होते हुए भी उसके कई अनुदान हे । यह भी देखा गया है कि जहाँ 
सामान्य आयव्ययक में एक विषय के अधीन बाकी उप-विषय होते हुए भी 
उन उप-विषयों के लिए अलग अनुदान नहीं होते वहाँ रेलों में ऐसा होता है । 
उदाहरणार्थ चालू लाइनों का निर्माण इस विषय के अन्तर्गत वृद्धि, प्रति- 
स्थान तथा विकास निधि प्रत्येक के लिए अलग अनुदान है । 


(2) सामान्य आयव्ययक के अनुदानों में पूँजी-व्यय के अनुदान साधारणतया 
अलग से दिए जाते हैं पर रेल अनुदानों में ये शामिल होते हैँ 
अर्थात्‌ अनुदान केवल प्रयोजनों के अनुसार दिए जाते है न कि 
राजस्व और पूँजी इस म्रोत के विभाजन के अनुसार । 


(3) रेल आय्व्ययक में आय के स्रोतों का विवरण सामान्य आयब्ययक के 
तत्समान स्लोत के विवरण से अधिक विस्तार में दिया जाता है। 
उदाहरणार्थ “यात्री यातायात से आमदनी” के अन्तर्गत “ऊँचे दर्जे से 
आमदनी”, “तीसरे दर्जे से आमदनी”, “पासंल आदि से आमदनी” इनके 
आँकडे दिए जाते हैं पर तत्समान सामान्य आयव्ययक के विवरण 
में उत्पादन शुल्क आदि के नीचे उनके घटक नहीं दिए जाते। 


(4) रेल आयव्ययक पुस्तकों में व्याख्यात्मक ज्ञापक के अतिरिक्त निर्माण, 
मशीन और चलस्टाक के कार्यत्रम (?7087व्यगा758 ०" ५४४०-७5, 
१००॥77८ 2यत ॥२०४४४ 5४०८८ ) अर्थात्‌ पूँजी व्यय की आयोजनाओं 
पर विशेष रूप से एक विस्तृत ज्ञापक प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार 
का व्यय विवरण सामान्य आयव्ययक के साथ नहीं होता । निर्माण 
मशीन और चल स्टाक के कार्यक्रम में निम्नलिखित प्रकार के पूँजी 
व्यय शामिल होते हैं: 


(क) चल स्टाक (बिजली संबंधी सस्‍्टाक को छोड़कर) ; 
(ख) मशीन ओर स्थिर यंत्र ; 
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(ग) पठरियों का पुनर्नेवीयन; 

(ध) यातायात की सुविधाएँ; 

(बच) कर्मचारियों के लिए सुविधाएँ; 

(छ) रेलवे लाइनों की खरीद; 

(ज) सिगननल और अन्तर्पाश के काम आदि । 


निर्माण की दृष्टि से रेल आयव्ययक का निर्माण इस प्रकार होता है। पहले 
प्रत्येक क्षेत्र की रेलवे, जैसे उत्तरी-पश्चिमी आदि रेलवे अपना आयबव्ययक 
बनाती हैं । बाद में उन्हें एकत्रित कर रेलवे बोडे द्वारा एक संयुक्त आयव्ययक 
का रूप दिया जाता है। वैसे तो प्रत्येक रेलवे द्वारा भेजे गए सभी प्राक्कलनों 
की बोड्ड में सूक्ष्म जाँच होती है पर निर्माण मशीन और चल स्टाक आदि 
के कार्यत्रमों के प्राककलनों की रेलवे बोर्ड में विशेष रूप से जाँच होती है। 
इन प्राक्कलनों के बारे में यह प्रथा है कि रेलवे बोर्ड में आने के बाद उन पर 
विभिन्न रेलों के अधिकारियों की एक' सामूहिक बेठक में विचार किया जाता है। 
बोर्ड इस बात पर भी निर्णय करता है कि पूर्वोक्त कार्यक्रम से लगने वाले 
व्यय का वितरण मुल्य छास आरक्षित निधि, विकास निधि तथा राजस्व में किस 
प्रकार हो। 


क्षेत्रीय रेलों में आय के प्राक्कलन प्रमुखतः: वहाँ के प्रधान व्यावसायिक 
व्यवस्थापक ((ा5( (077एल्‍टांड! 5प०6०४८८४०९४॥) द्वारा बनाए जाते है । थे 
निम्नलिखित विषयों के अन्तगंत होते हैं । () यात्री यातायात (2) माल यातायात 
(3) फूटकर आमदनी तथा (4) उचंत ($प5०००४८) आमदनी । इन 
प्राककलनों को उनके उपांगों में प्राककलित किया जाता है। “यात्री यातायात से 
आमदनी” में रेलों का विस्तार कितना है और औसतन किराया कितना है इसके 
आधार पर प्राक्कलन बनाया जाता है । फुटकर आमदनी और उचंत आमदनी 
के अनुमान केवल विगत अनुभव और प्रवृत्ति-अध्ययन के आधार पर बनतें हैं। 


व्यय के अनुमान बनाने की ज़िम्मेदारी सभी व्यय करने वाले विभागों पर 
है। सभी विभागाध्यक्ष अपने अपने विभागों के निमित्त पूर्वानुभव के आधार 
पर व्यय अनुमान बनाते हें जो लेखा विभाग द्वारा जाँच होकर अन्त में जनरल 
मेनेजर द्वारा अनुमोदित होते हैं। व्यय के प्राककलन के विषय निम्नलिखित हैं : 

(क) साधारण परिचालन व्यय :--- जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं: 

() प्रशासन; 

) मरम्मत और अनुरक्षण; 

) परिचालन कर्मचारी; 
(4) परिचालन इंधन ; 

) कर्मचारियों और ईंधन को छोड़कर परिचालन के म॒द में दूसरे 
ख्चे । 
(6) विविध व्यय ; 
(7) मजदूर-कल्याण । 
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(ख) विविध-व्यवहार:--जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं : 
() छठ; 
सरकारी सहायता 


) 

) 

) सर्वेक्षण 
5) विविध व्यय 

6) चाल लाइन निर्माण राजस्व । 


( 
( 
( 
( 
[ 

(ग) सामान्य राजस्व को लाभांश:---पूँजी व्यय के प्राक्कलनों के संबंध में यह प्रथा 
है कि रेलवे बोर्ड में उन पर उचित जाँच होती है फिर उन्हें वित्त मंत्रालय भेज दिया 
जाता है ताकि उपाय और साधन आयव्ययक (५४७७४ 270 ७८७०७ ऊप्रत8ट६) 
बनाते समय उन पर ध्यान रखा जा सके । जब वित्त मंत्रालय की स्वीकृति मिल जाती 
है तो उन्हें रेल मंत्री के सम्मुख रखा जाता है । साधारणतया यह अवस्था रेल आय- 
व्ययक निर्माण की आखिरी अवस्था समझनी चाहिए पर चंकि मशीन, चल स्टाक जैसी 
चीज़ें विदेश से न आने अथवा अन्य किसी कारण से घट-बढ़ सकती हैं अत 
उनके प्राक्कलनों में यदि एसी परिस्थिति उत्पन्न हो तो मंत्री द्वारा स्वीकृत होने 
पर भी, सभा में उपस्थापित किए जाने के पूर्व उनमें परिवर्तन किया जा 
सकता है । 


आयव्ययक बन जाने पर उसे संसद में प्रस्तुत किया जाता है। सामान्य आय- 
ब्ययक की भांति रेल आयव्ययक को भी उन्ही अवस्थाओं से गजरना पड़ता है जिससे 
सामान्य आयव्ययक गृजरता है, अर्थात्‌ () सामान्य चर्चा (2) अनुदान की माँगों 
पर बहस, व (3) विनियोग विधेयक । रेल आयबव्ययक के लिए वित्त विधेयक की 
जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि रेलों के कोई अपने कर आदि नही होते | हाँ, रेल मंत्री 
को अपने भाषण में रेल भाड़े की वृद्धि आदि के बारे में सूचित करना पड़ता है । 


वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने के पूर्व ही रेल आयव्ययक पास हो जाने के कारण 
रेल आयव्ययक में लेखा-अन॒दान की आवश्यकता नही पड़ती पर आवश्यकता पड़ने पर 
लेखा-अन॒दान लिए जाने के लिए भी कोई प्रतिबन्ध नही । 958 में 957-58 वर्ष के 
लिए संसद का अधिवेशन देर से होने के कारण चार महीने के लिए लेखा-अनु॒दान लिए 
गए थे । यह लेखा-अन॒दान उसी प्रकार का होता है जिस प्रकार सामान्य 
आयव्ययक का लेखा-अनुदान । रेल आयब्ययक में पूरक अनुदान लेने की 
पद्धति है। पहले पूरक अनुदान के प्रस्ताव रेल स्थाई वित्त समिति” के सम्मुख 
उपस्थित किए जाते थे पर समिति समाप्त होने के बाद अब ये केवल रेल मंत्री 
के सम्मुख उपस्थित किए जाते हैं । 


रल आयव्ययक ]5 फरवरी के आसपास संसद में पेश किया जाता है । एक 
दिन उस पर सामान्य चर्चा होती है। तीन दिन अनुदानों पर बहस और एक- 
दो दिन विनियोग विधेयक पास करने में जाता है। रेल आयबव्ययक रेल मंत्री द्वारा 
सभा में पेश किया जाता है न कि वित्त मंत्री द्वारा । 
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पारित होने पर रेलवे बोर्ड आयव्ययक आदेश के रूप में विभिन्न अधिकारियों को 
सूचित कर देता है कि उन्हें कितना व्यय करने का अधिकार है। साधारणतया ये 
राशियाँ उसी अनुपात में होती हैं जिस अनुपात में विभिन्न अधिकारियों ने अपने 
प्रावकलन भेजे होते हैं । 





4. रेल लेखा और लेखा परीक्षा 


प्रारम्भिक लेखे का निर्माण रेल विभाग में किस प्रकार होता है यह अध्याय 3 
में बतलाया जा चुका है। प्रारम्भिक लेखे डिवीज़नल दफ्तरों से प्राप्त होने पर 
उन्हें पूरी एक क्षेत्रीय रेल के लिए संग्रहीत किया जाता है । संग्रहीत लेखों को पंजी 
तथा राजस्व का वर्तमान खाता (48८८०पणां 0० 0०0] 70 रेट्एथाप८) 
कहते हैं । प्रत्येक महीने की छह तारीख तक इन लेखों को रेलवे बोर्ड भेज दिया 
जाता है जहाँ सारी रेलों के लिए एक सामूहिक लेखा बनता है। सामान्यतया 
रेल लेखा के सम्बन्ध में भी वही प्रक्रिया है जो सिविल विभागों में। पर 
व्यापारिक विभाग होने के कारण रेल लेखे में कुछ विशेषताएँ बरतनी पड़ती 
हैं। उदाहरणार्थ, निम्नलिखित अन्य लेखों की रचना () पंजी तथा राजस्व 
लेखा (2) निधि लेखे (3) सरकारी तथा व्यापारिक व्यवहारों को संबंधित 
करने वाले लेखे । कुछ और गौण लेखे होते हैं जेसे-- 


() खुद का और एजेन्सी लाइनों का अलग अलग लेखा; 


(2) केन्द्रीय राजस्व द्वारा विशेष रूप से दिए गए धन तथा रेलों की ही अतिरेक 
प्राप्तियों ( छ>2288 7€८67४5 ) से भुगतान के लेखे; 


(3) सहायता प्राप्त कम्पनियाँ तथा दायित्व भगतान व्यवहारों का अलग लेखा; 
(4) व्यापारिक लेखें; 


(5) रेल और सामान्य वित्त के अलग होने के कारण प्रत्येक अवस्था में 
ध्यान रखना; 


(6) चालू लाइनों व निर्माण की अवस्था की लाइनों का अलग अलग रखना । 
लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि सामान्य लेखा रेलों को रखना ही नहीं 
पड़ता । रेलों की कोई अलग समेकित निधि न होने के कारण उसका सामान्य 
लेखा तो बनाता ही पड़ता है। इसके अतिरिक्‍त व्यापारिक परिणामों को मालुम 
करने के लिए उपरोक्त अलग लेखे भी बनाने पड़ते हैं । सामान्य लेखे, 
अन्ततोगत्वा वित्त लेखे का रूप लेते हैं और भारत सरकार के वित्त लेखें का अंग 
बन जाते हैं। रेल लेखा विभाग रेलों के प्रति इस सामान्य वित्त लेखे को बना- 
कर महालेखापाल केन्द्रीय राजस्व के कार्यालय में संकलन के लिए भेज देते हैं । 


रेल वित्त लेखे के दो भाग होते हैं: 


(१) विभिन्न रेल लेखा शीर्षकों के सार जिसके साथ विस्तृत अनुसूचियाँ दीं 
हुई होती हें; 


(2) परिशिष्ट। 
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सार में रेल प्राप्तियों तथा भुगतानों को मुख्य तथा गौण शीर्षों के 
अनसार प्रदर्शित किया जाता है । अनुसूचियों के उदाहरण इस प्रकार हें 


(क) रेल लेखा पुस्तकों में अवदिष्ट राशियाँ 
(ख) राजस्व लेखे के बाहर रेल निर्माण पर हुए पूँजी व्यय का विस्तृत लेखा । 





परिशिष्टों का उद्देश्य ऐसे व्यवहारों को प्रगट करना है जो प्रकाशित लेखे से 
साधारणतया प्रगट नहीं होते पर जिन्हें वित्तीय हालत को समझने के लिए 


जानना आवश्यक है । परिदिष्टों के उदाहरण हूँ 
() पूँजी तथा राजस्व व्यवहारों से संबंधित परोक्ष प्रभारों का विवरण 


मै 


(2) रक्षा विभाग की मारफ़त किए गए निर्माण कार्यों का विवरण जिन पर 
उस विभाग से पोषण तथा व्याज के प्रभार मिलते हों । 


पूंजी तथा राजस्व लेखें के निम्न प्रभाग होते है: 


(4) अधिकृत तथा नियोजित पूँजी (इस विवरण का शामिल किया जाना 
या न किया जाना रेलों के अपने निर्णय पर निर्भर होता है) । इस 
विवरण में अधिकृत पूजी अथवा हिस्से दिए जाते हैं; 


) नियोजित पूँजी का हिस्से तथा प्रतिभूति के अनुसार विवरण; 
) प्राप्त पूंजी का ऋण, ऋणपत्र तथा ऋणपत्र स्टाक के अनुसार विवरण; 
पँजी खाते में प्राप्तियाँ तथा व्यय; 


पूँजी व्यय का व्योरा--इसमें चालित लाइनों व नवीन निर्माणों के 
ग्रन्तगंत पजी व्यय का विवरण दिया जाता है ; 


(6) पूँजी खाते से होने वाले और व्यय का प्राक्कलन-- इसमें मुख्य शीर्षो 
के अनुसार () दो साल से अधिक तक यात्रियों के लिए प्रयुवत 
लाइनों; तथा (2) निर्माण हो रही लाइनों के लिए लगने वाले पूंजी 
व्यय का तरिंकास दिया होता है 

(7) और व्यय करने के लिए उपलब्ध सम्पूर्ण गक्तियाँ तथा अन्य सम्पत्तियाँ 
(855049) (यह केवल कम्पनियों द्वारा शासित लाइनों के लिए 
दिया जाता है); 


(8) पूँजी खाता/पूंजी संतुलन पत्र 

(9) राजस्व खाता ; 

(0) परिचालन व्यय का सारपत्र ; 
) 


राजस्व परिचालन व्यय का बिस्तृत लेखा (इसमें मुख्य और 
गौण लेखा शीर्षो के अन्तगत पिछले व चाल वर्ष के व्यय का वर्णन 


होता है) 
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(2) राजस्व प्राप्तियों का विस्तृत लेखा ; 
(3) अप्राप्त प्राप्तियों का विवरण ; 
(4) अतिरिक्त लाभ (८६८८४ 97070) ; 
( 


5) शुद्ध राजस्व लेखा (शुद्ध प्राप्तियों से कूल पूँजी पर व्याज को घटा कर 
यह राशि मालूम की जाती है) 


(6) कूल शुद्ध प्राप्तियों का लेखा; 
(7) व्याज का लेखा; 

(8) राजस्व संतुलन पत्र; 

(9) मूल्य हास आरक्षित निधि लेखा । 


पूंजी तथा राजस्व लेखे का उद्देश्य रेलों के वित्तीय परिणामों को जान सकना 
है । अतएव इसमें कुछ काल्पनिक लेखा शीषे भी होते हैं| पजी तथा राजस्ब 
लेखा प्रति वर्ष रेलों की वाधिक रिपोर्ट के दूसरे भाग में दिया जाता है। 
यह प्रत्यक क्षेत्रीय रेलवे के अनुसार अलग अलग बनता है । प्रत्येक लेखे के 


' अन्त में प्रमुख रेल-अधिका री द्वारा एक प्रमाण पत्र होता है जो लेखा परीक्षक द्वारा 
प्रमाणित किया जाता है। 


भारतीय रेलों का एकीकरण करके उसे एक आशथ्िक संस्था बना देने पर 
रेलों के हिसाब किताब के काम और आथिक ढांचे में 953 में अस्थाई रूप 
से कुछ परिवर्तेत किए गए थे। पर 953 में ही रेलवे बोडे ने पुनः स्थाई 
परिवतंनों के शोध के लिए एक समिति नियक्त की। अब उस समिति की सिफ़ा- 


रिशों के अनुसार अप्रेल 954 से रेल लेखा पद्धति में निम्नलिखित मख्य 
परिवरतेन किए गए हैं :-- 


(१) हर क्षेत्र की आमदनी जानने के लिए अन्तरक्षेत्रीय यातायात की आम- 
दनी का विभाजन फिर शुरू कर दिया गया है। लेकिन उसकी 
विभाजन प्रणाली को इस तरह सरल बना दिया गया है कि हर 
रेलवे की आमदनी का बँटवारा करते समय माल और पाल यातायात 
पर पूंजी, यातान्तरण, और थोड़ी दूर के भाड़े की आमदनी का 
बंटवारा नहीं किया जाता और यात्री यातायात की आमदनी के 


बंटवारे में हर लाइन की हर दर्जे की आमदनी को एक मद मान 
लिया जाता है। 


(2) नीचे दिए हुए मदों को छोड़कर रेलों के बीच सभी लेन देन में 
विलयन' किया जाता है : 

(क) पाँच सौ रुपए तक की छोटी रक़म का विलयन नहीं किया जाता । 

(ख) चल स्टाक पर किराया, डिब्बों के वहन का खर्च और जुर्माना । 


स्‍्टाक की अदला बदली में नक़सान व कमी, प्रयोगशालाओं में 


विश्लेषण के काम और प्रचार और विज्ञापन के खर्च के संबंध 
में वित्तीय विलयन ज़रूरी नहीं है। 
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रेलों का अपना अलग लेखा विभाग है । इसका सर्वोच्च अधिकारी रेल वित्त 
आयकक्‍्त होता है जो वित्त मंत्रालय के सचिव के स्तर का होता है । वित्त आयुक्त 
के नीचे निदेशक वित्त (लेखा) तथा संचालक वित्त (व्यय) दो अधिकारी 
होते हैँ । क्षेत्रीय रेलों मे तथा बड़ी परियोजनाओं में जैसे चितरंजन लोको- 
मोटिव फैक्टरी व परम्बूर कोच फैक्टरी तथा पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी रेलों के: 
विद्यतीकरण योजनाओं में वित्त सलाहकार तथा प्रमुख लेखा-अधिकारी होते है । 
उसके नीचे उपवित्तीय सलाहकार तथा लेखा-अधिकारी होते हे। वित्तीय 
सलाहकार की हैसियत से ये अधिकारी लेखा निर्माण के अतिरिक्त वित्तीय मामलों 
मे सलाह भी देते हैं । 

रेल लेखा परीक्षा के वही सिद्धान्त हैं जो कि अन्य लेखा परीक्षा के। सिर्फ़ 
अन्तर इतना है कि इसमें व्यापारिक लेखें होने के कारण लेखा परीक्षक को 
इनक्रे व्यापारिक सिद्धान्तों से भी परिचित होना पड़ता है। एक अन्तर यह 
भी है कि जहाँ सामान्य वित्त के लेखें की परीक्षा शतप्रतिशत होती हैं वहाँ 
रल लेखे की परीक्षा आंशिक लेखा परीक्षा (८८४: ४००४४) के आधार पर होती है ।+ 


रेल लेखा परीक्षा विभाग का संगठन रेल लेखा विभाग की तरह है । सर्वोपरि 
निदेशक रेल लेखा परीक्षक होता है जिसके नीचे हर एक रेलवे के लिए एक 
मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी होता है । नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक कार्यालय: 
में उस की मदद करने के लिए भी एक उप-नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षकः 
(रेलवे) होता है। 
5, रलों की वित्तीय हालत 


अन्त में रेलवे की विद्यमान वित्तीय हालत का परिचय हो जाना चाहिए। 
963-64 के आयबव्ययक के अनुसार रेलों की यातायात से कुल प्राप्ति 599-69 
करोड़ रुपए है । नौ वर्ष पूर्व अर्थात्‌ 954-55 में यही आमदनी 286-7 करोड़ 
थी । इस प्रकार कुल यातायात आमदनी में लगभग 00 प्रतिशत की वृद्धि हुई है 


]963-64 में कुल साधारण संचालन व्यय 433- 76 करोड़ रुपए है । यही व्यय 
954-55 में 205-:8 करोड़ रुपए था । अर्थात्‌ 954-55 की तुलना में 
इस मद पर लगभग 62- 4 प्रतिशत वृद्धि हुई है। 


मूल्य ह्वास आरक्षित निधि जो कुल परिचालन' व्यय का अंश होती है उसमें 954- 
55 में 30 करोड़ रुपए प्रति वर्ष 949 के अभिसमय के निदचय से पड़ा करता था । 
पर ]954 के अभिसमय ने उसे 35 करोड़ रुपए स्थिर किया । 954 में वह राशि 
संसद्‌ की अनुमति से 45 करोड़ रुपया प्रति वर्ष कर दी गई और 960 के अभि- 
समय के अनुसार यह राशि 70 करोड़ रुपए प्रति वर्ष अभी तक थी पर अब 80 
करोड़ रुपए है । 


सामान्य राजस्व को 963-64 में अंशदान 80- 67 करोड़ रुपए दिया जाने वाला 
है। यही अंशदान 954-55 में 34- 96 करोड़ था अर्थात्‌ सामान्य राजस्व को 
मिलने वाले अंशदान में पिछले वर्षो में काफ़ी वृद्धि हुई है । 


विकास निधि में 963-64 में 3:00 करोड़ रुपए जम! किए जाने वाले हें । 
954-55 में यही राशि 970 करोड़ रुपए थी। लेकिन विकास निधि के बारे 
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सारिणी 
रलों की 





8953-54 4954-55 4955-86 व956-57 7957-58 





. यातायात से 
कुल प्राप्ति 247*29 286-78 36:29 347:57 379" 78 


2. साधारण 
परिचालन 
व्यय , 20:47 205:87 2]2:95 2233-94 264*]8 


3. सामान्य 
राजस्व को 
अंदादान . 34:56 34:96 36-]2 38-6 44* 40 


4. कुल लगी 
हुई पूंजी . 869:30 704:58 968:98 07-7] 222* 44 


5. मूल्य हास 
आरक्षित 
निधि में जमा 30:00 30:00 30:00 45:00 45९00 


6. विकास निधि 
में जमा . 25:56 9.:]0 7:00 20*22 3* 88 


पृ. राजस्व 
आरक्षित 
निधि में जम 4:]3 व-]8 8:53 4*९52 *6] 


8. परिचालन 
अनुपात . 85-05% 8: 770, 8: 94% 79*9% 44* 24% 





+# आँकड़े अभी 
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,---+ज-+००३७३ 2 प्ाक०-क मममम»»»+भ+4»+-आ3 आर पाक. नमक 


वित्तीय हालत (करोड़ रुपए में) 





958-59 959-60 960-6]। व96-62 १7962-63 963-64 


पा न मकर मन कमर मम कली 00 नम आर कजज लीन काम ला हनन अनशाबी मजा व 
390"*2] 422:33 456:80 500*50 545*:36 549*62 


32]:.3] 289:52 33*:5 325*33 356:80 363: 4 


50-39 54-43 55:86 62:85 69:35 68-73 


956:59 ]432*:28 ।520*:87 7682-:98 के कै 


45*]7 45*00 45:00 65:00 67.00 67:00 


49*3 35*<2 36:07 25" 23 23*56 34*50 
4* 09 :90 * 84 4* 93 2९" 03 2' [7 


82572% 79:2% 78-:4% 78:0% 78:3% 76-:5% 





उपलब्ध नहीं हें । 
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23७७9७४9७७७४७७क्ष, ४2४४ मं रा जिक्र पा्ध ८ आर 2८25८ यमन. अल मकान 
में कोई सरल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता क्योंकि यह इस पर निर्भर होता है 
कि कितनी बचत रही है इसलिए विकास निधि में जमा हर वर्ष प्राककलित राशि मे 
कहीं कम' हो पाती है । उल्लेखनीय है कि 954 की तुलना में अब विकास निधि से 
निकाली गई राशि में काफ़ी फ़के है। 954-55 में यह राशि 2- 78 करोड़ रुपए 
थी। 963-64 के आयव्ययक में यह राशि 26- 00 करोड़ रुपए है । 


रेलों के पूँजीगत व्यय में भी वृद्धि हुई है । पूँजी व्यय 963-64 में 
68, 79, 93, 000 रुपए किया जाने वाला है। 954-55 में वह 32,25,46, 000 
रुपए था । 


अन्त में रेलों के एक और आँकड़े का परिचय देन चाहिए अर्थात्‌ रेलों का परिचालन 
अनुपात । अवगित मदों को छोड़ कर (पर मूल्य क्वास आरक्षित निधि में जमा को 
शामिल करते हुए) संचालन व्यय की कुल प्राप्तियों की तुलना में अनुपात को संचालन 
अनुपात कहते हैं । परिचालन अनुपात इस बात का निर्देशक है कि रेल व्यवसाय सुदृढ़ 
है या नहीं । वह यह बतलाता है कि आय की तुलना में परिचालन व्यय कितना है। 
]963-64 के आँकड़ों के आधार पर परिचालन अनुपात 78-3 प्रति्वत है। 
7954-55 में वह 8*77 प्रतिशत था । 


उपरोक्त झाय व्यय और अन्य महत्त्वपूर्ण वित्तीय तथ्यों का विकास पिछले 
सालों में किस प्रकार होता रहा है यह पिछले दो पृष्ठों पर दी गई सारिणी से प्रकट 


होगा । 


अध्याय 0 


वित्त-व्यवस्था संबंधी कुछ समस्याएं 


. आयव्ययक संबंधी सुधार 

संसदीय नियन्त्रण का साधन ओर राजकीय अथेनीति का दिग्दश्शंक होने के 
नाते यह आवद्यक है कि आयव्ययक का स्वरूप और उसके सम्बन्ध की संसदीय 
प्रक्रिया ऐसी हो जो उपरोक्त उद्देश्य को पूरा कर सके । इस सम्बन्ध में पिछले कई 
वर्षों से आयव्ययक की व्यवस्था में लोगों ने त्रुटियाँ पाई हैं । सरकार* तथा संसदीय 
समितियों द्वारा इस प्रइन पर विचार किए जाने के बाद ऐसी धारणा है कि अब भी 
आयबव्ययक में सुधार करने की दिशा में बहुत कुछ करना बाकी है'। यह कहना कठिन 
है कि कौन सी त्रूटियों में तथ्य है और कौन सी में नहीं । उन त्रूटियों में से किस के 
पीछे क्या तक है और उस त्रूटि को दूर करने के लिए सुझाए गए उपायों के पीछे क्या 
तक॑ है, यह आगे बतलाने की चेष्टा की गई है। 


(क) आयव्ययक में चरुटियाँ :--- ( )) आयव्ययक में पहली त्रुटि यह बतलाई जाती 
है कि इससे सरकारी वित्तीय व्यवहारों का पूरा-पूरा दिग्दशंन नहीं होता । केन्द्रीय 
सरकार के आयव्ययक के सम्बन्ध में आलोचकों का आक्षेप है कि इसमें राज्य 
सरकारों के कामों का (जैसे यदि भारत सरकार राज्य सरकारों को ऋण अथवा 
सहायक अनुदान देती है तो उस राशि से उन्होंने क्या किया) समावेश नहीं होता। 
इसी प्रकार उनका आशक्षेप यह भी है कि सामाजिक रक्षा व सरकारी उद्योगों पर व्यय 
किए गए वित्त के परिणामों का उसमें विस्तार से जिक्र नहीं होता । 


(2) आयव्ययक में दूसरी त्रुटि यहु बतलाई जाती है कि आयव्ययक के व्याख्या- 
त्मक ज्ञापक दुर्बोध और अपर्याप्त हें । आलोचकों का कहन। है कि ज्ञापक में बड़ी 
योजनाओं के बारे में उल्लेख उतने विस्तार से नहीं होता जितना कि व्यय प्रस्तावों 
को समझने के लिए आवश्यक है । उदाहरणार्थ--राज्यों को दिए जाने वाले 
सहायता अनुदान तथा ऋणों का क्या प्रयोजन है, वे कैसे खर्च किए जाने हैं, आदि 
जानकारी ज्ञापक में नहीं होती । 


(3) आयबव्ययक में तीसरी त्रुटि यह बतलाई जाती है कि इससे यह नहीं 
जाना जा सकता कि किसी एक सेवा पर कुल कितना व्यय हुआ है क्योंकि एक ही 
सेवा के प्रावकलन कई माँग़ों व मंत्रालयों के अन्तर्गत दिखलाए हुए होते हे जैसे 


“सरकारी प्रयत्न के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं:--- 


() 95-52 से अनुदानों की माँगें मंत्रालयों के अनुसार पेश की जाती हैं 
न कि एक साथ तीन-चार मंत्रालयों के लिए । 


(2) 952-53 से माँगें निवल के स्थान पर कुल राशियों के रूप में ली जाती हैं 
ताकि कल प्राप्तियों का प्रयोग सरकार, संसद्‌ की आज्ञा के बिना न 
कर सके । 


(9) 
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शिक्षा-कार्य पर खचे शिक्षा विभाग की माँगों में दिखलाया जाता है पर स्कूल की बिल्डिंग 
का खर्चे “निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय” के अन्तगंत दिया जाता है। 


(4) आयबव्ययक में चौथी त्रुटि यह बतलाई जाती है कि इसमें प्राककलनों का 
आधार बहुत कमज़ोर होता है । आलोचकों का कहना है कि सितम्बर-अक्टबर 
में बनाये जाने के कारण आयबव्ययक प्राक्कलन केवल छह महीने के आय-व्यय की प्रगति 
- के आधार पर ही बनते हैं जो संतोषपुर्ण नहीं है। उनका यह भी कहना 
है कि कई मदों का तो प्राककलन करना ही ग़लत है जिनके बारे मे किसी प्रकार 
का अन्दाज़ लगना व्यर्थ है जेसे विदेशों से आने वाली मशीनों आदि का व्यय अथवा 
विदेशों से प्राप्त होने वाली आथिक सहायता आदि। 


(5) आयबव्ययक में पाँचवी त्रुटि यह बतलाई जाती है कि उसमें योजना व्यय 
 (श०  र फऋट०ाकापप्ः०) को अलग से जानने का कोई तरीका नहीं। आलोचकों 
का मत है कि पंचवर्षीय योजना पर किए गए व्यय को माँग पुस्तकों* में अलग से 
दिखलाने से इसका अन्दाज़ लग सकता है कि पंचवर्षीय योजना की प्रगति कसी 
हो रही है और सरकार के सामान्य कार्य किस प्रकार बढ़ रहे हे । 


(6) आयबव्ययक में छठी त्रुटि यह बतलाई जाती है कि प्रस्तुत प्रणाली में 
संसद में विवाद के लिए सदस्यों को पर्याप्त समय नहीं मिलता। आलोचक इस सम्बन्ध 
में इंगलेण्ड की पद्धति का उदाहरण देते हे जहाँ व्यय प्रस्ताव सभा के सम्मुख चार 
महीन पड़ रहते हैं यद्यपि वहाँ भी व्यय-माँगों पर बहस कुल 20--2 दिन ही होती है। 
इंगलेंण्ड का ही उदाहरण देकर उनका यह भी कहना है कि भारतीय संसद में 
व्यय-प्रस्तावों की परीक्षा उस सूक्ष्मता से नहीं होती जिस सूक्ष्मता से इंग्लेण्ड में 
“कमेटी आन सप्लाई” की सहायता से होती है। “कमेटी आन संप्ल।ई इंगलेण्ड के 
हाउस ऑफ़ का मनस” की उस समिति का नाम है जो पूरे सदन के सदस्यों की होती है। 
. संसद्‌ की औपचारिकता से बचने के लिए वहाँ सारे सदन की समिति बनाने की प्रया 
है जिसमें व्यय-प्रस्तावों पर विचार किया जाता हें। 


(7) आयबव्ययक के सम्बन्ध में अन्तिम और सातवीं त्रुटि यह बतलाई जाती है 
कि वित्तीय वर्ष (जिसके लिए आयब्ययक प्रस्तुत किया जाता है) की अवधि उपयुवत 
नहीं है । त्रुटि बतलाने वालों का कहना है कि भारतीय अथ॑ं-व्यवस्था क्ृषि प्रधान 
है और लगान आदि से प्राप्तियाँ प्रायः अक्तूबर के अन्त में ही शुरू हो पार्त। हे अतः 
उसके पहले आय के कोई प्राककलन बनाना ग़लत है। दूसरे, व्यय की दृष्टि से 
भी यद्यपि वित्तीय वर्ष अप्रैल में शुरू हो जाता है पर बीच में वर्षा ऋतु (जून-जुलाई) 
होने के क/रण कोई निर्राण-कार्य नहीं हो पाता। फिर वित्तीय वर्ष के भ्रन्त 
में व्यय के लिए जल्दबाजी होने लगती है। इसलिए कुछ लोगों का यह कहंना 
है कि वित्तीय वर्ष अक्तूबर से शुरू होना च।हिए । दूसरों का कहना है कि भारतीय 
कम दिवाली से प्रारम्भ होना चाहिए जो व्यापारिक दृष्टि से भी उपयुवत 
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“प्रत्येक व्यय मद के लिए तो नहीं पर'माँग-पुस्तकों में जहाँ भी व्यय का कुल 
ज़ोड़ दिखाया जाता है वहाँ उस कुल में कितना योजना पर व्यय है. और कितना 
अन्यथा यह्‌ 959-60 के आयव्ययक से दिखलाया जाने लगा “है.। इन्हीं योजना 
भ्रय्यों की प्रत्येक माँग के अन्त में 963-64 से एक सूची भी दी जाती है। 


[0] वित्त व्यवस्था संबंधी कुछ समस्याएँ 79 
विधि र अस क खत. पी अली मम लीन लजज कल हल जज लत मक कक मिलन 

(ख्र) त्रुटियों के उपायः--(7) पहली त्रुटि के सम्बन्ध में यह उपाय 
बताया जाता है कि समाज, रक्षा' तथा राजकीय उद्योगों के वित्तीय परिणामों को 
विश्लेषण के साथ आयव्ययक में दिया जाना चाहिए ताकि व्यय प्रस्तावों का पूर्ण ज्ञान 
हो सके । इस सम्बन्ध में अमरीका में प्रचलित कार्यफल आयव्ययक (?७-०7:708770० 
ए४१8८0 प्रथा को उद्धुत कया जाता है जिसमें यह दिया जाता है कि प्रत्येक व्यय 
प्रस्ताव का भौतिक परिणाम क्या होने वाला है । यह सुधार आदर्श आयव्ययक की 
दृष्टि से तो ठीक है पर उसके लिए राष्ट्रीय वित्त लेखे का समुचित आधार होना 
चाहिए। किन्तु राष्ट्रीय अर्थे लेखा अभी नहीं बना इसलिए यह सम्भव नहीं । इस 
प्रकार यह जाना जा सकता है कि प्रस्तुत सरकारी उद्योगों ने क्‍या प्रगति की है, 
और उनसे क्या लाभ या हानि हुई है। परन्तु यह नहीं जाना जा सकता,कि राष्ट्र की 
कुल-अर्थ स्थिति पर उनका क्या परिणाम होगा। यह तभी सम्भव है जब सामूहिक 
रुप से अर्थ प्रगति का अध्ययन हो रहा हो । जब तक सामूहिकता नहीं लाई जाती, 
तब तक सरकारी आय-व्यय के परिणामों को अलग से जानना कठिन है और राष्ट्रीय 
उद्योगों के परिणामों को जानना तो और भी कठिन । 


(2) द्वितीय त्रुटि के सम्बन्ध में यह बताया जाता है कि व्याख्यात्मक ज्ञापक 
इतना व्यापक होना चाहिए कि उससे त्रुटि में बतलाई गई सारी कमी पूरी हो सके । 
कुछ लोगों का इस सम्बन्ध में सुझाव है कि प्रत्येक मंत्रालय * के नाम अलग अलग 
व्याख्यात्मक ज्ञापक हो जिसमें उन मंत्रालयों की वाषिक रिपोर्ट भी शामिल 
की जा सकती है। कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि प्रत्येक मंत्रालय के लिए 
अलग से आायव्ययक पेश होना चाहिए जेसा कि रेल विभाग के लिए होता है। दूसरी 
ओर विद्यमान प्रथा के समर्थकों का यह कहना है कि व्याख्यात्मक ज्ञापक को वृथा 
बहुत बनाने से कोई लाभ न होगा । व्याख्यात्मक ज्ञापक पिछले वर्षों में अनिवाय॑ 
जानकारी के लिए बढ़ता रहा है। वास्तव में व्याख्यात्मक ज्ञापक इतना बड़ा 
भी न होना चाहिए कि फिर उसे खोलने की इच्छा ही न हो। मंत्रालयों की वाषिक 
रिपोर्टों को व्याख्यात्मक ज्ञापक 'में शामिल करना सरकार की दृष्टि में 
उपयुक्त नहीं क्योंकि बजट के समय संसद्‌ के पटल पर रखी जाने वाली मंत्रालयों 
की वाषिक रिपोर्टो में पिछले वर्ष के कार्यो का विवरण होता है और व्याख्यात्मक 
ज्ञापक में केवल आने वाले वर्ष के सम्बन्ध में व्यय-प्रस्तावों की वित्तीय दृष्टि से चर्चा 
होती हैं। एक और कारण यह है कि व्याख्यात्मक ज्ञापक में आय और व्यय दोनों ही 
तरह के प्रस्तावों १२ टीका होती है, जबकि वार्षिक रिपोर्टो में केवल' व्यय परिणामों 
का ही विवरण होता है प्रतएव व्याख्यात्मक ज्ञापक में विशेष परिवर्तन करने की कोई 
आवश्यकता नहीं । 


. (3) तीसरी त्रुटि के निवारण के सग्बन्ध में यह बताया जाता है कि माँगों की 
पुतरचना होनी चाहिए ताकि किसी एक सेवा पर किए गए सारे व्यय एक ही माँग 





*प्र॒त्यक मंत्रालय के अलग से व्य[ख्यात्मक ज्ञापक तो नहीं पर प्राक्कलित राशियों 
के पिछले वर्षों के वास्तविक व्यय से भिन्न होने के कारणों को जो पहले व्याख्यात्मक 
जञापक में दिया जाता था, अब विभिन्न मंत्रालयों की माँग-पुस्तकों के साथ दिया जाता 
है। हा प्रकार पौच लाख से अधिक व्यय वाली परियोजनाओं पर टिप्पणियाँ भी 
मत्रालयों को माँग-पुस्तकों के साथ अलग-अलग दी जाती हैं । 
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में रखे जा सकें । यह सुधार बतलाना आसान है पर इसे कार्यान्वित करना कठिन। 
विद्यमान व्यवस्था के समर्थकों का इस विषय में कहना है कि एक तो जब तक संसदीय 
शासन प्रणाली में सरकारी कार्यो का दायित्व विभिन्न मंत्रालयों में अलग अलग है तब 
तक पूरी तौर पर सारी सेवाओं को एक ही माँग और तदनुसार एक ही मंत्रालय के 
अन्तर्गत रखना कठिन है। शिक्षा पर हुए व्यय को ही लीजिए, यदि स्कूल की बिल्डिग 
का निर्माण, निर्माण विभाग द्वारा होना है तो इस सम्बन्ध की व्यय माँग केवल निर्माण 
मंत्रालय के अन्तर्गत ही दिखलाई जा सकती है । दूसरे, कुछ ऐसे विषय है जिनका 
वितरण करना कठिन है जैसे लेखा परीक्षा की फीस, पेन्शन आदि । जैसा कि अध्याय 
चार में पाठकों ने पढ़ा होगा कि राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार के लिए संविधान 
में लेखा परीक्षा एक विभाग है जो सामूहिक रूप से दोनों सरकारों के विभिन्न 
विभागों के लेखे की लेखा परीक्षा करता है। इसलिए यह तय करना कठिन है कि 
कितना व्यय शिक्षा विभाग के लेखें की जाँच के लिए करना पड़ता है और कितना व्यय 
अन्य किसी विभाग की लेखा परीक्षा के लिए करना पड़ता है। अर्थात्‌ पूरा-पूरा सेवा 
व्यय (सब दृष्टि से) नियत करना ही कठिन है। लेकिन सेवाओं के व्यय को मोटे 
तौर पर अवश्य एकत्रित* किया जा सकता है जेसा कि इंगलेण्ड में होता है। वहाँ 
भले ही सेवाओं /माँगों की रचना मंत्रालयों के अंतगंत हो पर माँग के नीचे एक टिप्पणी 
दी हुई होती है जिसमें यदि तत्संम्बन्धित कोई माँग किसी अन्य मंत्रालय के अन्तर्गत 
हो तो उन्हें एक साथ इस टिप्पणी में दिखा कर यह दिखलाया जाता है कि उस 
सेवा पर कूल कितना व्यय हुआ है। भारतीय आयव्ययक में भी यह अवश्य किया 
जा सकता है। 


(4) आयबव्ययक की चौथी त्रुटि के उपाय स्वरूप यह बतलाया जाता है कि आय 
और व्यय दोनों के प्रस्तावों को संसद्‌ के सम्मुख एक साथ उपस्थित न करके उन्हें अलग- 
अलग (अर्थात्‌ पहले व्यय के प्रस्ताव, बाद में आय के प्रस्ताव) पेश करने चाहिए । 
कहा जाता है कि इंगलैण्ड में ऐसा ही होता है । इंगलेण्ड में व्यय के प्रस्ताव 'हाउस आँफ़ 
कामन्स' के सम्मुख फरवरी में आते है व झाय के अप्रैल में । बगर इंगलेण्ड की नकल 
किए भारत में ऐसे अवसर आये हें जब आय और व्यय दोनों प्रस्ताव 
एक साथ प्रस्तुत करने से आयब्ययक के सारे संतुलन में प्रगटत: गड़बड़ी पड़ चुकी 
है। 495 में अनुदानों की माँगों पर बहस के समय वित्त मंत्री ने सभा को सूचित 
किया था कि आगामी वर्ष के अर्थोपाय के एक अंग अर्थात्‌ गतवर्ष के रोकड़ अवशेष 
5 करोड़ न होकर अब 55 करोड़ रहेंगे। इस पर संसद्‌ में काफ़ी सेरगर्मी हुई 
थी और कहा गया था कि यदि सरकार ने रोकड़ अवशेषों का ठीक-ठीक अन्दाज़ 
लगाया होता तो कदाचित जनता को कोई शुल्क या कर न देना पड़ता, या कम देना 
पड़ता । वित्त मंत्री ने इस आरोप का उत्तर देते हुए यह कहा था कि जिस आधार 
पर आय के प्रावकलन बनाए जाते हैं उनको दृष्टि में रखते हुए रोकड़-बाकी में अन्तर 
होना स्वाभाविक है। कहा जाता है कि इसी कमजोरी को दूर करने के लिए आय 
के प्रावकलन स भा के सम्मुख देर से लाए जाने चाहिए जिससे पहले से जाना जा 
सके कि कुल रोकड़ अक्शेष कितने रहे हैं । लेकिन इसके विरुद्ध यह तक है कि 





“यद्यपि माँगों की रचना तो अभी भारतीय आयव्ययक में इसे आधार पर नहीं 
होती पर लोक लेखे को इस आधार पर रखने की दिशा में 4967-62 से क़दम उ5 
जा रहे हैं । (देखिए, व्याख्यात्मक ज्ञापफ 96-62) 
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जब तक आय का सर्वागीण अन्दाज़ नहीं लगता तब तक व्यय के प्राक्कलनों को भी 
अन्तिम रूप देना कठिन है। आय-व्यय के प्राकक्रलन अलग हो सकते हें, लेकिन दोनों 
की दृष्टि में रखना अनिवाये है। व्यय आखिर उतना ही तो किया जा सकता है 
जितनी की आय हो अथवा जितने के लिए अर्थोपाय किए जा सकें । अतएब आय के 
प्राककलन उसी अवस्था में तेयार किए जाने और रूदन के सामने पेश किए जाने 
स्वाभाविक हे । 


इस त्रुटि का एक और उपाय यह बतलाया जाता है कि आय और व्यय सदन में 
देर से पेश किए जाएँ ताकि दोनों के आँकड़े अधिक शुद्ध हों । पर इसके विरुद्ध यह तक 
है कि यदि आयबव्ययक के प्राक्कलन बनाना देर से शुरू क्या जाए तो लेखानुदान 
भी देर से सभा के सम्मुख लाना पड़ेगा । क्योंकि लेखानुदान की माँगें मुख्य 
माँगों के तव हो जाने के बाद ही बनती हे और लेखानुदान को माँगें देर से आने १२ 
पहली अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के सिद्धान्त में गड़बड़ी पेदा हो सकती है। 
अतेएव जब तक लेखानुदान बिल्कुल ही काल्पनिक राशि के लिए न लिया जाए तब तक 
यह सुधार संभव नहीं है । 


आयब्ययक के आधारों को ही दृढ़ बनाने की दृष्टि से एक और उपाय बताया 
जाता है, जैसा कि नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक, श्री अशोक चन्दा ने सिविल 
विनियोग लेखा प्रतिवेदत 9 55 के परिशिष्ट में बताया है कि व्यय के विस्तृत प्रावकलन 
बनाने की आवश्यकता ही नहीं । सरकार को संसद्‌ से केवल प्रतीकानुदान लेने चाहिए। 
विभागों को संसद से पूरक अनुदान के रूप में और अर्थोपाय तब लेने चाहिए जब कि 
पुख्ता आधार पर शुद्ध प्राककलन बन सकें। पर इसके बारे में कहा जाता है कि ऐसा 
करने से आब और व्यय में संतुलन जाना कठिन हो सकता है। कहते हें कि इससे सरकार 
के कार्यक्रम में कठिनाई हो सकती है। दूसरे सरकार के लिए वेधानिक दृष्टि से 
भी यह उचित ब होगा कि वे अपना कार्यक्रम (आगामी वर्ष के लिए) जानते हुए 
भी संदन के सामने पूरी माँगें न रखें। 


(5) पाँचवी त्रुटि के निवारणार्थ यह बतलाया जाता है कि आयव्ययक वेसा ही 
पेश किया जाए जेसा कि आजकल किया जाता है पर उसके साथ एक गौण 
आयव्ययक योजना-व्यय के लिए भी पेश किया जाना चाहिए । इसके उत्तर में 
955-56 की वित्त मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में सरकार ने अपने विचार इस 
प्रकार प्रगट किए हैं: -- 


“समय-समय पर इस बात के सुझाव दिए गए है कि हिसाब रखने के ढंग में 
ऐसा संशोधन करना चाहिए कि योजना-व्यय योजनेतर-व्यय से पृथक हो 
जाए। समस्‍या बहुत पेचीदा है । सरकार के लगभग सभी क्रिया-कलापों में 
योजना व्याप्त है और इस समय का योजना-व्यय बाद में अधिकतर 
सामान्य व्यय का ही अंग बन जाएगा । फिर योजना की अवधि में भी हर 
साल ऐसे परिवर्तेन हो सकते हैं । इस तरह, योजना-व्यय और योजनेतर- 
व्ययके बीच अन्तर बतलाना कठिन है | योजना-व्यय की निरन्तर बदलती 
हुई परिभाषाओं में सामंजस्य बिठाने के लिए लेखा प्रणाली को बदलना 
वांच्छनीय नहीं है। लेखे में ऐसी पृथक व्यवस्था करने में कुछ ग्याव- 
हारिक कठिबाइयाँ भी हें। क्‍योंकि योजना-व्यय और सामान्य 
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व्यय कई स्थितियों में अभिन्न रूप से मिला हुआ होता है। 3दाहरणाथ, इस 
साल योजना के अंग के रूप में जो स्कूल खोले गए हें वे अगले साल सामान्य 
दायित्व में आ जाएँगे । इसी प्रकार किसी विभाग विशेष में योजना के 
अंग के रूप में की गई वेतन वृद्धि हर साल मौजूदा वृद्धि से भिन्न नहीं 
दिखलाई जा सकती । 


यदि पृथक्करण सिद्धान्तत: संभव भी हो तो उसके लिए भुगतान 
अधिकारियों, खज़ानों और लेखा कार्यालयों को आरम्भ से ही पृथक रसीदें 
(५४००८४८०) बनानी पड़ेंगी । इससे काम भी बहुत बढ़ जाएगा और 
कर्मचारियों की संख्या में भी वृद्धि करनी पड़ेगी । इस मामले पर बड़ी साव- 
धानी से विचार किया गया है और सरकार तथा' नियन्त्रक व महालेखा- 
परीक्षक दोनों इस निर्णय पर पहुँचे हें कि योजना-व्यय और योजनेतर-व्यय 
को बिल्कुल अलग-अलग रखना व्यावहारिक दृष्टि से सम्भव नहीं । परन्तु 
प्रबन्ध अधिकारियों के लिए यह सम्भव होना चाहिए कि वे अपने अभिलेखों 
से तथा सरकारी व्यय के मुख्य, छोटे और सविवरण शीषकों के अधीन 
दिए गए पूरे व्यौरों की सहायता से, जैसा कि अब भी हो रहा है, योजना-व्यय 
के मोटे-मोटे अंक अपनी वाषिक रिपोर्ट के लिए निकाल' सके ।” 


(6) छठी त्रुटि के उपाय स्वरूप यह बतलाया जाता है कि भारत में भी 
संस'द्‌ की' एक समिति होनी चाहिए जो सूक्ष्मता से व्यय प्रस्तावों की जाँच कर सके। 
लोक सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री अनन्तशायनम्‌ अय्यंगार* स्वयं कई बार इस बात 
पर अपना विचार प्रगंट कर चुके हे । उनका मत है कि इंगलेण्ड की भाँति यहाँ 
भी “कमेटी आफ़ दि होल' हाउस” की प्रथा को लागू करना चाहिए। पर उसके 
विरोध में यह तक है कि समिति प्रथा से कहाँ तक आयव्ययक अधिक सूक्ष्मता से 
देखा जा सकेग।, यह सन्देहात्मक है। इंगलेण्ड में परम्परा से कुछ पद्धतियाँ बन 
चली हें पर यदि भारत में सारे सदन की ही समिति बननी हो तो सम्भव है कि वह 
कुछ भी काम न कर सके । दूसरे, इंगलेण्ड की पद्धति को अपनाने का अर्थ यह होगा 
कि लेखानुदान अधिक समय के लिए लेना पड़ेगा । दीघे काल' के लिए लेखानुदान 
लेने में शासकीय असुविधाएँ (लेखा निर्माण की दृष्टि से) तथा बाज़ार में अनिश्चय 
रहने का खतरा है और यदि सदन की कोई छोटी समिति आयबव्ययक की जाँच 
करने वाली हो तो प्राककलन समिति है ही जो प्राककलन प्रस्तुत 
होते ही उनकी परीक्षा कर सकती है, और बहस शुरू होने के पहले सभा को रिपोर्ट 
बे का है जैसा कि 956-57 की प्राक्कलन समिति ने रेल आयव्ययक के सम्बन्ध 

था। 


“आठ मार्च, 4956 तथा पाँच अप्रेल, 956 को सदन में अनुदानों की माँगों पर 
बहस होते' समथ उन्होंने अपने विचार प्रगट किए थे। पहले अवसर पर उन्होंने इस 
प्रकार कहा था : “में इस पर भी विचार कर रहा हूँ कि आयव्ययक के विषय में 
सारा सदन एक समिति,का रूप क्यों न ग्रहण कर ले। सामान्‍य चर्चा के बाद वे विभिन्न 
विषयों पर अनौपचारिक ढंग से चर्चा कर सकते हें और कुछ निर्णयों पर पहुँच सकते 
है जो सदन के सामने रखे जाएँ। यह्‌.प्रथा विदेशों में प्रचलित है । इससे सदन के 
रूप में एकत्रित होने की.औपचारिकता का अन्त हो सकता है ।” हे 
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(7) अन्त में सातवीं त्रुटि के सम्बन्ध में यह बतलाया जाता है कि वित्तीय वर्ष 
तरन्त बदल देना चाहिए । पर इसके विरोधकों का कहना है कि वित्तीय वर्ष बदलने 
मे कोई फ़ायदा न होगा क्योंकि जहाँ तक वर्षा ऋतु आदि की कठिनाई है वह तो वर्ष 
में कभी न कभी होगी ही अतः आय-प्राक्कलन की दृष्टि से अप्रैल से मार्च तक के 
वर्ष में ही अनुमान बनाना ज़्यादा सुविधाजनक होता है । सरकारी वित्तीय वर्ष को 
व्यापारिक वित्तीय वर्ष के अनुकूल बनाने की कोई आवश्यकता नहीं । 





(ग) समीक्षा:---उपरोक्‍त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि जहाँ सभी को स्थूल' 
रूप से सुधार की आवश्यकता अनुभव हो रही है वहाँ एक खास उपाय ढूँढ़ निकालना 
कोई आसान बात नहीं जान' पड़ती । सरकार द्वारा पिछले वर्षों में उठाए गए कदम 
आयबव्ययक को कुछ हद तक अधिक उपयोगी बनाने में सिद्ध हुए हें जेसे आयव्ययक के 
साथ एक आथ्िक सर्वेक्षण दिया जाना, आयव्ययक के आँकड़ों का आर्थिक 
दृष्टिकोण से स्पष्टीकरण, ऐसे अनुदान के बारे में जो पुनः नहीं लिए जा रहे हें 
अलग पुस्तक, माँगों में सकल (5088) आँकड़े देना न कि शुद्ध । प्रथम 
लोक सभा की प्राक्कलन समिति ने भी अपने 20वें प्रतिवेदन में आयव्ययक 
सम्बन्धी सुधार पर अपने विचार प्रगंट किए हें । उपर्युक्त सभी सुझावों का कम- 
ज़्यादा समर्थन करने के साथ साथ समिति ने कुछ मौलिक सुझाव भी दिए हें जेसे--- 


() प्रस्तुत आयव्ययक लेखा रूढ़ है, उसे आथिक विवरण प्रधान होना चाहिए । 


(2) आयव्ययक में स्थूल रूप से प्रकाशित राशियों की अर्थात्‌ “एक मुश्त राशि” 
(07०० 5प० 70००७) प्रालक्कनों की मात्रा कम होनी चाहिए । 


(3) रक्षा सेवा सम्बन्धी प्रावकलन प्रणाली में आमूल परिवर्तेन होना चाहिए । 
उसे पढ़कर विभिन्न घटकों (ए79&), संस्थाओं, अन्तर सेवा संगठनों 
(+9067-967ए7065 (72०75&0070) पर क्या व्यय हो रहा है यह 
जानना सम्भव होना चाहिए । 


(4) स्थाई वित्त समिति को पुनः जीवित कराना चाहिए भले ही समिति 
की सलाह केवल सलाह के रूप में हो और सरकार उससे बाध्य न हो । 


(5) सरकार को चाहिए कि वह बाज़ार से ऋण लेने से पहले इस' सम्बन्ध .में 
हमेशा संसद को पूर्व सूचना दे। ऋण का ब्योरा भी संसद्‌ को सूचित करना 
चाहिए, और 


(6) वित्त विधेयक में ऐसे ही संशोधन शामिल' किए जाने चाहिएँ जो कर या 
शुल्क परिवतंन से प्रत्यक्ष संम्बन्धित हों । 


देखना है, अभी इस दिशा में मौर कौन-कौन से क़दम उठाए जाते हैं। सच पूछा 
जाए तो यह अनवरत पुनरीक्षण का विषय है और जैसे-जैसे! हमारा आथिक या राज- 
नेतिक विकास होगा, हमें आयव्ययक में हेरफेर भी करना होगा । 


84 भारत की वित्तीय शासन व्यवस्था (अध्याय 





2. राष्ट्रीय उद्योगों /व्यवसाथों पर संसदीय नियंत्रण 


राष्ट्रीय वित्त व्यवस्था में सबसे विवादपूर्ण कोई विषय रहा है तो वह राष्ट्रीय 
उद्योगों पर संसदीय नियंत्रण है । सामान्य सरकारी विभाग में हर कदम पर उच्च 
अधिकारी और स्वयं संसद्‌ का नियंत्रण (बग़र किसी रुकावट के) हो सकता है 
पर यदि यही सिद्धान्त राजकीय उद्योगों के विषय में लागू किया जाए तो उनका 
काम चलना ही मुश्किल हो जाए। उद्योग अथवा व्यवसायों में अभिक्रम की आव- 
इयकता होती है, परिस्थितियों को ध्यान में रखना पड़ता है न कि जब तक बजट 
संसद द्वारा पास न हो जाए एक कौड़ी न खर्च कर सकें और जब तक कि उच्चतम 
अधिकारी की आज्ञा प्राप्त न हो जाए वे इधर का उधर कुछ न हिला सके । उसमें 
लोच व उद्यम की आवश्यकता होती है। पर साथ ही इसके माने यह भी नहीं कि 
राष्ट्रीय उद्योग कार्य की स्वतन्त्रता के नाम पर जो चाहें करें, क्योंकि भले ही सरकार 
और संसद ने स्वयं उन्हें कार्य करने की स्वतन्त्रता दी हो, परन्तु उन व्यवसायों और 
उद्योगों में सरकारी अर्थात्‌ जनता का पैसा लगा है और उनमे से बहुतों के पीछे जन 
सेवा का हेतु रहा है। अतएक आवश्यक है कि वे संसद के प्रति अपनी नीति व काम के 
लिए उत्तरदायी हों | यहाँ यह समस्या उत्पन्न होती है कि कार्य की स्वतन्त्रता और 
बे नियन्त्रण परस्पर किस अनुपात में रखा जाए ताकि दोनों उद्देश्यों की पूर्ति 

सके । 

(क) भारत में नियंत्रण की विद्यमान व्यवस्था:-- 950 से पहले 
राष्ट्रीय उद्योगों या व्यकसायों पर संसद्‌ के नियन्त्रण की समस्या न थी' क्योंकि 
एक तो उद्योगों या व्यवसायों की संख्या ही कम थी और दूसरे जो थे भी वे पूर्ण 
रूप से सरकारी विभागों के अंग ही हुआ करते थे। केवल पृथक व्यवस्था के लिए 
उनका व्यापारिक लेखा आदि अलग रखा जाता था। (जैसा कि अध्याय 3 में 
बतलाया गया है)। उनके लेखे की जाँच भी नियन्त्रक तथा महालेखापाल द्वारा 
होने के कारण लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के रूप में संसद्‌ को उनकी जाँच करने का 
- अवसर मिलता था । पर 948 में औद्योगिक नीति और 950 में प्रथम पंचवर्षीय 
योजना के अन्तगंत बड़े पैमाने पर उद्योगों* की वृद्धि के लिए उन्हें कम्पनी या 
निगरमों का रूप देने के समय यह समस्या उत्पन्न हुई | इस सम्बन्ध में पहले तत्कालीन 
नियन्त्रक तथा महालेखापाल श्री नरहरि राव ने प्रशन उपस्थित किया था कि यह 
कहाँ तक उचित है कि भारत की समेकित निधि से निकाले गए वित्त से प्रारम्भ 
उद्योगों को ऐसे स्वरूप में रखा जाए कि उसे (अर्थात्‌ महालेखा परीक्षक को ) 
उनके लेखे की परीक्षा करने का अवसर न मिले (क्योंकि कम्पनी के तौर पर 
रजिस्टडे होने पर यह आवश्यक न था कि महालेखा परीक्षक द्वारा ही जाँच हो ) 
जब कि संविधान के अन्तर्गत उसका यह दायित्व है कि भारत की समेकित निधि 
से हुए सारे व्यय की वह लेखापरीक्षा करे। नियन्त्रक ने लोक लेखा समिति का 
घ्यान भी' इस बात की ओर आकर्षित किया । लोक लेखा समिति ने यह सिफ़ारिश 
की कि राष्ट्रीय उद्योगों पर संसदीय नियन्त्रण की आवश्यकता है। इसी समय 
प्रावकलन समिति ने भी अपनी व6वीं रिपोर्ट में यह सिफ़ारिश की कि संसद्‌ को 
सविस्तार यह जानने का अधिकार होना चाहिए कि राष्ट्रीय उद्योगों की क्या प्रगति 
हो रही है । राष्ट्रीय उद्योगों को संसद के सम्मुख वाषिक प्रतिवेदन देने चाहिए। 


* भारत सरकार के उद्योग, व्यवसाय व अन्य स्वायत्त निकायों की सूची के लिए 
परिशिष्ट 9 देखिए । । 
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निम्मन्‍जीजज जे >> 35745; %&एश्रनाषप्प छा एणणणणा; ्ाकक्पामक्म लग घ्ल्ामााघा_्_पधगसूणयभबभ बाण थाअ बडा. 
इन संब आलोचनाओं के फलस्वरूप अब सरकार ने संसदीय नियन्त्रण सिद्धान्त 
स्थूल रूप से स्वीकार कर लिया है और उसके लिए नीचे लिखे कदम उठाए हें--- 


(॥) प्रायः प्रत्येक राष्ट्रीय उद्योग और व्यवसाय के लेखे की परीक्षा करने 
का अधिकार अब नियन्त्रक को दिया गया है । 


(2) सरकार को अब उद्योग की व्यवस्था के बारे में भी निर्देश देने का 
अधिकार है। और चूंकि सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है 
अतएव संसद्‌ को भी उस पर नियन्त्रण का अधिकार मिल गया है। 


(3) पूँनी निवेश (0०702! 77०४००४८०४), बड़े क़रार आदि के विषय 
में अब राष्ट्रीय उद्योगों के लिए वित्त मंत्रालय की सलाह लेनी ज़रूरी 
है। यदि क़रार विदेशों से होते हे तो उस अवस्था में करारों की प्रति 
संसद के सन्‍्मख भी रखी जाती है। 


(4) राष्ट्रीय उद्योगों के लिए यह अनिवारयें है कि वे अपनी वार्षिक 
कार्यवाही की रिपोर्ट तथा लाभ-हानि के लेखे आदि संसद के सन्मुख रखें । 


(5) उद्योगों के लिए अब सलाहकार समितियाँ नियुक्त की गई हें जिनमें गैर 
सरकारी व्यक्ति भी होते हें ताकि जनता के हित को ध्यान में रखा जा सके । 


ये उपाय कम्पनियों के विषय में अर्थात्‌ ऐसे उद्योग जिनकी रचना कम्पनी के रूप 
में की गई है उनके विषय में (भारतीय कम्पनी अधिनियम, 956) में तथा निगमों के 
विषय में निगमस्थापक अधिनियमों में दिए गए हे। विस्तृत जानकारी के लिए इन 
के कुछ उद्धरण परिशिष्ट 9 में दिए गए हें । 


इनके अतिरिक्त पूर्ण संसदीय नियन्त्रण के भी कुछ मार्ग उपलब्ध हें जो इस 
प्रकार है -- 


(।) संसद-सदस्य राष्ट्रीय उद्योग के सम्बन्ध में भी प्रइन पूछ सकते हैं और 
हक सूक्ष्म प्रश्नों को छोड़कर मंत्री बाकी प्रश्नों का उत्तर देते 

हे । 

(2) आयव्ययक पर बहस के समय भी संसद राष्ट्रीय उद्योगों की परीक्षा 
कर सकती है । बाद में भले ही ये उद्योग स्वतन्त्र रूप धारण कर लें पर 
उनकी स्थापना करते समय तो सरकारी कोष से ही धन जाता है । उस 
समय उस उद्योग की नीति की चर्चा हो सकती है । बाद में भी किसी 
न किसी विकास के लिए सरकार से और घन लेने के लिए इन कम्पनियों 
को सरकार के सम्मख आना ही पड़ता है। उस समय भी संसद को 
उद्योगों पर नियन्त्रण रखने का मौका मिलता है । 


(3) नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक को लेखा परीक्षा करने का अधिकार 
देगे के नाते संसद्‌ की लोक लेखा समिति को भी अब राष्ट्रीय उद्योगों पर 
नियन्त्रण रखने का अवसर मिल गया है क्‍योंकि महालेखा परीक्षक का 
प्रतिवेदन हमेशा संसद के सामने पेश होता है। लोक लेखा समिति ने औद्यो- 

' गिक वित्त निगम आदि कई उद्योग व्यवसायों की जाँच भी की है । 
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(4) प्राक्कलन समिति की एक उपसमिति अब राण्ट्रीय उद्योगों की बारी-बारी 


से अनवरत परीक्षा करती रहती है । उपसमिति के कायम होने से पहले 
भी प्रावकलन समिति ने हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, हिन्दुस्तान मशीन 
टूल फैक्टरी लिमिटेड, नाहन फाउन्डी लिमिटेड, सिन्द्री फटिलाइजर्स 
लिमिटेड, हिन्दुस्तान केबिल्स लिमिटेड, हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी 
लिमिटेड, हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड लिमिटेड, नेशनल इन्स्ट्रयूमेन्ट फैक्टरी 
लिमिटेड, हिन्दुस्तान एयरक्रेफ्ट लिमिटेड, भारत एलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड 
जेंसे उद्योगों को परीक्षा की थी । समिति ने भारतीय वायु निगम तथा 
अन्तर्राष्ट्रीय वायु निगम जैसे निगमों की भी जाँच की थी | समिति की 
राष्ट्रीय उद्योगों की सैद्धान्तिक चर्चा (6वीं रिपोर्ट में) प्रसिद्ध ही है। 
उपसमिति की स्थापना के बाद से समिति ने इण्डियन टेलीफ़ोन इण्डस्ट्रीज 
लिमिटेड, ईस्टर्न शिपिंग कारपोरेशन, वेस्टर्न शिपिग कारपोरेशन आदि 
की सूक्ष्म परीक्षा की है। 960-67 में “राष्ट्रीय उद्योगों के प्रकार व 
संगठन” ब' “राष्ट्रीय उद्योगों में आयव्ययक निर्माण व उनके वाषिक 
विवरण के संसद पटल पर रखे जाने की प्रथा” के संबंध में समिति ने 
बहुमूल्य रिपोर्ट पेश की है । 


(ख) विदेशों में नियंत्रण की व्यवस्था: ---इस सम्बन्ध में कदाचित विदेशों 
के अनुभव जानना उपयुक्त होगा । 


) इंग्लेण्ड : इंग्लैण्ड उन देशों में से है जिसने लेबर पार्टी के शासन काल में 


पहली बार राष्ट्रीय उद्योगों को बड़े पैमाने पर प्रारम्भ किया था। यह 
कहना तो ग़लत होगा कि इंग्लेण्ड ने राष्ट्रीय उद्योगों पर संसदीय' नियन्त्रण 
के प्रश्न को पूरी तरह से सुलझा लिया है पर समय के गज़रने के साथ- 
साथ उन्होंने कुछ पद्धतियाँ निकाली हैं जिनसे यह प्रश्न काफ़ी सुलझा सा 
लगता है। 948 में एक विशेष जाँच समिति की परीक्षा के परिणामस्वरूप 
संसद्‌ ने वहाँ एक विशिष्ट समिति “कमेटी आन नैशनलाइज्ड अण्डर- 
टेकिग्ज” स्थापित की है । जो उद्योग/व्यवसाय द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट 
के आधार पर उनकी जाँच करती है और संसद्‌ को अपनी रिपोर्ट पेश 
करती है। इसके अतिरिक्त भारत की ही भाँति वहाँ के सभी राष्ट्रीय उद्योग 
स्थापक अधिनियमों में एक नियम यह भी है कि सरकार उन्हें कार्य सम्बन्धी 
आदेश दे सकती है जिस आदेश पर स्वभावत: संसद में भी चर्चा हो सकती 
है । वहाँ केवल ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कॉरपोरेशन” तथा 
“ब्रिटिश ईस्ट एयरवेज कारपोरेशन” को छोड़कर दोष उद्योगों को 
बाज़ार से ऋण लेने से पहले वित्त मंत्रालय से भी सलाह लेनी पड़ती है। 


आन्तरिक कार्य करने की स्वतन्त्रता कीदू छिट से इंग्लैण्ड में यह प्रथा है कि 
यदि मंत्री को हस्तक्षेप करने का अधिकार हो तो संसद्‌ भी उसके बारे में 
जानकारी हासिल कर सकती है। अर्थात्‌ दिन प्रतिदिन के मामलों में संसद्‌ 


, को हस्तक्षेप: करने का अधिकार 'नहीं होता । उपभोक्तताओं के हिंत 


के लिए इंग्लेण्ड में एक और पद्धति है जिसे “कंज़्यूमस काउंसिल” अर्थात्‌ 
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“'उपभोकता' समिति कहते है। राष्ट्रीय उद्योग स्वतंत्र तो हो पर उसका 
यह अर्थ नहीं कि वे भी प्राइवेट उद्योगों की तरह केवल अपने लाभ कीं 
कसौटी पर काम करें । अगर एसा हो तो राष्ट्रीयकरण का कोई 
मतलब ही नहीं । अतएव वहाँ उपभोक्ता समिति की व्यवस्था है 
जिसमें उपभोक्ताओं की भी राय ली जाती है। 


फ्रान्स : इंग्लैण्ड की अपेक्षा फ्रान्स में राष्ट्रीय उद्योगों पर संसदीय नियंत्रण 
अधिक प्रभावशाली है । वहाँ प्रत्यक राष्ट्रीय उद्योग को अपने कार्य की 
एक वार्षिक रिपोर्ट संसद्‌ को देनी पड़ती है । संसद के दोनों सदनों 
में एक-एक उपसमिति नियुक्त है जो इन रिपोर्टों की परीक्षा करती है। 
साथ ही सरकार ने वहाँ कुछ परीक्षक नियुक्त किए हैँ जिनका काम यह 
होता है कि वे समय-समय पर सरकार को रिपोर्ट दे कि उद्योग व्यवस्थित रूप 
से चल रहे हें या नहीं । इसके अतिरिक्त वहाँ दो अन्य महत्त्वपूर्ण संस्थाएं हैं 
(।) “कमीशन दे वेरीफिकेशन दे काम्पलेस दे इन्टरप्राइसेज पब्लीक' 
अर्थात्‌ विभिन्न राष्ट्रीय उद्योंगों के लेखे की जाँच का आयोग तथा 
(2) “पब्लीक अंडरटेकिग्ज़ आडिट बोर्ड” अर्थात्‌ राष्ट्रीय उद्योगों के 
लेखा परीक्षा का बोर्ड । 


अासिय 
3 
वि 


कमीशन का काम इस प्रकार है :-- 
() विभिन्न राष्ट्रीय उद्योगों के लेखों तथा खातों के बारे में देखना कि वे उपयुक्त 
है और यदि न हों तो उनके बारे में सुझाव देना 


(2) विभिन्न राष्ट्रीय उद्योगों के वित्तीय परिणामों का विश्लेषण करते हुए 
उनकी स्थिति पर प्रकाश डालना (ऐसा करते समय यह अनिवायें 
है कि वे भावी आशाओं तथा विद्यमान स्थिति को ध्यान में रखे) ; 


(3) विभिन्न उद्योगों की व्यापारिक तथा वित्तीय कार्यक्षमता (अर्थात्‌ . उनका 
प्रबन्ध योग्य हाथों में है या नहीं) पर मत प्रकाशन करना तथा उस में सुधार 
के उपाय सुझाना ; 


(4) उद्योगों के संगठन तथा अधिनियमों में सुधार बतलाना ; तथा 
(5) उद्योगों के लेखों की जाँच करना जो वे “कोर्ट आफ़ एकाउन्ट्स” को पेश 


करते हों । 
बोर्ड के काम इस प्रकार हैं :--- 


() यह देखना कि बोर्ड को पेश किए गए संतुलन पत्र, माल सूची और लाभ 
हानि लेखे आदि शद्ध हें; 


(2) उद्योगों द्वारा प्राप्त परिणामों को स्पष्ट रूप से बतलाना तथा उनकी 
भावी लाभप्रदता पर अपना मत देना; 


(3) उद्योगों की व्यापारिक तथा वित्तीय प्रबन्ध सामथ्यं पर अपना मत देना; तथा 
(4) उद्योगों में आवश्यक संघटनात्मक सुधार के सुझाव देना। 
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(3) कनाडा : कनाडा में भी राष्ट्रीय उद्योगों और व्यवसायों पर संसदीय 
नियन्त्रण का स्वरूप काफ़ी विकसित अवस्था में है। कनाडा में 
राष्ट्रीय उद्योगों को 'क्राऊन कारपोरेशन” कहा जाता है जिसमें आन्तरिक 
स्वतन्त्रता की दृष्टि से तीन भेद हें 


() सरकारी विभागों द्वारा चलाए गए प्रत्यक्ष निगम जिन्हें “डिपा्ं- 
मेन्टल क्राउन कारपोरेशन” कहते हें, 


(2) एजेन्ट द्वारा संचालित निगम जिन्हें “एजेन्सी क्राउन कारपोरेशन” 
कहते हैं, तथा 


(3) सरकार द्वारा मिलकियत के तौर पर चलाए गए निगम जिन्हें प्रोप्राई 
टरी क्राउन' कारपोरेशन” कहते हूं । 


परिभाषा के अनुसार क्राऊन कारपोरेशन वह संस्था है जो मंत्री के माध्यम से 
अन्ततोगत्वा संसद्‌ के प्रति ज़िम्मेदार हो । अधिनियम में यह व्यवस्था है कि 
एजेन्सी तथा प्रोप्राइटरी कारपोरेशन के पँजी आयव्ययक सदन के सम्मख उपस्थापित 
करने होते है । निगमों को अपने लेखे व वाषिक रिपोर्ट भी संसद के सामने पेश 
करनी होती हूँ । लेखे की जाँच के लिए लेखा परीक्षर्ों की नियुक्ति महालेखा- 
परीक्षक द्वारा की जाती है । साधारणतया दिन प्रतिदिन के कार्या को छोड़कर 
शेष के बारे में प्रश्त पूछने के भी अधिकार संसद-सदस्यों को हे । कनाडा में 
राष्ट्रीय उद्योगों के लिए स्थापित कोई खास समिति नहीं, पर संसद्‌ की जो विभिन्न 
स्थाई समितियाँ हैं उनमें से उपयक्त समिति उद्योगों के वाषिक रिपोर्टों की जाँच 
करती है । 


(4) अमरीका : व्यावसायिक स्वातंत्र्य के देश अमेरिका में भी राज्य द्वारा 
शुरू किए गए उद्योगों पर वहाँ के सदन अर्थात्‌ काँग्रेस” को नियन्त्रण का 
अधिकार दिया गया है | सबसे पहले तो वहाँ यह नियम है कि जब तक 
कि काँग्रेस की अनुमति न हो सरकार कोई निगम प्रारम्भ नहीं कर 
सकती । फिर “गवनंमेन्ट कारपोरेशन कन्द्रोल एक्ट 954* के अन्तगंत 
काँग्रेस को उद्योगों के बारे में जाँच तथा अपनी समितियों के द्वारा परीक्षा 
करने का भी अधिकार प्राप्त है। एक नियम यह है कि कारपोरेशन 

ब्यूरो आफ़ बजट के माध्यम से व्यापारिक स्वरूप के अपने बजट सदन 
के सामने पेश करेंगे । ये बजट “प्रेसिडेन्ट्स बजट” अर्थात्‌ राष्ट्रीय 
आयबव्ययक के एक अंग के रूप में सभा के सम्मख पेश होते हैं अर्थात्‌ 
उन पर कांग्रेस की समितियों को भी जाँच करने का अवसर मिलता है। 
इसके सिवा वहाँ के नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक को भी इन 
उद्योगों के लेखे की परीक्षा करने का अधिकार है (केवल शर्त यह है 
कि यह परीक्षा ऐसी होनी चाहिए जैसी कि व्यापारिक विभागों के लिए 
आवदध्यक हो) और वह परीक्षाफल पर अपना प्रतिवेदन भी काँग्रेस को 
. पेश करता है। काँग्रेस की समितियों द्वारा ये प्रतिवेदन जाँचे जाते हैं। 


काँग्रेस को उद्योगों के पंजी नियोजन आदि कार्यक्रम के बारे में भी आदेश 
देने का अधिकार होता है । 
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(ग) समीक्षाः--देखना है कि भविष्य में, भारत के राष्ट्रीय उद्योगों और व्यवसायों 
प्र संसदीय नियंत्रण और कौन से रूप ग्रहण करता है । संसदीय काँग्रेस 
दल की एक उपसमिति (जिसे कृष्ण मेनन कमेटी कहते हैँ ) ने स्पष्ठतः 959 में 
सिफ़ारिश की थी कि प्राककलन और लोक लेखा समिति की माँति एक तीसरी 
समिति यथाशी प्र स्थापित की जाए। तदनुसार लोक सभा के सम्मुख एक सरकारी 
प्रस्ताव भी पिछले साल' आ चुका है । पर अभी तक समिति की सदस्यता के बारे 
में विवाद होने के कारण समिति स्थापित नहीं हो सकी है । 


राष्ट्रीय उद्योगों तथा व्यवसायों पर नियंत्रक तथा महालेखापाल की जाँच को लागू 
करने के बारे में भी अभी विवाद है। अधिकांश राष्ट्रीय उद्योगों के लेखे अब 
नियन्त्रक द्वारा जाँचे जाते है पर कुछ व्यवसाय (निगम) अभी ऐसे है जिन पर 
नियन्त्रक को जाँच करने का अधिकार नहीं जैसे स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया” और जीवन 
बीमा निगम” । जीवन बीमा निगम का निर्माण करते समय जब इस पहलू पर संसद्‌ 
में बहस हो रही थी तो तत्कालीन वित्त मंत्री श्री देशमुख ने कहा था (जो बाद में 
बहुमत से समर्थित होने के कारण संसदीय मत सिद्ध हुआ) कि जीवन बीमा निगम और 
स्टेट बैक ऑफ़ इण्डिया जैसे राष्ट्रीय व्यवसायों में वहाँ के अधिकारियों को बड़ी मात्रा 
में कार्य स्वतन्त्रता देने की तब तक आवश्यकता है जब तक कि ये व्यवसाय सफल 
नहीं हो जाते । अतएवं इस अवस्था में महानियन्त्रक की लेखा परीक्षा को, उन पर 
लागू करना वांछित नहीं होगा । 


संसद्‌ में जानकारी के सवाल अब भी पूछे जाते हैं और उनका उत्तर भी 
मिलता है पर संसद-सदस्यों का मत है कि उन्हें उस विस्तार से जानकारी नहीं 
मिलती जितनी कि वे चाहते हैं । कुछ लोगों का यह भी मत है कि भारत में भी 
इंगलेण्ड की तरह से सलाहकार समितियाँ अथवा उपभोक्‍ता समितियाँ स्थापित की 
जानी चाहिएँ। एक विचार धारा यह भी है कि उद्योगों को चाहिए कि वे अपने 
व्यापारिक ढंग का आयव्ययक संसद्‌ के सम्मुख पेश किया करे ताकि संसद्‌ को पता 
रहे है उनका कार्यक्रम क्या है । दामोदर घाटी निगम आदि के बारे में तो यह होता 
भी है । 


3. लोक-लेखा से लेखा परीक्षा का पृथक्‍्करण 


लेखा परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि लेखा निर्माण 
उसी अधिकारी या विभाग की ज़िम्मेदारी न हो जो लेखा की जाँच करता हो । 
पृथक्करण से अर्थात्‌ लेखा निर्माण और लेखा परीक्षा अलग-अलग होने से, यह फ़ायदा 
है कि वित्तीय व्यवहार करने वाले शासकीय विभाग वित्त-नियन्त्रण अच्छी तरह कर 
सकेंगे क्‍योंकि उन्हें लेखा निर्माण करने के कारण अच्छी तरह मालूम 
होता है कि व्यय की क्‍या प्रगति होती रही है। आजकल जहाँ तक लेखा 
रखने की प्रथा है (जैसा कि पाठकों ने अध्याय 3 में पढ़ा होगा) रेल, रक्षा तथा 
कुछ अन्य विभागों को छोड़कर शेष में लेखा निर्माण, लेखा परीक्षा विभाग 
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वि की मान मी कक न कम अल जल न बम न मल सन मम शआ 
की ही ज़िम्मेदारी है । इन दोनों ज़िम्मेदारियों के होने की वजह से लेखे की 
अशुद्धताओं के लिए शासकीय विभाग, लेखा परीक्षा विभाग को ही ज़िम्मेदार 
बतलाते है ।. दूसरी ओर विभागीय अधिकारियों को लेखा की शुद्धता के बारे 
में पूरा ज्ञान न होने के कारण लोक लेखा समिति के सम्मुख उन्हें अपने: आपको 
पूरी तरह बचाने का अवसर नहीं मिलता । अतएब विद्वानों का मत है कि लोक 
लेखा से लेखा परीक्षा का पृथक्‍करण हो जाना चाहिए । 


(क) इंग्लेण्ड का उदाहरण:ः---इंग्लेण्ड हे में लेखा से लेखा परीक्षा के पृथक्करण 
का उदाहरण मिलता है। चूंकि भारत में लेखा तथा लेखा परीक्षा पद्धति काफ़ी 
हद तक इंग्लैण्ड की पद्धति के अनुरूप है वहाँ की व्यवस्था का नीचे परिचय दिया 
जाता है। 


इंग्लैण्ड में प्रत्येक व्यय विभाग में एक लेखाधिकारी होता है। लेखाधिकारी का 
काम संसद्‌ द्वारा विभाग के नाम मंजूर की गई राशियों पर नियंत्रण रखना है। निय॑- 
त्रण रखने के लिए आवश्यक है कि वह यह जान सके कि किस समय कोष में कितना 
अवशेष है। इसलिए उसे अपने विभाग की प्राप्तियों और भुगतानों का लेखा भी 
रखना पड़ता है। क़ायदे से विभाग का उच्चतम अधिकारी ही लेखाधिकारी होता 
है पर वह अपने रोज़मर्रा के दायित्व को निभाने के लिए एक अधीनस्थ अधिकारी 
भी नियुक्त करता है जो क्लक इनचार्ज ऑफ़ एकाउन्ट्स' कहलाता है। वहाँ सारे 
भुगतान “पे मास्टर जनरल” के नाम जारी किए गए “पोस्टल आडंस” या ड्राफ्ट्स' के 
माध्यम से होते हैं। पे मास्टर जनरल' एक तरह का कोषाध्यक्ष है जिसकी आज्ञा 
से बैंक ऑफ़ इंग्लैण्ड से पेसे नकाले जा सकते हैं। व्यवस्था यह है कि पे मास्टर द्वारा 
आज्ञा देने के तुरन्त बाद नियंत्रक की उस पर जाँच हो जाती है। बिना नियंत्रक द्वारा 
जाँच किए बैंक ऑफ़ इंगलेण्ड से धन निकाला ही नहीं जा सकता । इस प्रकार वहाँ 
प्‌थक्करण के कारण वित्त का नियंत्रण मूल अवस्था में होता है और बाद में भी । 
बाद की लेखा परीक्षा की प्रणाली यह है कि जैसे-जैसे प्राप्तियाँ या भुगतान होते रहते 
हैं वैसे-वेसे उनकी जाँच भी कर ली जाती है। 


(ख) भारत में विगत प्रयास:--भारत में भी विगतकाल' में लेखा को लेखा 
परीक्षा से पृथक करने का प्रयास किया गया था। व924 में एक मुडीमैन कमेटी 
नियुक्त हुई थी जिसके सामने साक्ष्य देते हुए तत्कालीन महालेखा परीक्षक सर गान्टलेट 
ते कहा था कि प्रान्तों का स्वातंत्रय तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक प्रत्येक प्रान्त 
सरकार अपने लेखे आप न रखे। उस समय भी आज की तरह लेखा निर्माण तथा 
लेखा परीक्षा एक ही विभाग की ज़िम्मेदारी थी। अतएव गांन्टलेट मंहोदय के कहने का 
यह अभिप्राय था कि लेखा निर्माण तथा लेखा परीक्षा अलग-अंलग कर देना चाहिए । 

923-924 में पुनः इन्चकंप समिति ने भी सिफ़ारिश की कि संघ वित्त व्यवस्था 
को दृष्टि में रखते हुए लेखा सें लेखा परीक्षा का पृथक्‍्करण होना चाहिए। सरकार 
ने इस सिफ़ारिश को मान लिया था व तदनुसार 924 में संयुक्त प्रान्त तथा पश्चिमो- 
स्तर सीमा प्रदेश' में लेखा से लेखा परीक्षा का पृथंक्करण कियां गया था। थे प्रयत्न 
930-34 तक चलते रहे जब उन दिनों भीषण आर्थिक मंदी के कारण उन्हें बन्द 
करना पड़ा क्योंकि इसमें खर्चे अधिक बैठता था। पर बंद करते समय सेक्रेटरी ऑफ़ 
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स्टेट ने स्पष्ट कर दिया था कि सरकार ने यह उलटा कदम केवल बचत की दृष्टि 
से उठाया था न कि सैद्धान्तिक मतभेद के कारण। 930 में पुत: साइमन कमीशन 
ने लेखा से लेखा परीक्षा पृथककरण की सिफ़ारिश की। साइमन कमीशन के शब्दों 
में :-- 
“प्रस्तुत लेखा निर्माण तथा उसकी जाँच उसी अधिकारी द्वारा होती है। यह 
सिद्धान्ततः गलत है और लेखा चाहे प्रान्तों की ज़िम्मेदारी हो या नहीं, लेखा 
परीक्षा करने वाले बिल्कुल अलग होने चाहिए। विधान के अन्तर्गत महानियंत्रक 
को खास स्थान दिया गया है और यह वाँछित है कि संघ सरकार तथा प्रान्त 
सरकार दोनों के लेखे एक बिल्कुल स्वतन्त्र परीक्षक द्वारा जाँच किए जाएँ। ” 


और भी देखिए, 


“भारतीय वित्त-व्यवस्था की विचित्रता के कारण महालेखापाल पर एक 
तीसरी जिम्मेदारी आ जाती है। प्रान्तों की छोड़कर जिनके विषय में “सेक्रेटरी 
ऑफ़ स्टेट इन काउंसिल” ने विपरीत व्यवस्था की है अन्य क्षेत्रों में लेखा तथा 
लेखा जाँच दोनों ही एक ही संस्था अर्थात्‌ इन्डियन आडिट डिपार्टमेंट पर 
लादा गया है। अतएव नियन्त्रक न केवल लेखा परीक्षा के ही लिए ज़िम्मेदार 
है वरन्‌ वह उसकी परीक्षा भी करता है। सच पूछा जाए तो वही वह अधिकारी 
है जो क़ायदे से सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट द्वारा संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्थापित 
किए जाने वाले लेखों के निर्माण के लिए ज़िम्मेदार है। कदाचित भारत की 
वैधानिक व्यवस्था के अस्थायित्व का यह परिणाम है कि यह विरोधी कार्य 
एक जगह हो जिसमें विगत की केन्द्रीभूत शासन प्रणाली की अत्यधिक छाप 
है। भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश के कई विभागों में लेखा से लेखा परीक्षक 
का व हो चुका है और जहाँ नहीं हुआ है वह मूल्य वृद्धि के डर से नहीं 
हुआ है।' 


इसी तरह, 


लेखा प्रान्तों द्वारा ही निर्माण किया जाने से प्रान्तों में वांछित वित्तीय उत्तर- 
दायित्व की भावना जागृत होगी, जिससे उन्हें स्थानीय स्वराज्य में भी सफलता 
मिलेगी। अभी तक यह सुधार पैसे की कमी के कारण स्थगित किया जाता रहा । 
क्योंकि यह सच है कि उससे प्रान्तों का कुछ खर्च बढ़ जाता है। लेकिन यह 
सुझाव विचारणीय है क्‍योंकि जैसे-जैसे उनके कार्यो में वृद्धि होगी वेसे-वैसे 
उनके लेखों का लेखा परीक्षक के साथ रखा जाना कठिन होता जाएगा। 
यह्‌ टीक नहीं कि सारा का सारा उत्तरोत्तर व्यय वे केन्द्र सरकार पर लादते 
रहें । 7 


दुर्भाग्य से ब्रिटिश पालियामेन्ट की संयुक्त संसदीय समिति ने इन सुझावों का 
समर्थन न किया। इस प्रकार पृथक्करण के प्रयास का अन्त हो गया। इस संसदीय 
समिति के सुझाव के बाद जो 935 का अधिनियम बना उसमें केवल यह 
बतलाया गया कि भविष्य में प्रान्तत अगर चाहे तो अपने लेखे अपने आप रख सकते हैं 
पर ऐसा कोई आदेश न था। ल्‍ 
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(ग) आधुनिक प्रयासः--इंधर लोक लेखा से लोक लेखा परीक्षा के पृथक्करण 
का पहला प्रयास 952-53 की लोक लेखा समिति के तीसरे प्रतिवेदन में नजर 
आता है। समिति ने उक्त रिपोर्ट में इस प्रकार सिफ़ारिश की है : 


(।) यह अनुपयुकत है कि नियंत्रक तथा महालेखापाल को केन्द्र तथा राज्य सरकारों 
के लेखा तथा उसकी जाँच दोनों का ही भार सौंपा जाए। 


(2) यथाशीघ्र विभिन्न मंत्रालयों तथा मुख्य व्यय करने वाले विभागों के लिए 
पृथक लेखा विभाग निर्माण किए जाने चाहिए । 


(3) नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक की सहायता तथा अनुमति से यथाशीघ्र 
केन्द्र तथा राज्यों में लेखा से लेखा परीक्षा के पृथक्करण के कदम उठाए 
जाने चाहिए। 

954-55 के आयव्ययक बहस में भी लेखा से लेखा परीक्षा के पृथक्करण 
की काफ़ी चर्चा हुईं। 954 में प्राककलन समिति ने भी अपने नवें प्रतिवेदन में 
पृथक्करण के सम्बन्ध में दृढ़ सिफ़ारिश की । समिति के शब्दों में -- 

“निम्नलिखित दिशाओं में शीक्र कदम उठाए जाने चाहिए : 


(क) नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक का कतेंव्य सिर्फ़ लेखा परीक्षा करता 
हो। 
(ख) लेखा तथा व्यय के कामों की ज़िम्मेदारी मंत्रालय पर होनी चाहिए। 


(ग) शासकीय विभागों को चाहिए कि वे व्यय की प्रगति पर नज़र रखें व 
शासकीय विभागों के वित्तीय सलाहकारों का यह कर्तव्य होना चाहिए कि 
वे विभाग के लेखे तथा भुगतान के मामले का दायित्व लें ।” 


इसी बीच महालेखा परीक्षक ने भी अपने विभिन्न भाषणों में पृथक्करण पर जोर 
दिया । परिणामस्वरूप सरकार ने 955 से ही पृथक्करण व्यवस्था को सिद्धान्तत: 
स्वीकार कर लिया है। 955-56 के आयबव्ययक भाषण में वित्त मंत्री ने घोषित 
किया कि लोक लेखा समिति लेखा के लेखा परीक्षा से पृथक्करण की सिफ़ारिश करती 
रही है। सरकार का इस सम्बन्ध में कोई मतभेद नहीं है। पर ऐसा मौलिक परिवत॑न 
केवल क्रमिक ढंग से ही हो सकता है। इस नीति को प्रारंभ करने की दृष्टि से सरकार ने 
महालेखा परीक्षक की सलाह से खाद्य, पुनर्वास तथा निपटान विभाग में अप्रैल 955 
से पृथक्‌ लेखाधिकारी नियुक्त करने का निरचय किया है ।” तब से अभी तक पृथक्करण 
निम्नलिखित विभागों* में किया जा चुका है : 


() खाद्य विभाग, खाद्य तथा कृषि मंत्रालय, भारत सरकार ( अ्रप्रेल,955) 


*() पृथक्करण का प्रयास भूतपूर्व सौराष्ट्र सरकार के पुलिस विभाग में भी 
किया गया था पर सौराष्ट्र के द्विभाषिक बम्बई राज्य में शामिल होने के बाद इस 
पृथकलेखा विभाग का अन्त हो गया। 


मं (2) पृथक्करण का प्रयास पदिचमी बंगाल के शिक्षा तथा शरणार्थी विभाग 
में भी किया गया था पर ] नवम्बर, 957 से वहाँ पृथक्करण का अन्त कर दिया 
गया, क्योकि जिस हेतु वह प्रारम्भ किया गया था वह पूर्ण न हुआ, उलटे 


कहा जाता है कि विभागीय अधिकारियों के आदेश से सम्मानित वित्त सिद्धान्तों की 
अवहेलना हुई। 
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(2) पुनर्वास विभाग, निर्माण तथा गृह निर्माण मंत्रालय, भारत सरकार, 
(3) पूर्ति विभाग, रक्षा तथा आर्थिक समन्वय मंत्रालय, भारत सरकार, 
(4) मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, भारत सरकार ( अक्टूबर, 955) , 
(5) राज्य सभा सचिवालय (] अक्टूबर, 955), 
(6) लोक सभा सचिवालय ( अक्टूबर, 955) । 


इन विभागों में अब वेतन तथा लेखा अधिकारी (787 ४0१ 3०००५७४७ (0म्रिव्ट्ट) 
है व केवल लेखा परीक्षा महालेखा परीक्षक के अधीन लेखा परीक्षा संचालकों 
(07#6८०४४ ० 2ण77) हारा होती है। 


(घ) पृथक्करण व्यवस्था:--पृथक्करण व्यवस्था का अर्थ क्‍या है? वह संयुक्त 
लेखा तथा लेखा परीक्षा से किस प्रकार भिन्न है ? 


संक्षेप में पृथककरण व्यवस्था को इस प्रकार बतलाया जा सकता है। 


() मंत्रालय अथवा विभाग का सचिव अपने लेखा विभाग का प्रमुख लेखा- 
धिकारी होता है। उसकी मदद के लिए उसके नीचे वेतन तथा लेखा- 
धिकारी हुआ करते हैं । 


(2) वेतन तथा लेखाधिकारी केवल भुगतान व लेखा रचना का काम करते 
हैं वित्तीय सलाह जैसा कि अगले खण्ड में बतलाया जाएगा वित्त मंत्रालय 
के अधीन है। 


(3) जितने भुगतान होते हैं वे मंत्रालय या विभाग के माफ़ेत सारे भुगतान 
तथा लेखाधिकारी द्वारा किए जाते हैं न कि लेखा विभाग व खजाने से। 
भुगतान चेक के माध्यम से होते हें । भुगतान के पहले उसकी पूरी 
जाँच कर ली जाती है। विभागों की सारी प्राप्तियाँ भी इसी तरह वेतन 
तथा लेखा कार्यालय में केन्द्रित होती है अर्थात्‌ यह नहीं कि, विभाग को 
प्राप्त कुछ राशि किसी खज़ाने में जमा की जाए । वह चेक द्वारा वेतन 
तथा लेखाधिकारी के नाम ही स्वीकार की जाती है। यदि आवश्यकता 
पड़े तो बाहरी शहरों में भुगतान बैंक ड्राफ़॒ट से भी हो सकते हैं। 

(4) पृथक्‍्करण के कारण पृथककृत लेखा विभागों में परस्पर लेखा समंजन नहीं 
हीता । हा जिसका लेना देना होता है वह चेक द्वारा तुरन्त ले दे दिया 
जाता है। 


(च) भविष्य और अपेक्षाएँ:--यद्यपि सरकार ने सिद्धान्ततः पृथक्करण स्वीकार 
कर लिया है पर कई कारणों से पृथक्करण की क्या प्रगति होगी यह एक प्रश्न 
है। 958-59 के आयव्ययक पर बहस होते समय बहस के उत्तर में वित्त मंत्री 
श्री मोरारजी देसाई, ने प्रसंगत: सदन को बतलाया कि नियन्त्रक * तथा महालेखा 





मे “श्री अशोक चन्दा ने अपनी पुस्तक “इण्डियन एडमिनिस्ट्रेशन” में इस संबंध 
में अपना मत अधिक विस्तार से दिया है। श्री चन्दा के शब्दों में “शासकीय विभागों: 
को लेखा व्यवस्था सौंपना, लेखा तथा लेखा परीक्षा पद्धति के विद्यमान विकास! 
तथा भारत के खास शासकीय तथा वित्तीय व्यवस्था की पृष्ठभूमि में, एक क्लिष्ट' 
व जटिल प्रन्‍न है। * * *#% #* लेखा व्यवस्था को विभागों को सौंपमे. 
और संयुक्त राजस्व तथा वित्त लेखा बनाने के लिए व्यवस्था करनी होगी । 

($) ' 


94 भारत की वित्तीय शासन व्यवस्था [अध्याय 


परीक्षक इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि पृथक्‍करण उपयुक्त नहीं। 955-56 के 
सिविल विनियोग लेखे पर परीक्षा प्रतिवेदद 957 में स्वयं महालेखा परीक्षक 
ने केन्द्रीय सरकार के विभागों में इसके प्रचलन को “एक प्रयोग” बतलाया है। 
कुछ लोगों ने यह मत प्रगट करना भी प्रारम्भ किया है कि यदि विद्यमान वित्तीय 
तथा लेखा नियम का कुशलता से उपयोग किया जाए तो पृथक्करण कीं कोई 
आवश्यकता ही नहीं । उनका कहना है कि सारी कठिनाई विद्यमान नियमों के 
पूरी तरह पालन न करने से ह्वी उत्पन्न होती है। 


4 वित्तीय अधिकारों का प्रत्यायोजन (॥0268 4४07 07 'पंग्रथ्यलंबर ९००) 


जब राज्य की धारणा एक संरक्षक संस्था (& ?०१॥८८ 5:००) थी तब वित्तीय 
अधिकारों के विस्तार का कोई प्रशइत न उठता था। उलटे, जितने कम अधिकार दिए 
जाते थे उतने ही ग़ासन और दमन की दृष्टि से उचित होता था । पर कंल्याणकारी 
राज्य की कल्पना आते ही (जिसमें प्रत्येक विभाग से यह आशा की जाती हैकि वे 
विकासोन्मुखी कार्य में तत्परता से संलग्न होंगे) वित्तीय अधिकारों के प्रत्यायोजन 
का प्रइन जागृत हो उठा है । प्रथम पंचवर्षीय योजना में इसकी आवध्यकता 
बतलाते हुए इस प्रकार कहा गया है : 





“किसी आथिक विकास की योजना में राज्य व्यय में काफी वृद्धि करनी पडती 
है। अतएव राष्ट्रीय योजना के संदर्भ में सरकारी खर्चे में मितव्ययता 
तथा नियन्त्रण (जो पहले से ही मान्य है) और भी अधिक हो जाते है । 
वित्तीय नियन्त्रण के उद्देश्य ये हैं: () अर्थोपायों का अपव्यय न होना । 
(2) धन का अनुचित उपयोग न होने देना । (3) व्यय से पूरे परिणाम 
प्राप्त कराना । शासन में इन उद्देश्यों की पूर्ति की ज़िम्मेदारी प्रत्येक विभाग 
पर समानता से है यद्यपि वित्त विभाग की इसमें खास ज़िम्मेदारी 
होती है । इस बात की आवव्यकता हमेशा होती है कि प्रत्येक स्तर पर 
वित्तीय अधिकारी तथा शासकीय अधिकारी किसी प्रस्ताव के बनने के 
पहले व उस पर धन व्यय करने के पहले सलाह व सहयोग से काम लें । 
प्रथम पंचवर्षीय योजना के कृशल संपादन के लिए यह आवश्यक है कि 
वित्तीय प्रक्रिया इस प्रकार की हो कि एक ओर तो अपव्यय पर उचित 
रोक हो और दूसरी ओर योजना के कार्यरूप देने में कोई रुकावट न महसूस 


जहाँ संविधान ने नियंत्रक तथा महालेखापाल को लेखा परीक्षा के लिए 
चाहे फिर वह केन्द्रीय व्यवहारों की हो अथवा राज्यीय व्यवहारों उसने 
लेखा निर्माण के विषय में भी नियंत्रक के कुछ समन्वयक री कतंव्यों को आवश्यक 
समझा है। ये कार्य (लेखा तथा लेखा परीक्षा) दोनों के लिए एक ही संस्था रख कर 
ठीक तरह से संपादित किए जा सकते हैं या दो अलग संस्थाएँ निर्माण कर जिनमें 
कर्मचारियों की आपस में बदली हो--यह अच्छी तरह से विचार करने की बात है। 
इसी तरह लेखा निर्माण से अभिज्ञ लोग लेखा परीक्षा भी कुशल तरीक़े से कर सकेंगे 
या नहीं यह विचारणीय है। भाषावार राज्यों की रचना जिनमें राज्य का काम 
तद्राज्यीय भाषाओं में होगा---एक नई समस्या उपस्थित करता है। सारे पहलुओं 
को ध्यान में रखते हुए, यह उचित प्रतीत होता है कि जब तक स्थिति स्पष्ट न हों 
जाए कोई परिवतेन (विद्यमान व्यवस्था में) न किया जाना ही वांछनीय है। 
(इण्डियन एडमिनिस्ट्रेशन, अशोक चन्दा, पृष्ठ, 250) 
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हो । लेकिन इस विषय पर सावधानी से जाँच की आवश्यकता है और 
केवल विभिन्न परिस्थितियों में सुक्ष्म अध्ययन के बाद ही खास उपाय सुझाए 
जा सकते हैं । इसलिए हमारी राय है कि राज्य तथा केन्द्रीय सरकारें 
दोनों वहाँ के वित्तीय विभागों द्वारा योजना आयोग की सहायता से वित्तीय 
नियमों की परीक्षा करें ।” 


आज वित्तीय अधिकारों के विस्तार की आवश्यकता से तो सभी सहमत हैं पर 
विवाद इस बात पंर है कि क्या प्रत्यायोजन क्रमिक होना चाहिए । उसमें बृहत्‌ 
परिवर्तन की आवश्यकता है? महानियन्त्रक तथा संसद्‌ की समितियों का एक 
पक्ष यह है कि प्रत्यायोजन बुहत्‌ होना चाहिए । दूसरा पक्ष यह हैकि विस्तार 
क्रमिक होना चाहिए । 


(क) वित्तोयष अधिकारों की परिभाषा:---वित्तीय अधिकार क्या है और क्यों दिए 
जाते हैं ? 


वित्तीय अधिकार वे हैं जो किसी अधिकारी को व्यय कराने के लिए क्षमता प्रदान 
करते हों । किसी कार्यालय में एक उच्च अधिकारी ने एक विशेष पत्र पर अपने अधीन 
अधिकारी को हस्ताक्षर करने का अधिकार दे दिया हो तो वह वित्तीय अधिकार 
नहीं है क्योंकि उसमें कोई वित्तीय परिणाम नही है पर यदि उसे किन्‍्हीं व्यक्तियों 
को नियुक्त करने का अधिकार दे दिया जाए तो वह वित्तीय अधिकार हो जाता है 
स्थोंकि नियुक्ति का अर्थ उस व्यक्ति की हर माह तनख्वाह देना है जिसके लिए वित्त 
की आवश्यकता होती है । साधारणतया प्रत्येक वित्तीय. अधिकार का अधिष्ठाता 
वित्त मंत्रालय ही है (क्योंकि उन्हें ही अर्थोपायों का इन्तज़ाम करना पड़ता है) पर 
पुगमता से शासन चलाने के लिए ये अधिकार कुछ ह॒द तक विभागों को भी प्रत्या- 
योजित किए जाते हैं क्‍योंकि यदि प्रत्येक छोटी चीज़ के लिए वित्त मंत्रालय की 
श्रनुमति लेने जाना हो तो कार्य में बाधा पड़ सकती है । 


वित्तीय अधिकारों के नमूने नीचे दिए गए हैं : 

() जगह निर्माण करने का अधिकार, 

(2) विनियोग तथा पुनविनियोग सम्बन्धी अधिकार, 
(3) फुटकर व्यय अनुमति के अधिकार, 

(4) हानि को बट्टे-खाते में डालने का अधिकार, 

(5) भण्डार क्रय-विक्रम के अधिकार। 


भारत सरकार के वित्तीय अधिकारों का विवरण वित्तीय अधिकारों की पुस्तिका, 
(800 ० फफ्राब्यटंथं 2०५०४) में दिया हुआ है। इन अधिकारों के प्रत्यायोजन 
के स्रोत “सामान्य वित्तीय नियमावली”, “खज़ानों के नियम”, “सामान्य भविष्य निधि 
नियम (0लाठाब ए7०णंक्ल्यत एप7० एप्रॉ८७), आधारभूत नियम(एप्रछतेब्रणल्य&] 


96 भारत को वित्तीय शासन व्यवस्था 


अनशन अमकन»कन्‍भन+पतन-+> जज, 


720८४) तथा अनुप्रक नियम (5एएए/लाराका'ए एेपोंटछ) आदि हे । यहाँ सारे 
अधिकार प्रत्यायोजनों को तो देना संभव नहीं पर उदाहरण * के तौर पर कुछ का 
उल्लेख किया जाता है : 


[अध्याय 





() जगह निर्माण करने का अधिकार : 


(अ) प्रत्येक मंत्रालय को दूसरी, तीसरी और चौई श्रेणी की स्थाई जगहों 
के निर्माण करने के सम्बन्ध में पूरा पूरा अधिकार है। अर्थात्‌ इस 
सम्बन्ध में उन्हें वित्त मंत्रालय के पास नहीं जाना पड़ता । 


(ब) अस्थाई जगहों के विषय में मंत्रालयों को इस प्रकार अधिकार हें : 
प्रथम श्रेणी की जगह : 2,250 रुपए प्रतिमाह वेतन तक की जगह 
निर्धारित अवधि तक । 


श्रेणी दो, तीन व चार की जगहें : किसी नियत अवधि तक । 


(2) विनियोग तथा पुनविनियोग सम्बन्धी अधिकार : 


सामाग्य वित्तीय नियमावली के अन्‍्तर्गत प्रत्येक मंत्रालय को विनि- 
योग अथवा पुनविनियोग का पूरा अधिकार होता है | पर छोटे अधि- 
कारियों को इस विषय में पूरे अधिकार नहीं होते । जैसे यदि कोई निर्माण 
कार्य एक लाख से कम का हो तो उस पर डाक तार महानिदेशक विनियोग 
कर सकता है लेकिन अधिक राशि के कार्य के लिए उसे अपने मंत्रालय की 
अनुमति लेनी पड़ेगी । मंत्रालयों के लिए भी यह आवश्यक है कि यदि वे 
अधिकारियों के वेतन' व “सिब्बन्दीका वेतन” नामक प्राथमिक घटकों में 
पुनविनियोग द्वारा अधिक धन उपलब्ध कराना चाहते हों तो उसके लिए 
वित्त मंत्रालय की पूर्व सम्मति होनी चाहिए | इसी तरह यदि किसी 
पुनविनियोग की मात्रा एक लाख रुपए से अधिक हो कितु वह मूल विनियोग 
की पाँच प्रतिशत से अधिक बढ़ानी हो तो उसके लिए भी वित्त मंत्रालय 
की पूर्व सम्मति चाहिए । 


(3) विविध व्यय' अनुमति के अधिकार : 


(अ) मंत्रालयों को इस संबंध में पूरे अधिकार हैं । पर मंत्रालय के अधीन 
छोटे विभागों के प्रमुखों को इस सम्बन्ध में उतने ही अधिकार होते हैं 
जितने कि तत्सम्बन्धित मंत्रालय ने उन्हें प्रत्यायोजित किए हों । 


(ब) मंत्रालयों को अधिकार है कि वे 5,000 रुपए तक की छोटी स्थानीय 
चीज़ें प्रति वर्ष खरीद सके । इस विषय ' में अधीनस्थ विभागाध्यक्षों को 
प्रतिवर्ष केवल 2,000 रुपए तक की खरीद के अधिकार हैं। 


“इत उदाहरणों के लिए वित्तीय अधिकारों की पुस्तिका तथा वित्त मंत्रालय 
का “वित्तीय नियंत्रण तथा आयव्ययक विषयक पुनरावृत्त व्यवस्था” (२८ए४८ 


& 7“ कक 07 9प्रद8०६३०ए ॥70 977472ं&] ००7:7०० आदेश' एक साथ पढ़ना 
चाहिए । 
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(4) हानि को बट्टे खाते में डालने का अधिकार ; 
(अ) मंत्रालयों को अधिकार है : 


(क) चोरी या जालसाज़ी के कारण 0,000 रुपए तक की अप्रत्यादेय 
(]776००ए८:७०८) हानि व अन्य कारणों के कारण 25,000 रुपए 
की अप्रत्यादेय हानि 


(ख) 0,000 रुपए तक की राजस्व हानि अथवा अप्रत्यादेय पेशगी 
(ग) 0,000 रुपए तक की कमी या मूल्य-ह्ास को बट्टे खातें में डालना। 


(ब) अन्य अधिकारियों को इतने अधिकार नहीं हैं जैसे महानिदेशक पुरातत्त्व 
विभाग केवल ,000 ₹० तक की जालसाज़ी के कारण हुई अप्रत्यादेय 
हानि का अपलेखन कर सकता है । 


(5) निर्माण-कार्य पर व्यय का अधिकार : 


(अ) मौलिक निर्माण के सम्बन्ध में निर्माण तथा आवास मंत्रालय को व्यय का 
पूरा अधिकार है पर यातायात तथा संचार मंत्रालय को इस सम्बन्ध में 
सीमित अधिकार हैं । 


(ब) विद्यमान सिचाई नहर व बाँध योजना के विकास के सम्बन्ध में निर्माण 
तथा आवास मंत्रालय को पूरे अधिकार है । 


(ख) अधिकारों के बुहत्‌ प्रत्यायोजन का पक्ष:--सर्वप्रथम 954 में लोक सभा 
की प्रावकलन समिति ने वित्तीय अधिकारों के बृहत्‌ विस्तार की सिफ़ारिश की थी । 
समिति के नवें प्रतिवेदन में कहा गया था कि एक बार आयबव्ययक में किसी प्रस्ताव को 
शामिल करते समय वित्त मंत्रालय की पूरी अनुमति प्राप्त कर लेने के बाद व्यय 
प्रस्ताव के संपादन और तत्सम्बन्धी वित्तीय जाँच की पूरी ज़िम्मेदारी शासकीय 
मंत्रालय पर छोड़ देनी चाहिए अर्थात्‌ वित्त मंत्रालय से पुनः अनुमति लेने की 
आवश्यकता नहीं होनी चाहिए । इसके लिए मंत्रालयों में उचित वित्तीय सलाहकार 
होने चाहिए जो शासकीय विभागों के व्यय प्रस्तावों की जाँच करते समय अच्छी 
सलाह दे सके । 


956 में नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक ने भी केन्द्रीय सरकार के सिविल 
विनियोग लेखे के परीक्षा प्रतिवेदन (भाग ) में अपना विचार प्रगट किया था कि वित्त 
मंत्रालय के वित्तीय अधिकारों का प्रत्यायोजन होना चाहिए और योजना अधिका रियों 
तथा शासकीय मंत्रालयों को व्यय की अनुमति के अधिकाधिक अधिकार दिए जाने 
चाहिए । प्रतिवेदन के शब्दों में : 

४(]) वित्तीय जाँच दो अवस्थाओं में होनी चाहिए : 

(क) स्थल तथा सर्वांगीण जाँच जो वित्त मंत्रालय द्वारा की जाए, तथा 
(ख) विस्तृत जाँच जो शासकीय विभागों में विशेषज्ञों द्वारा होनी चाहिए । 

(2) शासकीय विभागों में आन्तरिक वित्त सलाहकार होने चाहिए जिन्हें 

वित्तीय मामलों का अनुभव हो । 
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(3) शासकीय तथा योजना अधिकारियों को हर एक स्तर पर अधिकाधिक अधि- 
कार दिए जाने चाहिए । 


(4) प्रत्येक अधिकारी को चाहिए कि वह एक “अनुमति पत्रक” (अर्थात्‌ वे अन- 
मतियाँ जो उसने दी हों) बनाए जिसे वह उच्चतर अधिकारी को पेश 
करे ताकि उच्चतर अधिकारी जान सके कि प्रत्यायोजित अधिकारों 
का उपयोग किस प्रकार हुआ है । 


(5) राज्यों को परियोजनाओं की विस्तृत जाँच करने की कोई आवश्यकता 
नहीं । केन्द्रीय सरकार को इस निरीक्षण में केवल दो बातो का ही ध्यान 
रखना चाहिए : 


(अ) सम्बन्धित मंत्रालय ने उसकी शासकीय तौर पर परीक्षा कर ली है 
और योजना आयोग ने यह देख लिया है कि वह परियोजना की परिधि 
में है । 

(ब) राज्य वित्त विभागों द्वारा दर, कार्यस्तर, आदि के बारे में दिए गए 
प्रमाणपत्रों के आध।र पर एक स्थल निरीक्षण होना चाहिए ।” 


956 में ही अपेलबी महोदय ने सिफ़ारिश की कि अधिकारों का 

अधिक प्रक्रामण होना चाहिए। अपेलबी महोदय का मत था कि कई 
अवस्थाओं में वित्तीय जॉच करना शासकीय विभागों या योजना अधि- 
कारियों की बढ़ाकर आँकड़े देने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना है । 
यह स्पष्ट है कि जाँच तभी होती है जब शासकीय विभाग या उनके 
आर 4 किसी प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए सक्षम नहीं 
माने जाते । 


(ग) अधिकारों के ऋमिक प्रत्यायोजन का पक्ष:--वित्तीय अधिकारों के क्रमिक 
विस्तार के पक्ष वालों का कहना है कि वित्तीय अधिकार तब तक बड़े पैमाने पर नहीं 
बढ़ाए जा सकते जब तक शासकीय मंत्रालय व विभाग जाँच की पूरी-पूरी जिम्मे- 
दारी नहीं ले लेते । ज़िम्मेदारी लेने के लिए उस विषय की जानकारी होनी चाहिए 
व उसके लिए उचित सलाहकार होने चाहिए । भारत सरकार ने सलाहकारों की 
तो नियुक्ति की है पर आलोचकों का कहना है कि ये सलाहकार अब भी अपने को 
वित्त मंत्रालय का अंग मानते है और शासकीय विभागों को इनसे वह सलाह नहीं 
मिल पाती जो कि वांछनीय है। इंगलेण्ड में (जहाँ का उदाहरण प्रायः इस सम्बन्ध 
में दिया जाता है) प्रत्येक विभाग का प्रमुख एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे वित्त 
मंत्रालय का अनुभव हो । दूसरे उनके यहाँ बिल्कुल स्वतन्त्र वित्तीय सलाहकार 
होते है जो शासकीय विभाग के अंग होते हुए भी वित्तीय दृष्टिकोण से परिचित होते 
हे 

दूसरा तक यह है कि वित्त मंत्रालय में अभी जो प्रत्यायोजित अधिकारों के बाहर के 
प्रस्तावों की जाँच होती है उसमें एक सामूहिक दृष्टिकोण का लाभ होता है अर्थात्‌ जैसे 
नियुक्ति का मामला हो तो वित्त मंत्रालय में ऐसे प्रस्ताव भेजने का यह लाभ होता है 
कि अन्य तत्समान परिस्थितियों में क्या निर्णय लिया गया था या एक का तत्समान अन्य 
परिस्थितियों में क्या परिणाम हो सकेगा वे इस बात का ध्यान रख पाते है। इसे यदि 
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शासकीय विभाग को ही तय करने के लिए छोड़ दिया जाए तो प्रत्येक विभाग में अपने 
अलग नियम होंगे और सरकारी विभागों में जो एक आचार की समानता रहती है वह 


ने रह पाएगी । | 


तीसरा तक यह है कि शासकीय विभाग चाहे कितनी ही ज़िम्मेदारी के साथ 
कार्य संपादन करना सीख ले चूँकि वित्त मंत्रालय को ही अर्थोपायों का इन्तजाम 
करना पडता है इसलिए अन्ततोगत्जा वित्त मंत्रालय के हाथ में कुछ अधिकार तो 
होने ही चाहिए जो अन्य मन्त्रालय को न हों। इस सम्बन्ध में इंग्लैण्ड की हैल्डेत 
समिति ने बड़े चित्रमय शब्दों में कहा है यदि भण्डार को भरपूर रखने को जिम्मेदारी 
वित मंत्री की है तो उसमें से निकलने वाली राशि पर नियन्त्रण का अधिकार भी वित्त 
मंत्री कः होना चाहिए ।” 


(घ) समीक्षा :--जहाँ तक अधिकारों के प्रत्यायोजन के वियय में वास्तविक 
कदमों का सम्बन्ध है भारत सरकार ने पिछले पाँच सालों में वित्तीय अधिकारों में 
काफ़ी विस्तार किया है जेसा कि दस साल पहले के “वित्तीय अधिकारों की पुस्तिका” 
व॒आज के “वित्तीय अधिकारों की पुस्तिका की तुलना से प्रगट होगा । लोक लेखा समिति 
के आठवें प्रतिवेदन* के परिणायस्वरूप तो सरकार को प्रत्यायोजन के प्रइन पर 


* समिति के शब्दों में--- 


“समिति वित्त मंत्रालय के इस डर से सहमत नही है कि अन्य मंत्रालयों द्वारा 
योजनाओं के प्रस्तावों की परीक्षा करने के लिए जो समय लगेगा वह योजना के 
कार्यान्वित करने में बाधा उत्पन्न करेगा । समिति का मत है कि योजना के शीक्र 
व मितव्ययता के साथ संपादन होने के लिए वित्तीय अधिकारों का प्रक्रामण अत्यधिक 
आवश्यक है। उक्त परिवर्तेन से योजना के संपादन में लोच व सुरूपता आएगी जो 
अपरिणामकारक व व्यथथे के व्यय को बचाने के लिए अत्यधिक वांछनीय है। वित्त 
मंत्रालय वे शासकीय मंत्रालयों के अधिकारियों में आपस में आदान प्रदान होना 
चाहिए ताकि ऐसे अधिकारी उपलब्ध हो सकें जो जासकीय व वित्तीय दोनों दृष्टि 
से योग्य हों । 


वित्तीय नियंत्रण के लिए यह आवश्यक है कि वित्त मंत्रालय की सलाह तुरन्त ली 
जाए, जैसे ही यह प्रगट हो कि धन आदि निदिचित काल में व्यय नहीं किया जा 
सकता। अतएव शासकीय विभागों को पुनविनियोग के मामले में वित्त मंत्रालय की 
सलाह के बिना कार्य करने का अधिकार न होना चाहिए । 


समिति का मत है कि कार्यकुशलता व एकरूपता की दृष्टि से यह आवश्यक व 
वांछनीय है कि वेतन मान, वित्तीय तथा नौकरी की शर्तो आदि के मामलों 
पर वित्त मंत्रालय का अधिकार हो। यदि उपरोक्त विषयों में सम्मानित 
नियमों का उल्लंघन होता हो तो वित्त मंत्रालय की सलाह लेनी चाहिए।” 


(देखिए, लोक लेखा समिति 957-58, द्वितीय लोक' सभा का “आयव्ययक 
भ्रावकलन तथ। वित्तीय नियत्रण” विषय पर आठवाँ प्रतिवेदन, पृष्ठ 6-7) । 
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नए सिरे से जाँच करनी पड़ी और उन्होंने पृष्ठ 795 पर बतलाए 
गए वित्तीय नियंत्रण तथा आय व्यय के पुनरावृत्त व्यवस्था संबंधी वित्त 
मंत्रालय के आदेश के अनुसार विभागों को काफ़ी हृद तक अधिकार दिए भी हैं। 
इन प्रत्यायोजनों के प्रति लोगों को काफ़ो संतोष भी रहा है पर अभी देखना है 
कि यह प्रत्यायोजना व्यवस्था कहाँ तक सफल' होती है क्योंकि यह व्यवस्था अभी 
केवल प्रयोग के स्तर पर है। प्रत्यायोजन के बृह॒त्तर स्वरूप वालों का मत है कि 
जहाँ एक ओर व्यय के अधिकारों में काफ़ी प्रत्यायोजन हुआ है वहाँ दूसरी ओर 
पुनविनियोग के अधिकारों पर व॒था नियंत्रण का बल' दिया गया है । इसी प्रकार 
उनकी शिकायत है कि प्रत्यायोजन की पुनव्यंवस्था में स्वतंत्र वित्तीय सलाह- 
कार नियुक्त किए जाने की व्यवस्था भी प्रयोग में नहीं लाई जा रही है और अब 
भी वित्तीय सलाहकार मंत्रालयों के अन्तर्गत न रहकर वित्त मंत्रालयों के अधीन हें। 


परिशिष्ट १ 


सरकारी विभाग अथवा व्यवसाय जिन्हें केन्द्रीय सरकार नें 
व्यापारिक होना स्वीकार किया है 


. डाक तार विभाग । 


2. रेल विभाग । 

3. सिंचाई, जलमार्ग, बाँध के काम, जिनके लिए राजस्व व पूँजी लेखे अलग-अलग 
रखे जाते हों। 

4. इण्डिया सिक्‍योरिटी प्रेस (जिसमें नासिक का सेन्द्रल स्टेम्प स्टोर भी 
शामिल है) । 

5. करेन्सी नोट प्रेस, नासिक रोड । 


6. इण्डियन वेटिरिनरी इन्स्टीट्यूट, इज्ख्तनगर का बायलॉजिकल प्रोडक्ट 
विभाग । 


. 7. आल इण्डिया रेडियो (मॉनेटरिंग कार्यालय को छोड़कर जिसकी गणना 
सेवा विभाग में की जाती है )। 


8. रेडियो के प्रकाशन । 

9. इण्डियन लाइटहाउस एडमिनिस्ट्रेशन । 

0. गवर्नमेंट डेरी फार्म, पोर्ट ब्लेयर, अण्डमान । 
. अण्डमान का मरीन विभाग । 

2. अण्डमान का शिपिंग विभाग । 

3. अण्डमान का जंगल विभाग । 

4. बंगाल पाइलट सर्विस, कलकत्ता । 

5. उद्योग तथा व्यापार मंत्रालय के नमक-कारखाने । 
6. ओवरसीज कम्यूनिकेशन सर्विस । 

7. भोपाल एलक्ट्रिसिटी सप्लाई । 

8. हिमाचल प्रदेश यातायात विभाग । 

9. सिरमूर रोसीन व तारपीन फैक्टरी । 


परिशिष्ट 2 


भारत की आकस्मिकता निधि सम्बन्धी नियम 


“भारतीय आकस्मिकता निधि अधिनियम 950 के उपबन्ध 4 के द्वारा प्रदत्त 
अधिकारों के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित निश्रम विहित करती है: 


भारतीय आकस्मिकता निधि मियम 
. ये नियम भारतीय आकस्मिकता निधि सम्बन्धी नियम” कहलाएगा। 


2. भारत की आकस्मिकता निधि, राष्ट्रपति की मार्फत, भारत सरकार के 
वित्त मंत्रालय के आर्थिक विभाग के सचिव के अबीन होगी । 


3. निधि की जमा में से रेलों के आकस्मिकता व्यय के हेत समय-समय पर 
उतनी राशि रेलवे के वित्त आयक्त को दी जाएगी जितनी कि तय की जाए 


4. निम्नलिखित नियम 6 के अधीन रहते हुए निधि से की जाने वाली 
प्रत्येक निकासी के लिए आवेदन भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आथिक 
विभाग के सचिव को भेजे जाएँगे । आवेदन में निम्नलिखित बातें होंगी 


(।) अधिक व्यय-आवश्यकता का विवरण । 


(2) परिस्थितियों का ज़िक्र, जिनकी वजह से इस अधिक व्यय आवश्यकता 
का आयव्ययक में अनुमान नहीं लगाया जा सका 


(3) इस व्यय को विलम्बित क्‍यों नहीं किया जा सकता। 


(4) निधि से माँगी जाने वाली राशि जिसके साथ वर्ष अथवा वर्ष के भाग 
के लिए व्यय प्रस्ताव पर होने वाले अन्य व्यय का विवरण दिया 
गया हो। 


(5) अनुदान अथवा विनियोजन जिसके अन्तर्गत आगे चलकर अनुपूरक माँग 
ली जाने वाली हो । 


5. उपरोक्त नियम 4 के अन्‌रूप रेलवे के लिए माँगी जाने वाली राशियों 
के लिए, आवेदन पत्र वित्त आयक्त के नाम भेजे जाने चाहिए 


6. निधि से राशियाँ केवल आकस्मिक व्यय के लिए, जिसमें वार्षिक 
वित्त विवरण में न शामिल की गई नवीन सेवाओं के व्यय भी होंगे, दी जाएँगी। 


7. निधि से प्रदत्त राशियों के बारे में, उनकी मात्रा, सम्बन्धित अनुदान या 
विनियोग का नाम, व्यय के प्राथमिक घटक, जिन पर वह राशि उपयकत होने वाली 
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हो आदि की जानकारी वित्त विभाग अथवा वित्त आयुक्त रेलवे द्वारा लेखा- 
धिकारी तथा लेखापरीक्षाधिकारी को प्रदाय आज्ञा, की प्रतिलिपि के रूप में दी 
जाएगी | इसके सिवा, इस आज्ञा की प्रतिलिपियाँ, महालेखापाल, केन्द्रीय 
राजस्व तथा निदेशक, रेल लेखा परीक्षा को भी अलग से भेजी जाएँगी । 


8. इस प्रकार की अदायगी से किए हुए व्यय के लिए अनुपूरक माँग 
अदायगी के तुरन्त बाद होने वाले संसद्‌ के अधिवेशन में पेश की जाएंगी 
और जैसे ही संसद्‌ ने उन्हें अनुप्रक विनियोग विधेयक पास कर स्वीकृति दी हो 
वे अदायगियाँ निधि में वापस लौटा दी जाएँगी। 


नोट :---आकस्मिकता निधि से किए गए व्यय के लिए संसद के सम्मुख प्राककलन 
प्रस्तुत करते समय प्राक्कलनों के साथ निम्नलिखित आशय की एक टिप्पणी 
भी दी जाएगी : 


“४ आकस्मिकत निधि से.......... रुपए की अदायगी की गई थी और उतनी ही 
राशि अब निधि में वापस' डालने के लिए प्रार्थना है ।” 


नोट 2 :--यदि वाषिक वित्त वितरण में अप्रस्तावित किसी नवीन सेवा पर 
व्यय पूर्णत: अथवा अंशतः किसी विनियोग से हुई बचत से पूरा किया जा सकता 
हो, तो प्राक्कलन प्रस्तुत करते समय निम्न लिखित टिप्पणी दी जानी चाहिए : 


“ व्यय एक नवीन सेवा के निमित्त है। आकस्मिकता निधि से ....रुपए की 
अदायगी की गई थी, और अब उतनी राशि निधि में वापस डालने की 
आवश्यकता है ।” 


न जम रुपए पुनविनियोग से प्राप्त किए जा सकते हैं और भ्ब केवल 
एक प्रतीक अनुदान की आवश्यकता है। 


अथवा 


“उपरोक्त राशि का कुछ भाग अर्थात्‌......अनुदाव के अन्तर्गत हुई बचतों 
से प्राप्त किया जा सकता है और शेष के लिए अर्थात्‌... . . . . के 
लिए अनुदान की आवश्यकता है। 


8-अ. यदि किसी समय उपर्यूक्त नियम 7 में विहित विधि के अनुसार निधि 
से अदायगी दी गई हो, पर उपर्युक्त नियम 8 में विहित कोई प्रक्रिया होने के 
पहले, यह अनुभव किया जा रहा हो कि अदायगी का कुछ अंश,या पूरी की 
पूरी राशि उपयोग में न लाई जाने वाली हो, तो अदायगी देने वाले अधि- 
कारी को अदायगी की आज्ञा रह करते या उसमें हेरफेर करने के लिए निवेदन 
करना पड़ेगा । 


$-ब. विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम में शामिल सेवाओं पर परि- 
नियत व्यय से अधिक व्यय होने की अवस्था में, उनके लिए निधि से ली गई 
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अदायगियाँ, साल भर के व्यय के लिए (जिसमें निधि से लेकर किया गया 
अतिरिक्त व्यय भी शामिल है) पास किए गए विनियोग अधिनियम के पास 
होते ही, वापस कर दी जाएँगी। 


9. अदायगी की वापसी की आज्ञा की, जिसमें पूर्वोल्लिखित अदायगी की 
आज्ञा की तिथि तथा संख्या तथा उपरोक्त नियम 8 में बतलाए गए परक 
विनियोग अधिनियम का भी उल्लेख किया जाएगा, एक प्रतिलिपि वित्त मंत्रालय 
तथा रेलवे के वित्त आयक्त द्वारा महालेखापाल, केन्द्रीय राजस्व तथा निदेशक 
रेल लेखा परीक्षा को भेजी जाएगी 


0. निधि से हुए व्यवहारों का लेखा इन नियमों में संलग्न प्रपत्र के रूप 
में वित्त मंत्रालय द्वारा रखा जाएगा (देखिए प्रपत्र अयले पृष्ठ पर) । 


नोट :--रेलवे के वित्त आयुक्त भी उसी प्रकार उपरोक्त नियम 3 में विहित 
विधि के अनुरूप दी गई राशि के व्यवहारों के लिए एक लेखा रखेंगे । 


4. निधि से दी राशियों के वास्तविक व्यय का लेखा निधि के लेखे में 
उसी विस्तार से लिखा जाएगा जैसाकि यदि वह व्यय समेकित निधि से 
हुआ होता तो लिखा जाता। 
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परिशिष्ट 3 


सार्वजनिक खाते सें शामिल प्रारक्षित निधियों 
तथा श्रन्य जमा व श्रग्नमिम राशियों की सूची 


, सेवा निधियों की जमा। 

., डाकखाने की बचत बैक की जमा । 

, रक्षा बचत बेंक की जमा। 

. राज्य भविष्य निधियाँ । 

. रेलवे बजट के अनुसार, रेल मूल्य छास और राजस्व प्रारक्षित निधियाँ। 
., डाक तार विभाग की नवीकरण प्रारक्षित निधि । 

, टेलीफ़ोतो विकास निधि । 

. भारतीय वित्त अधिनियम 942 के अधीन अतिरिक्त लाभ-कर की एऐच्छिक 


जमा । 


, 943 के 6वें अध्यादेश के अधीन अतिरिक्त लाभकर की अनिवाये 


जमा । 
अतिरिक्त लाभकर के अनन्तिम निर्धारण के बाद की प्रत्याशित जमा । 
अतिरिक्त लाभकर के अदायगी में जमा। 
आयकर अदायगी में जमा। 
आयकर अधिनियम की धारा 8 क के अधीन कर की अग्रिम अदायगी । 
भारतीय राजाओं के निमित्त न्‍्यासों में जमा। 
चाँदी परिशोध के लिए प्रारक्षित निधि । 
केन्द्रीय. सड़क निधि । 
कच्छ कल्याण निधि । 
कपास कृषक कल्याण निधि । 
सूती वस्त्र निधि। 
चीनी (अस्थाई) उत्पादन कर निधि। 
चीनी उद्योग के संरक्षण के लिए प्रारक्षित निधि । 
मूंगफली खेतिहर सहायता निधि। 
अलसी खतिहर सहायता निधि। 
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तथा अन्य जमा व अग्रिम रशियों की सूची 


हाथकरधा और खादी उद्योग विकास निधि । 

अमरीकी उधार गेंहें की बिक्री की रकम से स्थापित निधि । 

कोलम्बो योजना के अधीन प्राप्त गूँह की बिक्री की रक़म से स्थापित निधि । 
कोलम्बो योजना के अधीन सहायता की दूसरी मदों से स्थापित निधि। 


भारत-अमरीकी तकनीकी सहयोग क़रार के अधीन मिली सहायता से 
स्थापित निधि । 


अमरीकी उधार वस्तुओं की बिक्री से स्थापित निधि । 
मीन क्षेत्र के सामुदायिक विकास के लिए नारवे से प्राप्त सहायता की निधि । 


“पब्लिक ला संख्या 480” (». 7. 480) के अधीन प्राप्त वस्तुओं की बिक्री 
की रकम से स्थापित निधि। * | 


कोयला खानो के श्रमिकों के आवास और सामान्य कल्याण के लिए निधि । 
अवरक़ खान श्रमिक कल्याण निधि । 

कोयला उत्पादन निधि । 

लोहा और इस्पात समीकरण निधि । 


एकीकंत वेतन क्रम के अधीन अस्थाई लिपिक कमंचारियों को बोनस 
देने के लिए निधि। 


कमंकार हित निधि । 

डाकखाना सर्टिफिकेट बोनस निधि। 

स्वायत्त संस्था विपयक जमा , 

असैनिक जमा । 

939 के महाय॒द्ध सम्बन्धी लेनदेन की निधि। 
भारतीय सैनिकों का आस्थगित वेतन जमा । 
यद्धोत्तर पुननिर्माण निधि । 

बर्मा सरकार के साथ हिसाब खाते की जमा । 
रिजव बैंक के साथ हिसाब खाते की जमा । 
बट्ा शोधन निधि ! | 
उधार ऋणों पर बोनस । 

धनादेश ((0८५००४) और. हुण्डियाँ । 

एक रुपद के परिचालित नोटों का मूल्य । 


परिशिष्ट 4 
भारत सरकार तथा बर्मा सरकार के बीच ऋण का क़रार 


“क्योंकि बर्मा संघ की सरकार ने (जिसे इसमें आगे बर्मा सरकार कहा गया है) 
भारत सरकार से ऋण के लिए प्रार्थना की है और क्योंकि भारत सरकार ऐसी सहायता 
देने की इच्छुक है जिसे' देना उसकी शक्ति में हो, 


इन दोनों सरकारों ने एक क़रार करने का संकल्प किया है और निम्नलिखित 
व्यक्तियों ने, अर्थात्‌, 


भारत सरकार ने : वित्त मंत्री श्री चिन्तामणि द्वारकानाथ देशमुख को, 


बर्मा सरकार ने : नई दिल्‍ली में बर्मा संघ के असाधारण राजदूत तथा पूर्णाधिकारी 
तत्र भवान्‌ सीतु उ आंग सो को, 


अपना पूर्णाधिकारी नियुक्त किया है, जिन्होंने एक दूसरे के प्रत्यय पत्रों का निरीक्षण 
करके और उन्हें ठीक तथा यथाविधि पाकर निम्वलिखित बातें स्वीकार कर ली हैं: 


अनुच्छेद ॥ 


भारत सरकार बर्मा सरक।र को 20 करोड़ रुपए का ऋण देगी । बर्मा की सरकार 
को यह अधिकार होगा कि वह अपनी इच्छानूसार इस राशि का कोई भाग बर्मा 
अथवा किसी अन्य स्टलिग क्षेत्रीय देश को हस्तान्तरित करे । 


अनुच्छेद 2 


बर्मा सरकार भारत के रक्षित बेक में एक नया लेखा खोलेगी जिसे “ऋण लेखा” 
कहा जाएगा। भारत सरकार इस लेखे में 50 लाख रुपए के गुणितों में ऐसी राशियाँ 
जमा करेगी जिनकी बर्मा सरकार द्वारा समय-समय पर भारत सरकार के वित्त 
मंत्रालय को संबोधित माँगों द्वारा अपेक्षा की जाए। ऐसी कोई माँग 30 सितम्बर 
के बाद नहीं की जाएगी । 


अनुच्छेद 3 


(क) इस करार के अन्तगंत ऋण के रूप में दी जाने वाली राशियों पर चार प्रतिशत 
प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा। व्याज समय-समय पर बर्मा सरकार पर शेष ऋण 
की कुल राशि पर देय होगा और उस तिथि से प्रारम्भ होगा जिसकी कि कोई राशि 
बर्मा सरकार के ऋण लेखे में जमा की जाए । 


_(ख) बज का शोधन ] मार्च 956 से प्रारम्भ होकर आधे-आधे वर्ष बाद 
प्रत्येक वर्ष की  मार्चे और ] सितम्बर को दिया जाएगा। 


५ 


भारत सरकार तथा बर्मा सरकार के बीच ऋण का क़रार 209 


विजय ली भका 2०5: +7 7 मयाणआ दा 48080 ०४8 ४##->#- रकम ्स्जनन्बधधधरममाक्ण जब + 
अनुच्छेद 4 


(क) ऋण की मूलधन की राशि का प्रतिशोधन, वर्ष 959 से आरम्भ होकर 2] 
करोड़ रुपए की अर्ध वार्षिक किस्तों में प्रत्येक वर्ष । माचं और । सितम्बर को 
उस समय तक किया जाता रहेगा जब तक कि निकाले गए सारे मूलधन का प्रति- 
शोधन न हो जाए। यदि ऋण की सम्पूर्ण राशि न निकाली जाए तो आवश्यक 
समायोजन, प्रतिशोधन की अन्तिम किस्त में किया जाएगा। 


(ख) बर्मा सरकार को भारत सरकार के साथ परामश से इस करार के अन्तर्गत 
निकाली गई राशि का प्रतिशोधन अधिक गति से करने का अधिकार होगा । 


अनुच्छेद 5 


इस क़रार का अनुसमर्थन किया जाना है और यह उस तारीख से लागू होगा 
जिस दिन अनुसमर्थत पत्रों का विनिमय किया गया हो । अनुसमर्थन पत्रों का विनिमय 
यथाशी ध्र रंगून में किया जाएगा । 


इसके साक्ष्य में उक्त पूर्णाधिकारियों ने हिन्दी, बर्मी और अंग्रेजी भाषा में लिखे गए 
इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं । ये सभी पाठान्तर समान रूप से प्रामाणिक होंगे 
सिवां किसी शंका होने की दिशा में जब कि अंग्रेजी पाठान्तर ही ठीक माना जाएगा । 


आज, अक्टूबर 959 के सत्रहवें दिन, नई दिल्‍ली में, दो प्रतियों में, निष्पादित 
हुआ । 


भारत सरकार की ओर से बर्मा सरकार की ओर से' 
(हस्ताक्षर) चि० हढ० देशमुख (हस्ताक्षर) श्रोंग सो 
वित्त मंत्री नई दिल्‍ली में 
बर्मा संघ के 


असाधारण राजदूत तथा पूर्णाधिकारी 


(35) 


[परिशिष्ट 


भारत की वित्तीय शासन व्यवस्था 


24१0 


&00" 05% -- 


00006 00“00-“6 00006 0895 8 ४ ब् * " >%-)२२]४०े 
964#7] 6॥] #0 दा 008४६ ह हे ७४०४-२२] ७५४२७ 
४0000 68 +- है 

00५40]8 / 0082 ८८ 00“99“89 5959५] ५८ ह 3५४ वै320%॥ 2) ॥2 
&000078 -+- 03६).. 9 3५४-७)॥२] 
00007967 0009/8॥ 0097“8/7 0£897“99५7 हे ॥ं हु * >५%-४॥४४] 
|.:007990॥ -+- । 

0696 889 9889'8994 00६60'55 "9 8४87868% हि के १2 ४-॥००॥४२९ 3282५ 

(8£“/8 न कि 
0002: द्द 00998 ८ 0058 ८0 ६ 0८कफटदटदाड 5 * ५३2४-१७)|> 


है -- &/||५ 
ब्त. 028 $ ४200 >]॥8 ४४ ४ 


।] 





--28/8 ५६४४४ (७४ /२०॥४--] 


है. 5 कप मम पल अप रन पन फकनट कपल न्‍ न लक नस कल पर कक नल कस लव लव मत तप पक्टट टन चल कक 





१9-896] 89-5967 89-5967 59-96] 
७५७ ०॥8 20202 9॥४०॥७ 28]... 0४2॥8 20०8 ७93/०॥3 ५४॥)२२।)० 


॥2४७] ॥०)४॥४ ॥% ॥० 2४ ३॥॥७ 0५] के /009॥2 >08 83०० ६ २१२४ कण 
७॥०००0॥8 )४ 79-896] ॥५% >%>४७ 32 ४% 
9 2णष्त>]४ 


५5४ 0+% “5 #8'828८/६£ 6889४ ट दद्द्ा- 








चूल्ण्यू 
तय 
50826 कट 6879595८ 98०५फट 766फ5 
]/५9६8८ 7599५90८ £८08£80५9/69 89५'६#१+%५ 
| 52975 0८999 59659 +कफु9४9८६ 
है | 07'88% 6द5॥+% 0]50+% 9५9798/६ 
। 7३ 
कि 
हे 80%५9% 6888 6098 9५ 
रा 
8 || ५१०७०9०१६ 5698 ६8% 75262“49९८ 5८65“ 9+% 
(3) 
कष्ण्ण्यू 
८ | 779८%9 9६५८० 88/'00/9 ?८ 88 
(८ | 4090 ८ 0265%9८+ 8४८१79५9५9१ ॥/ 62 7 87॥ 
2 आजम आज कब न टोट अर टगज2 अप कप पर लक फल 
क. *00'06'9“2-+- ), 
पड | 50%८07॥7 | 5680'8८00॥ 07785000। #670996 
6 358 








090/097+ ऐए 


0992 9] 96 95]५८'/] 90६28 '५ 68"7]0/“9| 
09५96 00५66 00५४8 99007 
पा 0५९6 000८ 00/“07] # ८६ 


43] ट 
*. ॥2))2५२ >])६ ।४ 0 

( ॥3॥0] के [४०8,) ) 0० »॥६ ४8/22॥४५ 
" ४७॥०॥॥४ ५ [ल्‍>।8० 
43॥2)2] ॥३7४0४ ॥07॥2) /०)४००/४ .]02 
( 28] (५३७) ॥०/५-॥॥७)२] ।॥%>/४ 
४... 90/9॥०0 ॥॥2)०॥] »।॥९ 

$/8॥ हर 2088. ४ ४७४०७४४ ४0 
"रे 

82099/-3%४2].. >]8.. ५४।५)१४))) 

के हे *. 0॥08 ५/२]७॥)९)६ 

न्‍ ।॥60/2072-॥ भे८ 


ु ५७)७)]४ ॥3०॥ ॥०॥8 
९ ४२०)  >]४ +०४ ४५%--&॥४४ 


े क ५०७) |४ ॥22॥2 
के श़् फ् # 3५० >] 
हु 2 हु +.. पं नोट 


भारत की वित्तीय शासन व्यवस्था [परिशिष्ट 


22 


। है 4७७ ॥४७॥७७] 3४ 4२७  & &>॥०0 ७० ४४ 
है (४७५ 7 ७ ++े % एेज्डे) धा४ले २४ (050॥० ४ ६ [५०2४-7०४०५६ ३१॥४ है १३४ /200॥8 ।० 8७ ।४ 009 8/»% 09 -6 ७ »$ |. 
। है 300७ ॥82092]) ॥ह॥ (५ ४७१७७ ५ >» /% 


६१8४. 2002७ ४. 08॥2008 ॥४0४ ॥४ ([09:3% ७७४ )2॥) |34२8 ।2]2॥%२५ ३ >३४ 9-2%)2  2६४ ॥% 022% 2002 


चिक 


। है (०3308 )32% & है 00 7९] ५४॥४ ५2२२७ ॥5 8॥: >008 है 00 ॥५९ [8॥2 ०४७ ७ #ओे 9023]॥8 ॥2)9 39४ 29-967--'0+%2] 





























8707%“59'9॥ 80॥85659  7679788॥ 878८ 98 गा है है &]॥5 

7८८ 8६८५० ६८ 8056८ ४४ ॥2५%3]& ॥४ ४02 ७ ७:0:)> 
४00 06“99“5+-- ) 

65८5८ %9989%97] १8 9295009 ६8856088॥ 87६8८9४7 ४ हि " 3305 

000078 00009 0000/“07 6896६ | |; ४ 29 ॥0%.॥8)/>2 

0८0+ ]99५/ 998८ ८5८८ * ४॥200॥82 ॥५ 3॥॥ >]08 ५६)» 

8६ 4कट 890८05 09805 69905८ है ' ४)०।७॥४ ॥५ 2३ 


7४99-896| 89-596] 89-596॥ 59-96॥ 
020902 2]0% ४४०॥8 22३]]%४ 02),97॥2 २)०७ . ७२॥०।५ ५॥२]।२२॥॥2 
नम कट न पकने न न न के कल मसल मल बन न न नल लक तब 


(४ ४०७७ >॥०2) 
॥>७०४] ॥02)98 ५ ॥20० ॥2॥/० (2)॥५ 04] 2 ॥2॥०।> >॥॥४ ४2/0)- & >॥५१४ ३: 


243 


केन्द्रीय सरकार का 963----64 का आयव्ययक 


5] 








6686/0८ ८90८६ - 9८४85 0695/*6] जि, 2000५0७ ।४ >॥8.9 
43/2॥ /2] ॥]३2०५॥% /॥| २] 4२०।%>०।७ .०।॥2 
(मु | %2/) ॥20)%-॥॥ ७२] ॥>॥%७४ 


£298५96+7 ९५/०५८ 869५7 007 है * 0॥०॥०४ ३४४४ 
2७४ 3//9/2 2/00008 (४२४ 300०00॥2४8॥2 
9868“997 द? 95८97 69%5%82“89 7 9६8686%# 7 242 ॥|३2४४३०-७७॥५७०] >॥08४ ५।०]॥५॥४२ 
ढ5852“88 60%689८ £808४80८/ ८57“८“69 *.. 0/0 ५२४४५ 
90%208 ६ ६6६6079% “5 8६06“/% ६ 9098 58 * ' 8202072 ॥॥ ८ 
0088४८ 8690(६85 6889 65 8975 न हे के दे 20 । ।% 


|४३।०५ रेत ४०४ >008 [५०४ १2५ 
“7779७ ॥७॥४ ६॥॥४ ॥॥% ४७ ॥3॥9)3 


8]):| ॥२%| ।।२ (५ ।॥२०।॥४--] 


नन्न्िी न िननन तन +>-+++5 





7#9-8967 89-596] ४9-596] 59-796॥ 
20७208 29४... 2०४ 98]... >0१०॥ 2/.४७.... ७0७ ५।2|।००।७ 








(४ !0:४9 ।॥०४ ) 
0.2+22॥ ॥72॥/0।2 ५ ३72 (8॥॥ 2/॥५ 042॥ के ॥2॥०॥2 ०।॥8 ३०) ६६ >।॥५००॥ ॥052%---] 





2 । है 4४०/६ 492 4-20 हे :& (072 26 0%2] ७ ७६ ०० ७।०| ॥४८23]% ॥0०॥ 7७०४) /8 ५ २०७2] (६2 ५०॥०२-१२0२० ५ 23२२) (५) 
जा इज कम हलक कक म एप कलर :८% >मशिलियलग 065 । जैव दि आधा पं भले 45 जातक 700 /नीिनिननिमलत 






































६7“0#7#'59“*४8] 808 8252५997  76%9478'8।8 8४१६८ 9०६१। है # 80 
हक ] की] 9६89५98कफक72+ न ] ् 4533] 48 
_ 0008. ॥2%३३ ३७४ ४२॥७)० ४ 008 
प्रा ि>पमम+ 9५93. &क+>क न ३-०० &493>%3»+++.हअ७७ ७९ ॥०म ७-०३, १७४५० ०भव+५»० ५७४०० ५ान्‍क ७००७०००३+ लकी नकली ७एए/एशए"शश#एशशशशाााणयाआ मन नकद विवश कि कद 
॥72 
0 807“29'४8] 808559॥ 6%9]8'६ ४8'88770| &08 
॥05 अली 3 लकी कर कक मनन वि व जज कल 
न देन टन रह कि 2 कि पक आए मची 
टि | 007980८ गर]879% ८99४8'४४४  06६४9%68 * हे * (५) ४४ ॥४५ 
ः आर भि्क 
कफ | 58८8“98 99“09%9 850%7+% 898८ /६। हं ह ". सी 402)5)08 
( #/७ +., / /+ रड (८3 (5 (८६ ६५ €% छः 
टि 96'80'65'६ 920988'8 58'96'08'8 9५५9 ४८ ५ 0905008 0/2]2] >॥8 ॥/५॥०॥९ 
पूंट 9986'0॥7 ठ5]+%7980+7 5८%7%१60 ५ 9782/89८ हे हि प डायाय 
पए | 09%४'८। [4“96 ६ 5 96'52/“05 7689 ॥] हें ४ * /2॥0%२ »॥४ )59 
| 698८%6 589८8 08%८ “४ 88४०9 (४०/६ 8 |४४8/3) >॥/)३ >(08 ४2॥५४५ 
(42॥॥५ )---0202 ॥॥2]8 ४॥॥५ 02५0॥  ७४०॥5> 
79-896] ६9-८96॥ 89 -596| 59-96] 
+2%8 20०2 +24928 28]008[8... 8)90॥8 20008७. 0० ५००)।००।७ 
पक जय अमल 5६+:5+ मम न मा ओम मम न मत लक कील 
५. | (8 |0:४3३ >॥॥४४) ' 94% 
पा 402/2/2$ ॥2200/8२ ॥% ॥2॥2 ३2॥॥2 ॥७॥॥५ 0५०] । ७2॥०) >।॥8 .७2)०)५ ६६ »।५४)) 3४०५ 


245 


केन्द्रीय सरकार का 963-64 का आयव्ययक 
































43]2] ॥॥2%॥२|५%)॥2 ४ /»॥४--पा 
&005 
(५४2२०) ॥७॥2७/] १०|००॥०४०)४ 


(५०2])२३02) 08 ॥ 2008 
(03 (42 ६9 72] 208 »॥५%७॥३ ।085०५% 
* (५२२३४) 03४ 'ुु॥908 


(५४])२२।७) ॥0५३८ (2) 
8... 


' (8 0०6 ॥0७७४] 
# ][ ३४६ ३॥७) +।9४३]॥8 ॥% /232॥0/3 
--7३] ०] 42%] (.> वफ्रे: 20४7] 





9८ 
८7?82£58 “४ 9992४28 ५ 8960८ 9५ £८9६28६8+%9“ ५ 
6/ 9८7 
#86079+7 0097 ६४? ६ 7?]50“68 0985८ 
६9827879 ८८५]88+% [72088% 88%5%६८9४६ 
5० 
9898फकद7 
?79-8967 89-5967] 89-596] 69-96| 
)॥9.208 2/९॥2 09७०४ 323]000 . ४2०॥४ 20०४. ॥६22]४ ५2]|2/४ 
(७ ४:७७ >।॥०8) 
४05७॥2॥ ॥220)%0 ॥92 ॥॥०॥॥2॥0६ »)॥४ ॥॥०020)40 २७ 3।%५४४७ /0४०५४8-॥ 


भारत की वित्तीय शासन व्यवस्था 


246 








&0000“ “४६४ -++ है व ह कं हे ह &॥ 
0507879 | 7८57#778४8 0८2876567| % ६9८556:<ट८ 


॥४७७४४+०७७३७७७०व. सुआ2॒षिपणथ सा #93-494७५//५०००७६ ९७७४/७७७५०७ ३५७०३ (ल्‍्ा३#७0७५५३७:३५३ ६०३७७ ०५४ करन य६+..॥५०५॥ रा 2७०-३/३२३ &॥:पदल्‍ भर भव ७५०३ + मामा (५३#४० १७४ पाा2९न्‍मगह ७७ ६॥७0% “व: 340:+९५:0:के मय पान ल्‍क कप 894३५ .2७७98५७५७७७ ४७8 6ि४3»५७७७७७४५७४ ७०» ३७७)५-+पल५++ ३०3 )980७४७३#++++»>े.- 9 4७०५4५७०॥१७४७) ४० 34५७ भभक+७++ नम हि #ा७ ७ +जहा++-मह ५:९५७७४०१७३७ ५» कक कैम ७७" ३७ कनऊमा६७+थ७-५+०७, झए3७-०+++>पा34 के ॥/भनकाा ७ ५३>4न3 सम७० नव 2४०००म ३ छाफरए० कार फायर, 





(५2२२) ) ॥0।२2९ 
॥५% 2५२ ७४ ५६ ॥2 37॥8 8॥02॥03 








[52८86 59676 00५6 के ः ४ (9:00]9908) 0॥000 
#00/00£ (-)) ?0588८८9४. 9८१८'४9७४ 6865%५90 १ | (५४।2)२२।.2) 
6989 9८८६८ $॥ ४6]४8४. >08. फू ॥४५.. ४०४ 
0000“ 0000“ 0000 %9 00009 ं * ॥00७४॥४] 0४३) ४ 
8६७ ै ॥3%& ॥0 ४४५ ।9% |४ ॥0म८ 
08८६ 9६ 0997'0] 5४८६9] 4 ह ". (५:४|२२५४) 
+0000%07 + ॥00३]2] /28])>08 %२॥३ >[08 08-02 
८9८# 6 | ६89%7१68॥#. 5998४६6.. ?४58८87 हे (५४/2])२२॥०)  ॥॥3८ £:७)३]/२ 
“-74)28: ५॥२|॥६।॥०।४--ाा 
79-896] 89-5967 89-596] ढ69-96॥ 
9॥0/०8 २0४४... /»४0॥8 2३]॥0)2. /09०॥8 2008. ॥॥0/2] ४ ५/४]।२२।।2 40/22॥44 
(४ ॥॥०४७७ /22) 20५६ 


७2७८ ४2208) ॥% 0॥200 3।॥४ ॥॥807]॥6 ॥५४ 2॥%०।४ /४2%६--ाा 


247 


। 9४ ॥% [४॥७३४६ 2000, | 


केन्द्रीय सरकार का 963-64 का आयव्ययक 
































5/0]8988६£४| #_6[क$%9][ 69%]'9790॥ 69'288706 हे *. 2008 
५50<“229“0% ८9682'6+% #₹8“56“6+% #9725“५+% * है ् पा 29 
ष्दूः ८9'87“/४'४। ८26/कफ्ा7] ५2 522“96 “6 ५0"59"99५ “9 क हे (229]4क्‍5----8+॥० 


[परिशिष्ट 


भारत की वित्तीय शासन व्यवस्था 


248 


। 
| 
। 
| 
. | 
। 
| 











ष 8]।2] ॥२५०७२५०॥॥४ (५ ।२०।।४--पत्‌ 
7889“८8“६।॥ 60229 8877 ६४६७०08966 . 8709“95“8 &05 
7#'06 ह 8 8४876८7 * (५%४)०३)०) ॥५/2002| ॥0]00]2/००६ 
9687'87% 7४८998]% 76६6987'(४ 6८288 8४ * (कर) ३४४) +॥))8 >७ ७४८ 


(२४2 ४७॥॥ 79] ॥>8 >॥%०७ 3082५ 
* (५॥२॥।२३।।2) ॥03८ $)॥३28 


३:78 ४ न ० (322)/2॥)४) ॥0म८ 35 
8४0८४ ८४8९४ 59%8'65/099 677.959'589'9 95828'98४% *... ववंए 
रो (॥908 8॥॥2 ॥:५8 ४ है &2॥9/3 
[7५८ 8८५0 द5 805८ हक (है 3५ 


ड/छेड) 8 ॥ 30॥ (७) ॥४५० [६ &9900 
।ट) व सि। पु 2 -ु 





#१9-896] ६9-296॥ 89-5967 59-96] ५ 
3>]०॥६ 20/०/2 ४%>॥8 ४॥8]!8॥2.... 20०६ 20०0४... ४॥)२४ ५४॥२]०२।४४ ४200४६ 
(६ ॥07४% >॥॥०2) 


0>॥22) ॥2०)9)॥२ ॥५ ॥०॥॥२॥४६ >]॥8 00005]406 (४ >।५%०४ /.४2६--या 


29 


केन्द्रीय सरकार का 963-64 का आयव्ययक 


(दम शनि िमशि शशि नि कि तमिल जि लि लिशिम कर आकर ट शल की नम अमन आमजन मत कल मजा फल कल अमल न न जम सक॥ अअसअम ५ स्कउ+ अर मम अा%- 5 यु“ ७४७७७ छलका 























5८07“888४॥ #67%977 69%5%]'95%70] 6988707%6 * हं 8009५. 
आय ७" कि ए आछ ा 

89 हा 6 हि कक 8६ शी 5 | *.. ॥2)॥४--४॥५ 
5 खाक 2७ 





को (५४]३३॥४) ॥80५ ६ ७08 80 


॥% 2%० &| & 950 306 20020 

[24095 हे (५४2२३॥०) (॥79 6 

की (४७०५७) ४॥]॥8 >]॥ ५३ 4,+09 ॥2०2॥8 
58+%8१ * . (५०2830/2) 


॥०॥३]|२] 32॥8]>॥& ॥०॥४ >(॥8 ।22-22 9 
(५॥२]/०२॥७) ॥03६ 9:॥28]/2]॥8 
44282 32।:))००॥२-- [| 


परिशिष्ट 6 


रल वित्त से साधारण वित्त के पृथलकरण का 924 का संकल्प 


“रेलवे के अनुमान को सामान्य बजट में शामिल करने से जो भारी घटाबही 
होती है, उससे सामान्य बजट को मुक्त करने और रेलवे को यह अवसर देने के लिए कि 
वह ऐसी नीति अपनाए, जिससे सरकार द्वारा लगाई पूँजी के बदले में सामान्य राजस्व को 
8 पे विधान सभा गवर्नर जनरल इन काउन्सिल' से यह सिफ़ारिश 
करती है कि: 


() 


(2 


+िपयकााककारी, 


(6 


२१०" सादकककर 


रेलवे वित्त को देश के सामान्य वित्त से अलग कर दिया जाए और रेलवे 
द्वारा सामान्य राजस्व को हर वर्ष एक निश्चित रक़म दी जाए। यह रकम 
रेलवे की शुद्ध आमदनी पर पहला प्रभार होगी । 


इस रकम का निर्णय वाणिज्य लाइनों पर लगी हुईं पुजी और उसके 
संचालन के परिणामों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा और यह रकम 
पिछले वित्तीय वर्ष के अन्त में वाणिज्य लाइनों पर लगी हुई पँजी (इसमें 
कम्पनियों और रियासतों द्वारा लगाई गई पूँजी शामिल नहीं है) के 
प्रतिशत और उनके बाद बचत के पाँचवें भाग के जोड़ के बराबर होगी । 
लेकिन शर्तें यह है कि यदि किसी वर्ष रेलवे राजस्व से पूंजीगत लागत पर 
प्रतिशत की निर्धारित रकम अदा की जा सके तो अगले वर्ष या वर्षो में जो 
लाभ होगा, उसे पिछली कमी पूरी न होने तक बोटा नहीं जा सकेगा । 


सामरिक महत्त्व की लाइनों पर पूँजीगत लागत और उनके संचालन व्यय 
का भार सामान्य राजस्व पर होगा और हर वर्ष रेलवे की ओर से सामान्य 
राजस्व को जो अंशदान दिया जाएगा, उससे वह काट लिया जाएगा। 


यदि सामान्य राजस्व का भुगतान करने के बाद कुछ रकम बचे तो उसे रेलवे 
की प्रारक्षित निधि में डाला जाए । लेकिन यदि यह रक़म तीन करोड़ रुपए 
से अधिक हो तो तीन करोड़ रुपए से अधिक रकम का केवल दो/तृतीयांश 


भाग रेलवे आरक्षित निधि में डाला जाए । बाक़ी धन सामान्य राजस्व 
को दे दिया जाए। 


सामान्य राजस्व को वाधिक अंशदान देने, आवश्यकता पड़ने पर मूल्य- 
हूवास का पिछला बकाया पूरा करने, पूँजी में जमा करने, या पूँजी घटाने 
और जनता को अधिक सुविधा पहुँचाने के साथ-साथ किराए और भाड़ 
आदि में कमी करने के उद्देश्य से रेलों की वित्तीय हालत मज़बूत करने के 
लिए इस प्रारक्षित निधि का उपयोग किया जाए । 


रेलवे को अधिकार होगा कि वह भारत सरकार की शर्तों के अनुसार ऐसे 
खर्च को पूरा करने के लिए पूँजी से या प्रारक्षित निधि से कर्ज ले जिनके 
लिए राजस्व बजट में व्यवस्था नहीं की गई या कम व्यवस्था की गई है। 
लेकिन इस कर्ज का अगले वर्ष में भुगतान करना होगा । 


रेलवे की एक स्थाई वित्त समिति” बनाई जाएगी जिसका अध्यक्ष विधान 
सभा का कोई मनोनीत सरकारी सदस्य होगा । बाक़ी सदस्य विधान सभा 
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के चुने हुए सदस्य होंगे। स्थाई वित्त समिति के सदस्य केन्द्रीय सलाहकार 
परिषद्‌ के पदेन सदस्य होंगे । केन्द्रीय सलाहकार परिषद्‌ में अधिक से 
अधिक एक और मनोनीत सदस्य होगा । छह ऐसे गैर सरकारी सदस्य होंगे 
जिन्हें राज्य परिषद्‌ के सदस्यों द्वारा राज्य परिषद्‌ के आठ सदस्यों के 
पेनल से चुना जाएगा और छह ऐसे गेर सरकारी सदस्य होंगे जिन्हें विधान 
सभा में से चुने गए आठ सदस्यों के पेनल में से चुना जाएगा। 


रेलवे के अनुदान की माँग पर बहस होने के पहले किसी दिन रेलवे अपने 
खर्च का अनुमान स्थाई वित्त समिति के सामने रखे। यह अनुमान 
जहाँ तक हो सके खर्च कार्यक्रम राजस्व में दिखाने की बजाए पूँजी 
और राजस्व पर प्रभार सम्बन्धी नियमावली के अनुसार बनाई गई 
मूल्य-ह्ांस निधि में दिखाया जाए । 


यदि हो सके, तो रेलवे बजट विधान सभा में पहले पेश किया जाए और इस 
पर बहस करने के लिए दिन अलग रखे जाएँ। तब रेलवे के कार्यभारी 
सदस्य रेलवे के लेखा और संचालन पर एक सामान्य व्याख्यान देंगे | 
रेलवे बजट में प्रस्तावित खर्चे अनुदान की माँगों के रूप में विधान सभा 
के सामने पेश किया जाएगा । इसमें मूल्य-हास निधि और रेलवे आरक्षित 
निधि से किए जाने वाले खर्च भी शामिल होंगे। सामान्य बजट से अलग 
होने पर रेलवे बजट का क्या रूप होगा, इसमें कौन से ब्योरे दिए जाएँगे 
झर कौन सी माँगें होंगी जिनकी स्वीकृति लेनी है, इन सब बातों पर 
रेलवे बोडडं प्रस्तावित “स्थाई वित्त समिति” की सलाह से विचार करेगा, 
ताकि यदि हो सके तो आगामी बजट में समय पर सुधार किया जा सके । 


(8) इन नियमों का समय-समय पर संशोधन किया जा सकता है लेकिन कम से 
कम तीन वर्ष तक परीक्षण के रूप में इन पर अमल किया जाए । 


चूँकि भारतीय रेलों के सरकारी प्रबन्ध के बारे में फरवरी 923 में जो 
प्रस्ताव पास किया गया था, उसे विधान सभा स्वीकृत करती है इसलिए 
ये नियम तब तक लागू रहें, जब तक ईस्ट इण्डियन और ग्रेट इण्डियन 
पेनिन्सुला रेलवे और सरकार द्वारा संचालित दूसरी रेलें सरकारी प्रबंध 
में रहें । विधान सभा के इस निश्चय के होते हुए भी सरकार इनमें से 
किसी रेलवे का प्रबन्ध कम्पनी को सौंपने के बारे में बातचीत कर सकती है, 
लेकिन इस तरह का कोई समझौता तब तक पूरा न समझा जाएगा जब तक 
विधान सभा इस पर विचार न कर ले। यदि विधान सभा की सलाह के 
खिलाफ इन रेलों में से किसी रेल के प्रबंध का ठेका किसी कम्पनी को दिया 
जाए तो विधान सभा को अधिकार होगा कि वह इस तरह का प्रबंध रह 
कर दे । 

उपरोक्त अभिसमय के अलावा विधान सभा यह भी सिफ़ारिश करती है कि : 


(क) अधिक से अधिक भारतीयों को रेलवे में नियुक्त किया जाए और जितनी' 
जल्द हो सके रेलवे बोर्ड में भी भारतीय सदस्य रखे जाएँ । 


(ख) सरकारी रेलों का सामान भारत सरकार के क्रय विभाग द्वारा खरीदा 
जाए ।” ७० ०० 
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परिशिष्टठ 8* 


तिगस स्थापक विभिन्‍न श्रधिनियमों में निगमों पर संसदीय तथा 
सरकारी नियंत्रण के श्रनुच्छेद 


. दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 4948 


48. केस्रीय सरकार द्वारा आदेश:--- ( ) अपने दायित्वों के पालन में निगम को 
ऐसे आदेशों से चलना होगा (नीति के मामलों में) जो केन्द्रीय सरकार ने दिए 
हों। 

(2) यदि एंसा प्रश्न उठे कि आदेश नीति का प्रश्न है या नहीं तो उसमें केन्द्रीय 
सरकार का निर्णय अन्तिम होगा । 


49. सरकारों तथा निगम के बीच संघर्ष:--- ( ) इस' अधिनियम में जहाँ विपरीत 
व्यवस्था की गई हो उन्हें छोड़कर अ्रन्य अवस्थाओं में यदि निगम तथा भाग लेने वाली 
सरकारों के बीच कोई संघर्ष हो (अधिनियम में व्यवस्थित किसी विषय पर या उससे 
निकलने वाले किसी विषय पर) तो मामला ऐसे मध्यस्थ को सोपा जाएगा जो भारत 
के प्रधान न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किया गया हो। 


(2) मध्यस्थ का निर्णय अन्तिम होगा व विभिन्न पक्षों पर लागू होगा । 


5]. केन्द्रीय सरकार का नियंत्रण:---() केन्द्रीय सरकार निगम से किसी 
सदस्य को पदच्युत कर सकेगी यदि उसके मत में (अ) उसने काम करने से इंकार 
किथा हो; (ब) कार्य करने में अक्षम हो गया हो; (स )अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग 
किया हो कि जनता के हित में उसका सदस्य रहने दिया जाना हानिप्रद हो ; और 
(द) अन्य कारणों से अनुपयुकत हो। 


(2) केन्द्रीय सरकार किसी सदस्य को, उसके विरुद्ध जाँच चालू रहते हुए 
स्थगित कर सकती है। 


(3) यदि निगम अपने दायित्व न निभा पाए अथवा .केन्द्रीय सरकार द्वारा 
दिए गए आदेशों का अनुसरण न हल तो केन्द्रीय सरकार को अधिकार रहेगा कि वह 
निगम के सभापति. तथा अन्य सदस्यों को पदच्युत कर दे और उनके स्थान पर अन्य 


नियुक्तियाँ करे । 


60. नियम बनाने की शक्तिः--निगम केन्द्रीय सरकार की अनुमति से अधिनियम 
के अस्तगंत अपने कार्य करने के लिए नियम बना सकती है जिसे सरकारी गज़ट में 
प्रकाशित करना होगा । 5 


*इस परिशिष्ट में उदाहरणस्वरूप केवल चार निगमों के परिनियमों के उद्धरण 
दिए गए हें जिनके नाम हैं: () दामोदर घाटी नियम अधिनियम 948; (2) 
उद्योग वित्त निगम अधिनियम 948; ( 3) पुनर्वास वित्त शासन अधिनियम' 948; 
( न हे अधिनियम 953 । इसी प्रकार की व्यवस्था अन्य निगम अधि- 

। 
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(इसके अतिरिक्त निगम के सदस्यों व अध्यक्ष की नियुक्ति में सरकार का हाथ 
रहता है। निगम के सदस्य तथा अध्यक्ष राज्य सरकारों को सलाह के बाद केन्द्रीय 
सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। निगम का सचिव' तथा वित्तीय सलाहकार प्री 
केन्द्रीय सरकार की' सलाह पर ही नियुक्त होता है। केन्दीय सरकार ही दामोदर घाटी 
के क्षेत्र की सीमा का निर्धारण करती है जिसके अन्दर निगम को अधिकार रहते 
हैं। सिंचाई तथा जल वितरण में निगम को प्रांतीय सरकार की सलाह लेनी 
पड़ती है। निगम बाज़ार से ऋण ले सकता है पर इसमें केन्द्रीय सरकार की श्रनमति 
आवश्यक होती है। निगम का आयव्ययक प्रतिवर्ष राज्य सरकारों तथा संसद्‌ व योग्य 
सरकारों के सम्मुख उपस्थित किया जाता है। इसी प्रकार निगम की वा्धिक रिपोर्ट 
भी उन संस्थाओं को पेश किया जाना अनिवाये है। निगम के लेखे के विषय में भी 
महालेखापरीक्षक की सहमति आवश्यक होती है।) 








2. उद्योग वित्त निगम अधिनियम 948 


6. व्यवस्था: ---( 3) अपने दायित्वों के पालन में बोर्ड ऐसे' आदेशों के अनुसार 
चलेगा जेसे केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए हों। 


(4) यदि केन्द्रीय सरकार व बोर में कोई ऐसा विवाद उठे कि आदेश का विषय 
नीति का विषय था या नहीं तो उसमें केन्द्रीय सरकार का निर्णय अन्तिम होगा । 


(5) यदि बोडें, केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए आदेश का पालन न कर सके तो 
केन्द्रीय सरकार को अधिकार रहेगा कि वह बोर्ड का अवक्रमण करे व एक नवीन 
बोर्ड स्थानापन्न करे। इस निर्णय पर न्यायालयों में भी विचार न हो सकेगा। 


3. अध्यक्ष तथा निदेशकों की पदच्युतिः--केन्द्रीय सरकार किसी समय अध्यक्ष 
को पदच्युत कर सकेगी। 


, 34. लेखा परीक्षा:---() निगम के व्यवहार सक्षम लेखा परीक्षकों द्वारा 
जाँच किए जाएँगे जिन में से एक नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक की सलाह से नियुक्त 
किया जाएगा। 


(4) केन्द्रीय सरकार नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक की सलाह से परीक्षकों 
को आदेश दे सकेगी कि वे निगम द्वारा उनके अंशंधारियों तथा उधार देने वालों के 
हित के संरक्षणाथ प्रयुक्त उपायों की पर्याप्तता पर सरकार को सूचना दे । सरकार को 
परीक्षकों के परीक्षा क्षेत्र में विस्तार कराने के आदेद देने का भी अधिकार रहेगा | 


(5) अंशधारियों को भेजने के कम से कम एक महीने पहले परीक्षकों की 
रिपोर्ट निगम नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक को भेजने की व्यवस्था करेगा । 


(6) उपरोक्त उपबन्धों के रहते हुए नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक को यह 
अधिकार रहेगा कि वह अपने बल पर अथवा केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना किए जाने 
प्र किसी समय निगम के लेखे की उपयुक्त जाँच करे। परन्तु जहाँ तक सरकार को 
निगम के माफ़ंत प्रतिभू होने के कारण शोधन करना पड़ रहा हो वहाँ, उन शोधनों 
के लेखे की परीक्षा नियन्‍्त्रक तथा महालेश्वापरीक्षक द्वारा ही की नाएगी। 


8] निगम स्थापक विभिन्न अधिनियमों में निगमों पर 237 
संसदीय तथा सरकारी नियन्त्रण के अनुच्छेद 
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(7) प्रत्येक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन केन्द्रीय सरकार को भेजे जाएँगे जो उन्हें 
संसद के दोनों सदनों के सम्मुख उपस्थित करेगी । 


(इसके अतिरिक्त भावी अंश लागू करने के पूर्व भी केन्द्रीय सरकार की अनुमति 
लेनी पड़ती है । निदेशक बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा 
की जाती है, इसके अतिरिक्त बोर्ड के चार सदस्य भी केन्द्रीय सरकार द्वारा ही नियुक्त 
किए जाते है । अध्यक्ष का स्थान अस्थाई रूप से रिक्त होने पर उसकी पूर्ति भी केन्द्रीय 
सरकार द्वारा ही की जाती है। निगम अपने वित्त का विनियोग केवल केन्द्रीय 
अथवा राज्यीय सरकारों की प्रतिभूतियों में ही कर सकती' है। यह भी' व्यवस्था है 
कि निगम वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीन महीने के अन्दर अपने दायित्व तथा परि- 
सम्पत्तियों तथा' लाभ हानि के लेखे व कायें के वित्तीय फलों पर प्रतिवेदन केन्द्रीय 
सरकार को तथा रिज़व बेक को दे। केन्द्रीय सरकार को अधिनियम के अधीन ऐसे 
विषय, जिनकी अधिनिथम में चर्चा नहीं है, पर नियम बनाने का भी अधिकार 


है।) 
3. पुनर्वास वित्त शासन अधिनियस 948 
4. शासन का संगठनः --- शासन निम्नलिखित सदस्यों का बना होगा : 
(अ) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष जो प्रमुख शासक कहलाएगा। 
(ब) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त तीन सरकारी अधिकारी। 
(स') केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त तीन ग़र-सरकारी अधिकारी। 


5. सलाहकार बोर्ड:--केन्द्रीय सरकार शासन को सलाह देने के लिए (नीति 
सम्बन्धी) एक सलाहकार बोडे स्थापित करेगी। 


3. ऋण:--शासन द्वारा दिए गए ऋणों पर केन्द्रीय सरकार सीमा निर्धारण 
कर सकती है। 
9. केन्द्रीय सरकार को आदेश देने का अधिकार:---इस अधिनियम के अधीन 


रहते हुए केन्द्रीय सरकार समय-समय पर शासन को योग्य, साधारण तथा विशेष 
अधिकार दे सकेगी। शासन को ऐसे आदेश परिचालित करने होंगे । 

23. नियम बनाने का अधिकार:---सरकारी गज़ट में घोषित कर, केन्द्रीय सरकार 
अधिनियम के लिए नियम निर्माण कर सकती है। 

6. लेखा परीक्षाः-- () शासन उचित लेखे निर्मित करेगा और लेखे क। एक 
वाषिक विवरण बनाएगा जिसमें लाभ हानि का लेखा तथा संतुलन पत्र रहेंगे जिनका 


स्वरूप केन्द्रीय सरकार द्वारा नियन्त्रक तथा महालेखापाल की मदद से निर्धारित 
किया जाएगा। 


(2) शासन के लेखे प्रतिकर्ष नियन्त्रक तथा महालेखापाल द्वारा परीक्षा किए 
जाएंगे और इस सम्बन्ध में उससे जो व्यय किया जाएगा वह शासन उसे देगा । 


“यह केवल उदाहरण स्वरूप दिया गया हे। वेसे 947 में शासन का अन्त कर 
या गया है । 
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३ पा» नकारा» भा, 


(3) लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में महालेखा१रीक्षक को अथवा उसके द्वारा 
नियुक्त किसी' अन्य अधिकारी को वही सुविधाएँ तथा अधिकार होंगे जो 
नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक को सरकारी लेख की परीक्षा के सम्बन्ध में होते है । 


(4) नियन्त्रक द्वारा अथवा उसके द्वारा नियुक्त अन्य किसी अधिकारी द्वारा 
प्रमाणित लेखे, लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के साथ प्रतिवर्ष केन्द्रीय सरकार को दिए 
जाएँगे, जो उसे संसद के दोनों सदनों के सम्मख उपस्थित करेगी । 


(पुनर्वास शासन वस्तव में केवल सुविधा के लिए अलग स्थापित किया गया था 
अन्यथा केन्द्रीय सरकार का इस पर पर्ण नियंत्रण था। शासन के अधिकारियों 
की तनख्वाहु तथा नियक्ति की अवधि भी केन्द्रीय' सरकार द्वारा निश्चित की जाती 
थी। केन्द्र सरकार ही शासन की व्यवस्था के लिए उपयक्त धन' का प्रबन्ध कराती 
थी। चूँकि शासन का निर्माण व्यावसायिक तरीक़े से चलाने के लिए हुआ था केद्धीय 
सरकार उससे दिए हुए वित्त पर तीन प्रतिशत ब्याज भी लेती थी। शासन को केन्द्रीय 
सरकार को प्रति छह महीने में लेखे के स(थ एक प्रतिवेदन जमा कराना पड़ता था जो 
केन्द्रीय विधि सभा को उपस्थापित किया जाता था। शासन को केन्द्रीय सरकार की 
अनमति के बिना ऋण भगतान का अधिकार नहीं था। प्रतिशोधन के बाद जो संपत्ति 
बच रहती हे उन पर केन्द्रीय सरकार का अधिकार रहता था । ) 


4. वायु निगस अधिनियस 953 


34. केन्द्रीय सरकार को आदेश देने का अधिकार:--( ) केन्द्रीय सरकार दोनों 
निगमों को उनमें दायित्वों के सम्पादन के विषय में आदेश दे सकेगी, और निगमों को 
उन आदेशों का पालन करता पड़ेगा। (2) यदि केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय हिंत में 
ठीक समझे तो दोनों निगमों की सलाह से उन्हें आदेश दे सकती है कि (अ) के कोई 
विशिष्ट वायू याताथात का संवहन करें जो निगम के कार्याधीन हों (ब) निगम द्वारा 


परिवहित किसी' अनुसूचित सेवा को स्तब्ध करे अथवा (स) किसी प्रस्तावित सेवा 
को बंद कर दें। 


35. केन्द्रीय सरकार की प्‌र्वानूमति:--केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति के बिना 
कोई निगम निम्नलिखित बातें न कर सकेगा 


(क) अचल सम्पत्ति अथवा वायुयान जिसकी क्ीमत 5 लाख से अधिक हो 
की खरीद । 


(ख) अचल सम्पत्ति को पाँच साल से अधिक समय के लिए पट्टे पर देना । 


(ग) दस लाख से अधिक की पुस्तकीय मूल्य की किसी सम्पत्ति या हक़ को 
बेचना। ' 


36. प्रतिवर्ष के लिए कायें का प्रोग्राम प्रस्तुत करना:ः--- ( ) प्रत्येक निगम, निगम 
के वित्तीय वष्चे के प्रारम्भ.से कम से' कम तीन. महीने पहले केरद्वीय सरकार को अगले 
वर्ष के प्रस्तावित अपने कार्यों का एक विवरण उपस्थित करेंगे । इन विवरणों के साथ 


व्यय के वित्तीय प्रावकलन भी रहेंगे; कर्मचारियों की संख्या में वद्धि तथा प्रस्तावित 
पंजी वृद्धि भी दिए जाएंगे। ह 


8] निगम स्थापक विभिन्न अधिनियमों में निगमों पर 233 
संसदीय तथा सरकारी नियन्त्रण के अनुच्छेद 








(2) यदि किसी वित्तीय वर्ष में कोई निगम ऐसी कोई वायु उड्डुयन क्रिया अथव' 
तत्सम्बन्धी कार्य स्वीकार करना चाहते हैँ जो उपरोक्त उपबन्ध से अलग हों तो निगम 
उनकी अनुमति के लिए केन्द्रीय सरकार के लिए. अलग से एक अनुपूरक प्राक्कलन 
उपस्थित करेंगे। 


लेकिन यदि कोई अनपेक्षित यातायात की आवश्यकता आ पड़े तो () और ( 2) 
के अतिरिक्त अन्य कार्य भी निगम कर सकेंगे और वे बाद में दी हुई प्रक्रिया के अनुसार 
उन पर केन्द्रीय सरकार की अनुमति प्राप्त करेंगे । 





7. संसद्‌ को वार्षिक प्रतिवेदन:---( हे ) प्रत्येक वाषिक वर्ष में यथाशीघ्र प्रत्येक 
निगम केन्द्रीय सरकार को विहिंत €प में प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे जिसमें गत वित्तीय 
वर्ष का विवरण दिय। जाएगा और अगले वर्ष में प्रस्तावित क्रियाओं का भी वणन 


होगा । 


(2) केन्द्रीय सरकार ऐसे प्रत्येक प्रतिवेदन को यथा-सम्भव दोनों सदनों के 
सम्मुख उपस्थापित करने की व्यवस्था करेगी। 


5. लेखा तथा लेखा परीक्षा :--() निगम योग्य लेखे निर्माण करेगा और 
अन्य ऐसे अभिलेख भी रखेगा। नियन्त्रक तथा महालेखापाल की सलाह से केन्द्रीय 
सरकार द्वारा नियत स्वरूप में वाषिक लेखे, लाभहानि के लेखे तथा संतुलन पत्र भी 
बनाने होंगे । 


(2) नि+न्‍्त्रक द्वारा निगम के लेखों की प्रतिवर्ष जाँच की जाएगी और इस 
परीक्षा में जो व्यय हुआ हो वह निगम द्वारा नियन्त्रक को चुकाया जाएगा। 


(3) नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक को व उसके द्वारा निगम के लेखों की' 
जाँच के लिए नियुक्त अन्य किसी व्यक्ति को निगम की लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में 
वही अधिकार होंगे जो महालेखापरीक्षक के सरकारी लेखे के सम्बन्ध में होते हे । 


(4) नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक द्वारा अथवा उसके हारा नियुक्त अन्य व्यक्ति 
द्वारा प्रमाणित निगम के लेखे व उसके साथ लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रतिवर्ष केन्द्रीय 
सरकार को दिए जाएँगे जो उन्हें संसद के दोनों सदनों के सम्मुख उपस्थापित करेगा । 


(निगमों के सदस्यों तथा उनमें से एक की अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति केन्द्रीय सरकार 
दरा की जाती है। यदि सदस्य कोई ऐसा कार्य कर रहा हो जो निगम के अहित में 
हो तो उसे पदच्युत करने का अधिकार केन्द्रीय सरकार को होता है । केन्द्रीय सरकार 
को निगम के क्यों के विषय में भी नियम बनाने का अधिकार होता है। 
कितने ही कार्यों को कार्यरूप देने से पहले केन्द्रीय सरकार की अनुमति 

ज़ोहै ।) 
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(4) निगम 


. एयर इण्डिया इण्टरनेशनल कारपोरेशन, बम्बई 

. सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन, नई दिल्‍ली 

. दामोदर वेली कारपोरेशन, कलकत्ता 

. इम्लाईज़ स्टेट इन्हयोरेन्स कारपोरेशन, बम्बई 
, इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन, नई दिल्‍ली 
. इण्डस्ट्रियल फाइनेन्स कारपोरेशन, नई दिल्‍ली 
. लाइफ इंह्योरेन्स कारपोरेशन, बम्बई 


पोर्ट टस्ट, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास 


. रिहैबिलिटेशन फाइनेन्स एडमिनिस्ट्रेशन 
, रिज़वे बंक आफ इण्डिया, बम्बई 
, स्टेट बैंक आफ़ इण्डिया, बम्बई 


(2) सरकारी कम्पनियाँ 


« राज्य व्यापार निगम लिमिटेड 
राष्ट्रीय लघु उद्योग लिमिटेड 
राष्ट्रीय उद्योग विकास लिमिटेड 

. इण्डियन एक्स्प्लोसिव लिमिटेड 

. हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लिमिटेड 
. हिन्दुस्तान एन्टीसेक्टीसाइड्स लिमिटेड 
हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड 
नेशनल इंस्ट्रमेण्ट लिमिटेड 

« नंगल फर्टिलाइजसे लिमिटेड 


हिन्दुस्तान साल्ट कम्पनी लिमिटेड 





4. 


2. 
. हिन्दुस्तान केबिल्स लिमिटेड 
4. 
5. 
6. 
. हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड 
8. 
9. 
20. 
2]. 
22. 
23. 


24, 


25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
3]. 
32. 
33. 
- अशोका होटल्स लिमिठेड 
35. 
36. 
37. 
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सिन्दरी फटिलाइज़र्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड 
नाहन फाउण्ड़ी लिमिटेड 


हिन्दुस्तान हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन' लिमिटेड 
निर्यात जोखिम बीमा लिमिटेड 
हस्तशिल्प निगम लिमिटेड 


भारत एलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड 

राष्ट्रीय गवेषणा विकास निगम लिसिटेड 
राष्ट्रीय प्रयोजना' निर्माण निगम लिमिटेड 
रिहेबिलिटेशन हाउसिंग कारपोरेशन लिमिटेड 
हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड 

नेशनल कोल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड 
नेवेली लिग्ताइट कारपोरेशन लिमिटेड 
बोलानी ओसे लिमिटेड 

सिंगरनी' कोलरीज़ लिमिटेड 

मेंसर आयरन एण्ड स्टील कारपोरेशन लिमिटेड 
उड़ीसा खनन लिमिटेड 

ईस्ट शिपिंग कारपोरेशन लिमिटेड 
वेस्टर्न शिपिंग कारपोरेशन लिमिटेड 
भारतीय टेलीफ़ोन उद्योग लिमिटेड 
हिन्दुस्तान शिप्यार्ड लिमिटेड 

हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी लिमिटेड 


मेसर्स रेयर अर्थ लिमिटेड 
द्रावनकोर मिनरल्स लिसिटेड 
आयल इण्डिया लिमिटेड 

हैवी एलेक्टिकल्स लिमिटेड 
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धागा भी (६३ ऐरउ 


बज 80) छा. ९3 [जि कच 


पुस्तक सूची 
(क) पुस्तके 


, इण्डियन एडमिनिस्ट्रेशन--अ्शोक चन्दा 

. इण्डियन फाइनेन्शियल सिस्टेम--ओ० के० धोष 

. ए हैण्डबुक आफ रेलवे एकाउन्ट--एल० बी० गोपालन 

, दि ए० बी० सी० आफ इण्डियन गवनंमेन्ट फाईनेन्स---पी० के० बादल 
. पालियामेन्टरी फाइनैन्शियल कन्ट्रोल इन इण्डिया--पी० के० वाठल 

. फाइनेन्शियल एडमिनिस्ट्रेेन आफ इण्डिया--पी० के० वाटल 

. फाइनेन्दियल सिस्टेम आफ इण्डिया--डा० ज्ञानचन्द 

. फाइनैन्शियल पालिसी आफ इण्डियन यूनियन--एम० एच० गोपाल 


. फाइनेन्शियल हैण्डबुक आफ़ दि कान्‍्स्टीट्यूशन--एस० डी० दुबे 
0. 


बजेंटरी सिस्टेम इन वेरियस कन्द्रीज---एस० एल० शकधर 


, रेलवे फाइनेन्स--आर० सी० सक्सेना 


(ख) पुस्तिकाएं 


 इण्डियन रेलवेज-ऐन हन्ड्रेड इयसे 

. इन्ट्रोडक्शन टू इण्डियन गवर्नमेन्ट आडिट एण्ड एकाउण्ट 

- एक्सटर्नल एसिस्टेन्स ड्यूरिंग 7950--58 

* एपिटोम आफ दि रिपोर्ट्स आफ इण्डियन पी० ए० सी० 

- फाइनेन्शियल एन्‍्ड कार्नेट पावर्स डेलिगेटेड टू मिनिस्ट्रीज़ एन्ड हेड्स ऑफ 


डिमार्टमेन्ट्स 


. फंक्शन्स एण्ड वकिंग आफ दि रिज़वें बैंक आफ इण्डिया 


(ग) निर्देश ग्रन्थ 


' भारतीय संविधान 

प्रथम पंचवर्षीय योजना 

, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 

* तृतीय पंचवर्षीय योजना । 
» भारत सरकार के रेलवे राजस्व व खर्च का बजठ 


« भारत सरकार के सामान्य राजस्व व खर्च का बजट 
» संसदीय वाद-विवाद ्ि 





0. 
44. 
42. 


43. 
44.. 


45. 
36. 
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(घ) अधिनियम तथा नियस 


, गवनमेन्ट आफ इण्डिया एक़्ट, 935 तथा उसके अन्तर्गत के नियम 
, पोस्ट आफिस नेशनल सेविंग सठिफिकेट रूल्स, 944 

, पब्लिक डेट एक्ट, 946 द | 

. पब्लिक डेट रूल्स, .]946 

., दामोदर वैली कारपोरेशन एक्ट, 948 

. एयर कारपोरेंशन एक्ट, 953 

. इण्डियन ,कम्पनीज एक्ट, 956:. 

. डेलिगेशन आफ़ फाइनैन्शियल पावर्स रूल्स, 958 


''* (च्व) रिपोर्ट 


. ऑडिट रिपोर्ट, सिविल, पोस्ट एन्‍्ड टेलिग्राफ, रेलवे तथा रक्षा, गवनमेन्ट 


आफ इण्डिया 
इण्डियन फाइनेन्स कमीशन रिपोर्ट 952 


* एनूवल रिपोर्ट इण्डियन रेलवे 

. एनवल रिपोर्ट मिनिस्ट्रीज आफ दि गवनेमेन्ट आफ इण्डिया 

» एनुवल रिपोर्ट्स आफ़दि ओ० एन्‍्ड एम० डिवीजन, गवनमेण्ट आफ इण्डिया 
. एप्रोप्रिएशन एकाउण्टस, रेलवेज़, सिविल, पोस्ट एन्ड टेलिग्नराफ, रक्षा 


गवनमेण्ट आफ इण्डिया 


» फाइनेन्स एकाउण्ट, गवन॑मेण्ट आफ इण्डिया 
. टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट 954 
* कम्बाइण्ड फाइनेन्स एण्ड रेवेन्यू एकाउण्ट 


रिपोर्ट आन करेन्सी एन्ड फाइनेन्स--रिजर्वे बेंक आफ इण्डिया 
रेलवे कन्वेंशन कमेटी रिपोर्ट 949 
रेलवे कन्वेंशन कमेटी रिपोर्ट 954 


लोक सभा के लोक लेखा समिति की रिपोर्ट 
लोक सभा के प्रावकलन समिति की रिपोर्ट 
सेकन्ड फाइनेन्स कमीशन रिपोर्ट 957 


थर्ड फाइनेन्स कमीशन रिपोर्ट 962 
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(छ) लेख 
. के कन्ट्रोल रिआर्गेनाइजेशन (हिन्दुस्तान स्टैन्डडं, 26 जनवरी 
957 


2. कीपिंग पालियामेन्ट इंफार्मंशड एबाउट स्टेट अंडरटेकिग्ज (दि ठाइम्स 
लन्‍्डन, 2 जनवरी 956) । ह 


3. गवनंमेन्ट बारोइंग एण्ड पब्लिक फाइनेन्स (कामसे एण्ड इस्डस्ट्री, 6 फेब्र॒अरी, 
953) है 


4. डेवलपमेन्ट आफ पब्लिक डेट पेटनें (रिजर्व बैंक आफ इन्डिया बलेटिन 
जनवरी 955) के 


5. दि सेलेक्ट कमेटी आन नेशनलाइज्ड इन्डस्ट्रीज़ (पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 
स्प्रिग, 956) ह मे 


6. पालियामेन्टस कन्ट्रोल आफ फाइनेन्स (ईकनोमिक वीकली, जनवरी 954) 
7. स्ट्रक्चर आफ इंडियन बजट भाउट मोडेंड (कामस एनुवल नम्बर, 955) 


पारिभाषिक टदब्द-सूची 


अग्रिम राशि 
अतिरिक्तानुदान 

अतिरेक 

अतिरेक प्राप्तियाँ 
अर्थोषपाय अग्रिम 

अदायगी आदेश 

अधिभार 

अधिकारियों का वेतन 
अध्यक्ष 

अध्यक्ष (लोक सभा ) 
अनिधिक ऋण 

अनुदान 

अनुदानों की माँगें 
अनुपाती प्रतिनिधित्व 
अनुभाग 

अनुमति की लेखा परीक्षा 
अनुमोदित 

अनुसूचित बैंक 
अपरिवर्तनीय ब्याज रहित प्रतिभूतियाँ 


अपवादानु दान 

अप्रत्यक्ष कर 

अप्रत्यादेय 

अभिन्रम 

अभिदाता 

अल्प बचत योजना 
अवशिष्ट-निर्धारण 

अस्थायी कर संग्रह अधिनियम 


आकस्मिकता निधि 
आदेश 

आधारभूत नियम 
आनुषंगिक 

आपातिक धन अधियाचन 
आमदनी 

आयकर विभाग 
आयबव्ययक टिप्पणियाँ 
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आयव्ययक प्रभाग 
आरक्षित निधि 

आथिक मंदी 

आथिक विषयों का विभाग 


आशिक प्रभाग 

आशिक सर्वेक्षण 

आरंभिक तथा अंतिम शेष 

इंगलेण्ड में व्यय 

उचंत 

उच्चतर लेखा परीक्षा 

उत्पादन शुल्क विभाग 

उत्पादनकारी 

उत्सर्जन 

उद्यम 

उपबंध 

उपभोक्ता समिति 

उपस्थिति नामावली 

उपाय और साधन आयव्ययक 

ऋण निक्षेप 

ऋण निक्षेप राशियों तथा विप्रेषणों 
की लेखा परीक्षा 

ऋण पत्र 

ऋण परिवतेन 

ऋण प्रतिदान 

ऋण सम्बन्धी भुगतान 

ऋण ह्ास अथवा परिहार 

एकक 

एक प्रविष्टि 

एकमुश्त 

एकल संक्रमणीय मत 

औद्योगिक वित्त विभाग 


औसत उधारी' दर 

अंतरण 

अंतर राज्य उचंती खात। 

अंतर राज्यीय निपटारा 
अंतर्राष्ट्रीय म॒द्रा निधि 

अंतर सेवा संगठन 

अपरक्राम्य ब्याज रहित आस्त्रियाँ 


अंश 
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अंशों का हस्तांतरण 

आंतरिक योजना प्रभाग 

आंतरिक वित्त व्यवस्था प्रभाग 

आंशिक लेखा परीक्षा 

इंग्लैण्ण और भारत के बीच नक़दी 
का अंतरण 

कटौती 

कठौती सूचक प्रस्ताव 

कर जाँच समिति 

कार्य अध्ययन 

कार्यक्रम मूल्यांकन संस्था 


कार्यकारिणी, कार्यपालिका 
कार्यफल आयव्ययक 

कार्य मंत्रणा समिति 
कार्य-विवरण, कार्य-वृत्त 
कृषि ऋण विभाग 


केन्द्रीय ऋण अनुभाग 

केद्रीय तथा राज्यों की प्राप्तियों 
तथा राशि वितरण के मुख्य तथा 
गौण लेखा शीर्षकों को सूची 


केन्द्रीय राजस्व 

केन्द्रीय राजस्व बोड 

केन्द्रीय सड़क निश्ध 

खज़ाना 

खज़ाना अधिकारी 

खजाना नियमावली 

खरीददार (ऋण के) 

खाता 

गवेषणा तथा सांख्यिकी विभाग 


गारंटी 

गुप्त सेवा व्यय 

गर बैंकिंग खज़ाना 

गेर भुगतानी दायित्व 
गौण लेखा 

घटते बढ़ते व्यय 

घाट का बजट 

घाट की वित्त व्यवस्था 
चल ऋण 
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चल स्टाक 

चिट्ठा 

छंटनी 

जमा 

जारी मूल्य 

टकसाल 

टिप्पणियाँ 

ठेकेदारों का खाता 

डाक और तार विकास निधि 


तकनीकी कार्मिक 

तकनीकी सहायता 

तदर्थ कटोती 

दामोदर घाटी निगम 

दायित्व पंजी 

देशी राज्यों का वित्तीय एकीकरण 


देनिकी 

धन परिचालन 

नक़दी तिजोरी 

नाप जोख पुस्तिका 

निदेशक 

निदेशक, निपटान 

निधि का नियतन और क्षति पूर्ति 


निधि पत्र 
नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक 


निर्माण कार्यों के ब्योरे का रजिस्टर 

निर्माण, मशीन' और चल-स्टाक का 
कार्यक्रम 

निर्माण व्यापार तथा ल।भ हानि लेखा 


निर्माण सारपत्र 
निरावधि ऋण 
निरीक्षण निदेशालय 
निवल 

निविदा 

निवेश 

निक्षेप 

निक्षेप लेखा विभाग 
पथ कर 
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सामान्य भविष्य निधि 

सामान्य राजस्व के लाभांश 

सामान्य वित्त नियमावली 

सामान्य वित्तीय विवरण 

सार्वजनिक निर्माण विभाग 
सिब्बंदी का वेतन 

सिब्बन्दी प्रभाग 

सिविल और रक्षा सेवाएँ 

सिविल प्रशासन 

सिविल व्यय विभाग 

सीमा शुल्क 

सीमा शुल्क विभाग 

सीमोपरि अनुदान 

सीमोपरि व्यय 

सैन्य नकदी तिजोरी 

सैन्य लेखा समिति 

सैन्य लेखों के नियंत्रक 


स्टाक लेखा 

स्थानीय कर 

स्थानीय लोक लेखा परीक्षा 
स्थापना 

स्थायी व घटते-बढ़ते व्यय 


स्थायी वित्त-समित्ति 
स्वायत्त संस्थाएँ 
स्वीकृत 
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संवर्ग 

संकल्प हि 

संघीय राज्यक्षेत्र 

संघीय संरचना समिति 

संतुलन-पत्र 

संधारण मर 
संपत्ति तथा देयताओं का अवशेष 
सम्पत्तियाँ 

सम्पत्ति शुल्क 

संयुक्त वित्त तथा राजस्व लेखा 


संवहित 
संविधान (कर वितरण ) आदेश 


संशोधित प्रावकलन 
हस्तांतरण पुस्तिका 
हस्तांतरण बिलेख 
हुंडी 
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अनुक्रमणिका 


अग्रिम राशियाँ, 206 

अन्तर्राज्य उचन्ती खाता, 45 

अन्तर्राज्यीय. निपटारा, 39 

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि, 77 

अर्थोषाय अग्रिम, 5, 73, 76, 77, 97 

अदायगी (के प्रावकलन बनाना) 5 आदेश, 22 

अधिक उत्पादन शुल्क, 47 

अधिभार, 38 

अधिकारियों का वेतन, 59, !2, 95 

अनुदान, 6, 4, 47, 48, 59, 6, 0, 04, 06, ], 5, 25, 66 
--अतिरिक्‍त अनुदान, 5, 4, 6, 7 
--अनुदानों की माँगे, 703, 0, 2, 75, 77, 79, 8 
--अंतिम अनुदान, 47, 48 
--अपवादानुदान, 4, 48 
--पूरक अनुदान, 5, 6, ], 4, 5, 6, 20, 23, 69, 8] 
--प्रतीकानुदान, 6, 8 
--प्रत्ययानुदान, 4, 7, 8 
--मूल अनुदान, 47, 5 
जलेखानुदान, 4, 5, 67, 69, 8, 82 
--सहायक अनुदान, 62, 67, 37, 38, 40, 44, 46, 48, 49, 

5, 53, 57, 77 

अनुपूरक नियमावली, 96 

अनुभाग (लेखा शीरषक), 57 

अन्य भार, 2 

अपरकाम्य व्याज रहित प्रतिभूतियाँ, 77 

अर्पण और क्षतिपूरति, 2 

अमरीकी सरकार का चतुस्सूत्रीय कार्यक्रम, 7 

अल्प बचतें, 89, 90, 93 

अल्प बचत आन्दोलन, 5 
->महिला बचत आन्दोलन, 5 

अवशोषों का पुनरीक्षण, 54, 

अवशेषों की' समीक्षा 70 

अंशदान तथा विविध समंजन, 35, 37 

अशोक चन्दा, 93 

असाधारण मद, 35, 37 

अस्थाई कर संग्रह अधिनियम 08 
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आकस्मिकता निधि (भारत की), 60 
(संबंधी नियम), 5 

आकस्मिकता निधि (राज्यों की), 60 

आकस्मिक धन अधियाचन, 23 

आटोनेमियर सर, 38 

आंतरिक वित्त प्रभाग, 3, 5 

आशिक प्रभाग, 3, 5, 7 

आथिक मंदी, 60, 90 

आथिक विषयों का विभाग, 3, 5 

आशिक सर्वेक्षण, 03, 83 

आधारभूत नियम, 95 

आनुषंगिक दायित्व, 63 

आपातिक धन अधियाचन, 23 

आमदनी 


-+अन्य फूटकर आमदनी, 63 
--पार्सल आदि से आमदनी, 63 
--माल यातायात से आमदनी, 63 
--यात्री यातायात से आमदनी, 63, 67, 68 
आयकर, 37, 38, 39, 40, 4, 45, 50, 5, 57, 58 
आयकर का विभाज्य हिस्सा, 47 
आयकर अधिनियम, 4 
आयकर विभाग, 3, 4 
आयबव्ययक, 46, 94, 02, 3, 9, 20, 32, 58, 67, 78, 79, 
]82, 83, व97 
“-संबंधी सिद्धान्त, 94, 
--का स्वरूप, 03, 76 
--पर बहस, 05, 08, 85, 92 
(और विधानमण्डल, 07, 08 
का निर्माण, 4, 96, 97 
संबंधी सुधार, 77, 83, 
में त्रुटियाँ 77) 
“+आयव्ययक आदेश, 70 
““+आयव्ययक प्रभाग, 3, 5, 02 
““+आव्ययक टिप्पणियाँ, 40 
-“+आयव्ययक का विवरण, 03 
“-+उपाय और साधन आयव्ययक 22, 69 
-+कार्य फल आयव्ययक, 79 
“पूंजी आयव्ययक, 6 
आयोजना प्रभाग, 5 
आहरण अधिकारी, 9 
अंशों का हस्तान्तरण, 42 
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इंग्लैण्ट और भारत के बीच नक़दी का अन्तरण, 39 
इंलैण्ड में व्यय, 97, 27 

इंचकेप समिति, 90 

उत्सजन, 59 

उत्पादन शुल्क, 4, 37, 38, 39, 48, 49, 50, 52, 56, 57, 67 
उत्पादन कर विभाग, 3, 4 

उपभोक्ता समिति, 87, 89 

उपाय और साधन आयबव्ययक, 22, 69 
एकप्रविष्टि पद्धति, 52 

एक मुझत 04 

एकवर्थ समिति, 59, 60 

एक्सचेकर कनन्‍्ट्रोल, 8 

एपलबी, 98 

औद्योगिक नीति, 84 

औद्योगिक वित्त निगम, 9, 85 

ओऔसत उधारी दर, 62 


ऋण, 6, 9, 7।, 723, 38, 57, 85, 86 
(को जारी करना, 6 
की लेखापरीक्षा, 63 
का लेखा, 86 
के प्रकार, 73, 74 
लेने की प्रक्रिया, 79 
लौटाए जाने की प्रक्रिया 85) 
“-+अल्पकालीन ऋण, 73, 76, 89, 94 
--अन्‍्तर्देशीय ऋण, 73 
ऋण--- 
“-+अनिधिक ऋण, 39 
“ऋण पत्र (विश्व बैंक के),$73 
“-ऋण प्रतिदान, 62, 63, 82,(8 5, 87 
--ऋण परिवर्तन, 82 
“--ऋणभार, 34, 35 
“--कणों की गारंटी 63 
“--दीघकालीन ऋण, 73, 75 
“-निरावधि ऋण, 75 
“->व्याजी ऋण, 49 
“ज्याज मुक्त ऋण, 49 
“-बाज़ारू ऋण, 34, 93 
“--राज्य_ ऋण, 38 
(की व्यवस्था ), 5 
(के मूल सिद्धान्त), 77 
“-- विदेशी ऋण, 7, 73, 74, 79, 80, 8, 82, 85, 87, 93 
(9) 
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ऋण-ह्वास अथवा परिहार, 82 

ऋण निक्षेप तथा प्रेषण लेखा, 48, 49 

ऋण प्रेषण आदि व्यवहारों की समीक्षा, 58 

ऋण पर व्याज, 8, 47, 57 

ऋण पत्रों का हस्तान्तरण, 86 

ऋण पत्रों का पुननेवीकरण, 86 

ऋण प्रबन्ध, 87 

ऋण संबंधी नीति, 93 

कमीशन दे वरीफिकेशन दे क/म्युलेंस दे इन्टरप्राइसेज पब्‌लीक (फ्रांस), 87 
कमेटी आन नेशनलाइजड अण्डरटेकिंग (इंग्लेण्ड), 86 
कमेटी आन सप्लाई हाउस आफ़ कामन्स, 78 

कमेटी आफ़ दि होल हाउस, 78, 782 

कटोती 


“कटौती प्रस्ताव, 09 
“-तंदर्थ कटौती, 02 

कटौती प्रस्ताव, 09, 0 
--नीति विरोधक प्रस्ताव, 09 
--प्रतीक कटौती प्रस्ताव, 09 
--मितव्ययता कटौती प्रस्ताव, 09 


कर 

“अप्रत्यक्ष कर, 4 

--नलेन्द्रीयः सरकार की संपत्ति पर स्थानीय कर, 6 

--कषि आय को छोड़ कर अन्य आयों पर कर, 4] 

“निगम कर, 4 

-+-पथकर, 43 

--पशुओं और नौकाओं पर कर, 43 

--प्रत्यक्ष कर, 4 

--विलास वस्तुओं पर कर, 43 

---वत्तियों व्यापारों, आजीविकाओं और नौकरियों पर कर, 43 

--व्यक्तिकर, 43 

व्यक्ति या समवायों की प्रतिभूति में से कृषि भूमि को छोड़कर उसके मूल धन 

पर कर, 47] 

--सडकों पर उपयोग के योग्य यानों पर कर, 43 

--समवायों के मलधन पर कर 4 

--समाचार पत्रों के ऋय या विक्रय तथा उनमें प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों 
पर कर, 42 


-सीमाकर (यात्रियों पर) 47 
कर जाँच आयोग, 6, 40 
कर जाँच समिति, 37 
क्लके इंचार्ज आफ़ एकाउंटस (इंग्लैण्ड), 90 
कृष्ण मेनन कमेटी, 89 
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कृषि आय कर, 37 
कृषि ऋण विभाग (रिज़र्व बेंक ), 4 
(का काम ), 6 
क्यूमूलेटिव टाइम डिपाज़िट सार्टिफ़िकेट, 78, 79 
कार्य-अध्ययन 5 
कार्यकारिणी सरकार, !, 62, 72, 4, 24 
कार्यक्रम मूल्यांकन संस्था, 2 
कार्य-मंत्रणा समिति, 08 
केद्रीय खज़ाना नियमावली, 8, 22 
केन्द्रीय तथा राज्यों की प्राप्तियों तथा राशि वितरण के मुख्य तथा गौण लेखा शीषषकों 
की सूची, 4 
केन्द्रीय राजस्व बोर्ड, 3, 4 
केन्द्रीय लेखानुभाग (रिज़व बैंक ), 45 
केन्द्रीय सड़क निधि, 64, 206 
केन्द्रीय सरकार के रेल राजस्व व खर्चे का बजट, 222 
केन्द्रीय सरकार के राजस्व व खर्चे का बजट, 20 
केन्द्रीय सरकार के ऋण व अदायगियाँ, 38 
केन्रीय ऋण अनुभाग (रिज़व बैंक ), 88 
कोलम्बो योजना, 7 
ऋाउन कारपोरेशन, 87 
“-एजेन्सी क्राउन कारपोरेशन, 88 
--डिपाटंमेन्टल कारपोरेशन, 88 
“-प्रोप्राइटरी क्राउन कारपोरेशन, 88 
क्रिया करार 79 


खज़ाना, 23, 27, 42, 43, 65. 85 
(का जमा होना, 8, 20, 58 
की निकासी, 8, 9, 2) 
“खजाना नियमावली, 95 
---गरबेंकिंग खज़ाना, 7 
--बेकिंग खजाना, 7, 20, 25 
खज़ाना अफ़सर, 7, 8, 9, 2, 23, 25 
खज़ाने का प्रभाग (रिजर्व बैंक), 4, 6 
(का काम ), 6 


खाता, 52 
“--अन्तर्राज्य उचंती खाता, 45 
--ठेकेदारों का खाता, 32 
“दायित्व खाता, 22 
---पूँजी तथा राजस्व का वर्तमान खाता, 70, 77 
“--मुख्य डाकघर का रोकड़ खाता, 33 
“---रोकड़ खाता, 3, 32 
--रिजर्व बैंक के साथ संकलन का खाता, 45 
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कि हे तह अल जल मन कम मकर अ अब मल हल 2 दम मज तल पक विनर कर 
गवनंमेंन्ट कारपोरेशन कंट्रोल एक्ट, 88 
गान्टलेट सर, 90 
ग़र भुगतानी दायित्व, 50 
घाटे का बजट, 82, 9] 
घाटे की वित्त व्यवस्था, 84 
चतुस्सूत्रीय कार्यक्रम (अमरीकी सरकार का ), 7 
चिन्तामणि देशमुख, 39, 89 
(का पंचाट), 39 
छटनी कमेटी (रेल), 60 
छोटे सिक्‍कों का संग्रह, 27 
जमा 
-+असेनिक जमा, 207 
“अतिरिक्त लाभकर के अनन्तिम निर्धारण के बाद की प्रत्याशित जमा, 64, 206 
-डाकखाने की बचत बैंक की जमा, 206 
--बर्मा सरकार के साथ हिसाब की जमा, 207 
--भारतीय राजाओं के निमित्त न्‍्यासों में जमा, 206 
“भारतीय वित्त अधिनियम 942 के अधीन अतिरिक्त लाभकर की ऐच्छिक 
जमा, 64, 206 
--रक्षा बचत बैंक की जमा, 206 
“--सा्वजनिक खातों में शामिल प्रारक्षित निधियाँ तथा अन्य जमा 206 
--सेवा निधियों की जमा, 206, 207 
--स्वायत्त संस्था विषयक जमा, 206 
जान मथाई, 34 
जारी मूल्य, 90 
जीवन बीमा निगम, 88 
जूट निर्यात कर, 39 
जैरेमी रैमसन सर, 93 
जैम्स विलसन सर, 94 
डाक और तार विकास निधि, 64 
तकनीकी सहायता, 7 
तदर्थ कटौती, 02 
दसवर्षीय डिफ़ेंस डिपाज़िट सार्टिफ़िकेट, 78 
दामोदर घाटी निगम, 9, 95, 26, 89 
दायित्व पूँजी, 22 
देशी राज्यों का वित्तीय एकीकरण, 39 
देनिकी, 42, 52, 70 
द्विप्रविष्टि पद्धति, 52 
धन परिचालन, 24, 25, 27 
(संबंधी सामान्य नियम, 24 
संबंधी प्रक्रिया, 25) 
नक़दी तिजोरी व्यवस्था, 6, 27 
नक़दी सिक्के व नोट, 26 
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नरहरि राव, 84 

नापजोख पुस्तिका, 32 

निदेशक लेखापरीक्षा, 0, , 67 
(रक्षा लेखा परीक्षा 68 
रेल लेखा परीक्षा, 68) 


निधि 


--अमरीकी उधार गेहें की बिक्री की रकम से स्थापित विशेष निधि, 64 

--ऋण ह्वास अथवा परिहारार्थ निधि, 82 

--केन्द्रीय सड़क निधि, 64 

--डाक और तार विकास-निधि, 64 

--युद्धोत्तर विकास निधि, 64 

--रिजवं बैंक के निक्षेप, 39 

---रेल विकास निधि, 3, 62, 63, 65, 66, 67, 73, 75 

-+रेल मूल्य ह्वास आरक्षित निधि, 3, 63, 6 

---रेल राजस्व आरक्षित निधि, 3, 63, 64, 62, 65, 75, 224, 
226, 227 


--विदशिष्ट विकास निधि, 87 
निधि पत्र, 75, 76, 80, 84, 85 
निर्माण मशीन और चलस्टाक के कार्यक्रम, 67 
निर्माण तथा व्यापार लेखे, 57 
निर्माण सारपत्र, 32 | 
नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक, 8, 0, ], 4, 47, 49, 5, 58, 68, 97, 7 
]22, 27, 729, 30, 58, 73, 8, 82, 84, 85, 88, 
92, 93, 94, 97 
(के कतंव्य ), 8, 48, 66 
निरीक्षण निदेशालय (केन्द्रीय राजस्व बोर्ड ), 4 
निक्षेप, 9 
निक्षेप निधियाँ, 34, 00 
निक्षेप लेखा प्रभाग (रिज़र्व बेंक), 4, 5 
निक्षेप लेखा परीक्षा, 63 
पब्लिक अंडरटेकिंग आडिट बोड्ड (फ्रांस), 87 
परिचालन अनुपात, 74, 76 


पर्सी समिति, 38 
प्रचालन विभाग (रिजव बेंक,) 4, 6, 25, 26, 76 
प्रतिभूति 


--प्रतिभूति प्रभाग (रिज़र्व बैंक), 4, 5 
--प्रतिभूतियाँ, विश्व बैंक की, 77 
--अतिभूतियाँ, सरकारी, 6, 80 

(की बदली, 6 

का समेकीकरण, 6) 
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तिभति--- 
--प्रतिभतियों का समेकीकरण तथा खण्डीकरण, 86 
--प्रतिभतियों का परस्पर परिवर्तेन, 86 
--प्रतिभतियों को बेक में जमा रखना, 87 
प्रथम पील समिति, 38 
प्रधान शीर्षकों के योगों का सारपत्र, 42 
प्रशासनिक विभाग, 7 
प्रशासनिक सेवाएँ, 34, 35 
प्रावककलन अधिकारी, 97, 98 
प्रावकलन प्रपत्र, 97, 98 
पुनर्तवन आरक्षित निधि 
पुनविनियोजन, 48, 6, 00, 2, 2], 22, 25, 26, 95, 96, 200 
पुनरावत्त आयबव्ययक व वित्तीय नियंत्रण आदेश, 98 
पँजी 


--पजी प्राप्तियाँ, 39 
“+भोतिक पँजी, 7 
--लगाई गई पजी, 60, 64, 66, 74 
पजी खाते की प्राप्तियाँ, 7 
पूंजी बजट, 6 
पे मास्टर जनरल (इंग्लैण्ड), 90 
पोप कमेटी, 60 
पोस्ट आफ़िस सेविग बेंक विक्षेप राशियाँ, 78 
पंचवर्षीय योजना, 6, 7, 8, .89, 20, 78 
-+तृतीय पंचवर्षीय योजना, 93 
--द्वितीय पंचवर्षीय: योजना, 93, 47 
--प्रथम पंचवर्षीय योजना, 93, 84, 94 


प्रावकलन, 68, 69, 78, 80, 8, 82 
--प्राककलक्न प्रपत्र, 97, 98 
--प्राकलन अधिकारी, 97 
--संशोधित प्रावकलन 99, 00 
--स्थाई व उच्चावचन व्ययों के प्राकलन , 97, 98 


प्रावकलन समिति, 2, 05, 06, 9, 89, 83, 84, 85, 492, 97 
बचत, 47, 22 
बजट अधिवेशन, 3, 4 
बाह्य वित्त' व्यवस्था प्रभाग, 3, 5, 6 
बीमा अधिनियम, 7 
बीमा प्रभाग, 3, 5, 7 ः ' 
बेंक आदायगी आदेश, 2, 22 
बेक जमा चालान, 2 
बंकिंग विकास विभाग (रिज़वे बेंक ), 4 
किंग विभाग (रिज़ब बैंक), 4, 5 
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बैसिल ब्लैकेट, 82 

ब्याजी देनदारियाँ, 9 

ब्याजोत्पादक परिसंपदाएँ, 89, 97 

ब्यूरो आफ़ बजट (अमरीका), 88 

ब्योरा पुस्तक, 42 

भविष्य निधियाँ, 85 

भारत का भुगतान शेष, 6 

भारत का सार्वजनिक खाता, 34, 38, 42, 03 

भारत की आकस्मिकता निधि, 34, 38, 42, 03, 75 

भारत की आकस्मिकता निधि सम्बन्धी नियम, 20] 

भारत सरकार की समेकित निधि, 34, 42, 59, 75, 77, 04, 0, , 
]2, 743, 44, 58, 66, 84 

भारत सरकार अधिनियम, 8, 74, 37, 38, 90 

भारत सरकार और बर्मा सरकार के बीच वित्तीय करार, 80, 208 

भारत सरकार द्वारा स्थापित उद्योग / व्यवसाय व अन्य स्वायत्त निकाय, 234 

भारत सरकार की टकसाल, 6, 26, 27 

भारतीय कर जाँच समिति, 37 

भारतीय कंपनी अधिनियम, 66, 85 

भारतीय स्वतंत्रता (अधिकार, संपत्ति तथा दायित्व) आज्ञा, 85 

भारतीय सावंजनिक प्रशासन संस्था, 6 

भारतीय विधान आयोग, 37 

भारित, 5], 6], 04, 70, 77, 6, 2, 26 

भुगतान, 59, 64, 90, 93 

भुगतान स्थगन, 60, 67 

भुगतानों की सूची, 3, 42, 47 

मतापेक्ष, 5।, 6, ]0, 2, 6 
--मतापेक्ष धन से की जाने वाली सेवाएँ, 95 

मध्यवर्ती सूचना, 77 

महालेखा परीक्षक, 8, , 49, 50, 58, 67, 70, 2, 72, 84, 88, 92 

महालेखा परीक्षक नियमावली, 8 

महालेखापाल, 0, 32, 00, !4 
-+डाक व तार विभाग के महालेखापाल, 0, 68, 07 
--सिविल विभागों के महालेखापाल, 0, 43, 0व 
--राज्यों के महालेखापाल, 0, 45, 52, 00 
-- (केन्द्रीय आगम का, 22, 4, 43, 50, 52, 68, 87, 00 

मद्रास का 43) 

मानव साधन, 7 

मालगृज़ारी, 37 

मुडीमक कमेटी, 89 

मुद्राधिकारी, 25, 26, 27 

मुद्रादढ़ता, 3 

मुद्रा व वित्त रिपोर्ट, 6 
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मुद्रा विनियम नियंत्रण, 6 
मुद्रा स्फीति, 6 
मूल्य निधि, 6 
मेस्टन लार्ड, 37, 38 
(का पंचाट 38) 
मंत्रिमण्डल वित्त समिति, , 2 
मंत्रिमण्डल रक्षा समिति, 03 
माँग, 04, 06, 09, 6, 76 
(की रचना, 04 
संसद्‌ में बहस, 07, 09, 70, 2, 5, 68, 87) 
“-माँग पुस्तक, 47, 0, 03, 04, 7, 4, 76, 77, 78 
मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, 37, 38 
यातायात से कुल प्राप्ति, 74 
यूद्धोत्तर विकास निधि, 64 
योजना आयोग, , ], 02 
(के काम, 7) 
योजना आयोग के लिए संसद्‌ सदस्यों की अनौपचारिक सलाह समिति, 3 
योजना आयोग के विशेषज्ञों के समूह, 3 
योजना प्रभाग, 3, 5, 6 
योजना-प्रयोजना समिति, 2 
रक्षा व्यय विभाग (प्रभाग), 3, 4 
राजकीय औद्योगिक वित्त निगम, 6 
राजस्व आसूचना, 4 
राजस्व की लेखा परीक्षा, 64 
राजस्व की वापसी, 95 
राजस्व के मुख्य शीष॑क, 34 
राजस्व प्राप्तियाँ, 34 
राजस्व विभाग, 3, 4 
राज्य ऋण, 7 
राज्य ऋण कार्यालय (रिज़र्व बैंक) 4, 5, 6, 76, 79, 8, 85, 
(का काम, 6 
के क्षेत्र, 88) 
राज्य ऋण नियम, 87 
राज्य ऋण पद्धति, 7] 
राज्य सरकारों के ऋण व अदायगियाँ, 38 
राशि वितरण अधिकारी, 49 
राशि वितरण लेखों का विवरण, 42 
राष्ट्रलंघ और उसके विशिष्ट अभिकरणों के कार्यक्रम, 7 
राष्ट्रीय बचत सर्टीफ़िकेट, 78, 85 
राष्ट्रीय विकास परिषद्‌, 2 
राष्ट्रीय वित्त लेखा, 79 
राष्ट्रीय वित्त व्यवस्था, 94, 84 
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राष्ट्रीयकरण, उद्योगों का, 22 
रिजर्व बैंक, 80, 8, 82, 85, 87, 88, 0, 03, 59, ।, 3, 7, 43 
44, 45, 72, 76, 77, 79 
(के काम, 3 
की व्यवस्था, 3 
का संगठन, 75) 
रुक्‍का, 75, 76, 80, 8, 85, 86 
रेल आयव्ययक, 59, 60, 62, 66, 69, 
सामान्य आयबव्ययक से भेद 67, का निर्माण, 68, 69 
रेल भाड़े पर कर, 47, 50, 55, 58 
रेल लेखा पद्धति, 60, 62 
रेल लेखा पद्धति में परिवर्तन के लिए नियुक्त समिति, 72 
रेल लेखा परीक्षा, 73 
रेल वाधिकी, 84 
रेल वित्त व्यवस्था, 59 
(की विशेषताएँ 59) 
रेल वित्त लेखा, 70 
रेल का वित्तीय परिणाम, 72 
रेल वित्त आयुक्त, 73 
रेल वित्त से साधारण वित्त का पृथकक्‍्करण, 59 
“-पृथक्‍्करण संकल्प 924, 60, 66, 220 
--पृथक्‍्करण संकल्प 949, 63, 65 
--पृथक्‍्करण संकल्प 954, 63 
“प्रथक्करण संकल्प 96, 64 
रेलवे अभिसमय समिति 949, 6], 64, 66 
रेलवे अभिसमय समितिं 954, 62, 64, 66 
रेलवे अभिसमय समितिं 960, 66 
रेलवें बजट, 95, 0। 07, 08 
रेलवे सलाहकार समिति, 67 
रेलवे स्थायी वित्त समिति, 23, 62, 69 
रोकड़, 
--रोकड़ खाता, 37, 32, 65 
--रोकड़ बही, 32 
लदान पत्र, 42 
लाभ का उचित स्तर, 6 
लाभ हानि लेखा, 9, 57, 27, 85 
लेखा 
--अवशित लेखा, 9 
---खज़ानों में व विभागों में रखे गए प्रारम्भिक लेखे, 9, 22, 32, 33, 44, 56 
58 है. हे हक 
--प्रपत्र लेखा, 44, 52, 7:66, 70 
--पूंजी तथा राजस्व लेखा, 3 


हि 
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लेखा 
--भण्डार लेखा, 9 
--रेल लेखा, 69 
->लेखा से लेखा परीक्षा का पृथक्करण, 89 
--लेखा समंजन, 44 
-+व्यापारिक लेखा, 70, 73, 84 
--वित्त लेखा, 9, 30, 45, 48 
--विनियोग लेखा, 9, 3, 45, 48, 29 
(के प्रकार, 46 
की निर्माण प्रणाली, 47) 
“--विनिमय' लेखा, 30, 43, 44 
(के प्रकार, 43 
की अवस्थाएँ, 44 
की प्रक्रिया, 45) 
--समायोजन लेखा, 43, 44 
--सहायक लेखा, 3, 
--संपत्ति का मूल्य दशित करने के लिए पूँजी लेखा, 3 
संयुक्त राजस्व तथा वित्त लेखा, 37 
--स्कंधों का लेखा, 9 
(लेखा निर्माण, 22, 4 
का वर्गीकरण, 33 
का समेकीकरण, 4) 
लेखा संहिता, 45, 67 
लेखा परीक्षा, , 30, 56, 27 
(की प्रक्रिया, 58) 
--अनुमति की लेखा परीक्षा, 58 
--आंशिक लेखा परीक्षा, 58, 73 
--उच्चतर लेखा परीक्षा, 58 
--ऋण निष्षेप राशियों तथा प्रेषण की लेखा परीक्षा, 62 
--भण्डार तथा स्टाक की लेखा परीक्षा, 9, 58, 65, 27 
---राजस्व की लेखा परीक्षा, 64 
“व्यय लेखा परीक्षा, 59 
“वाणिज्यिक व्यवसायों की गौण लेखों की परीक्षा, 65 
--वित्त लेखा परीक्षा, 9 
--विनियोग लेखा परीक्षा, 9, 30 
“सहायता अनुदानों की लेखा परीक्षा, 62 
--स्थानीय लेखा परीक्षा, 58 
लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, 48, 66, 67, 68, 28 
(का स्वरूप, 69) 
--डाक और तार विभाग के विनियोग लेखों पर प्रतिवेदन, 68 
--रक्षा विभाग के विनियोग लेखों पर प्रतिबेदन, 68 
--रेल विभाग के विनियोग लेखों पर प्रतिवेदन, 68 
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--वित्त लेखों पर प्रतिवेदन, 66, 69, 70 
--सिविल विभाग के वितिग्रोग लेखों पर प्रतिवेदन, 66, 68, 94, 97 
लेखा परीक्षा तथा लेखा आदेश, 936: 8, 28,648, 49, 57 
लेखा परीक्षा संहिता, 56, 57 
लेखा परीक्षा से लेखा का पृथक्करण, 82, 89, 92 
लेखा शीषंक, 20, 4, 42, 45, 98 
--केन्द्रीय तथा राज्यों की प्राप्तियों तथा राशि वितरण के मुख्य तथा गौण लेखा 
शी्षकों की सूची, 47 
--गौण लेखा शीर्षक, 47, 54, 53, 5 
--प्रधान लेखा शीर्षक, 47, 54, 53 
लोक लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग, 7, 7, 8, 4, 20, 46, 65, 67 
(का' संगठन, 9) 
लोक लेखा प्रभाग (रिज़र्व बेंक), 4, 5 
लोक लेखा पद्धति, 28, 52, 96 
(के सिद्धान्त, 28 
व्यापारिक लेखा पद्धति के अन्तर, 29 
की रूपरेखा, 30) 
लोक लेखा परीक्षा पद्धति, 55 
(के सिद्धान्त, 55 
व्यावसायिक लेखा परीक्षा पद्धति से भेद, 56 
की विशेषताएँ, 58) 
लोक लेखा समिति, 28, 46, 49, 67, ' 70, 84, 79, 725, 26, 27, 
]28,29, 30, 37, 32, 434, 83 
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन संबंधी' नियम, 95, 04, 08, 2, 
43, ]7, 26, 30 
वर्गकित सारपत्र, 4], 42 
बतंमान प्राप्ति की दर, 99 
व्यय, 76 
-+अतिव्यय, 7 
--घटते बढ़ते व्यय, 97,' 98 
--गुप्त सेवा व्यय, 9, 22 
--नवीन सेवाओं के व्यय, 97 
“-परिचालन व्यय, 63, 64 
--पूँजी व्यय, 2, 39, 40, 67, 64, 65, 68 
--भारित व्यय, ]6 
--मतापेक्ष व्यय, 6 
--योजना व्यय, 05, 06, 78, 8, 82 
--राजस्व से हुआ व्यय, 35, 39, 40 
---राजस्व लेख के अन्दर का पूँजी व्यय, 40 
---राजस्व लेखे के बाहर का पूँजी व्यय, 40 
“वास्तविक व्यय, 5,' 30, 47, 48 
--साधारण संचालन व्यय, 473 
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व्यय 
--स्थाई व्यय', 97 
--सीमोपरि व्यय, 47, 67, 69, 7 
व्यय अनुमति, 56, 60, 62, 00, 9, 20, 96 
व्यय वित्त समिति, 6, 23, 24 
ब्ययविभाग, 3, 4 
वायदा बाज़ार, 42 
वाहक बांड, 76, 85 
वाषिक वित्त विवरण, 94, 95, 07, 4 
वाषिकी 84 
व्यापारिक विभाग, 5, 9, 3 
(सरकारी विभाग अथवा व्यवसाय जिन्हें केन्द्रीय सरकार ने व्यापारिक होना स्वीकार 
किया है), 3!, 200 
व्यापारिक विभागों से लाभ, 37 
व्याख्यात्मक ज्ञापन, 03, 06, 07, 45, 67, 77, 78, 79 
विकास योजना, 2 
वित्त आयोग, 5, 39, 43, 44, 45, 5| 
(के काम 45) 
प्रथम वित्त आयोग, 952: 40, 44, 45, 47 
--द्वितीय वित्त आयोग, 957: 40, 4], 44, 45, 47 
“तृतीय वित्त आयोग, 96: 40, 49 
वित्त मंत्री, 2. 93, 3, 23, 25, 47, 80 
वित्त मंत्रालय, , 2, 49, 79, 84, 87, 00, 0], 04, !2, 6, 7, 
]]9, 20, 2, 22, ]23, 24, 58, 69, 8, 95, 97, 
]98, 99 
वित्त लेखा, 45, 48, 49, 5, 54, 26 
(की परिभाषा, 48 
का स्वरूप, 48 
का निर्माण, 50) 
वित्त विधेयक, 07, 708, 2, 3, 69, 83 
वित्तीय अधिकार, 60, 9, 94, 95 
वित्तीय अधिकारों का प्रक्रामण, 36 
वित्तीय अधिकारों का प्रत्यायोजन, 94, 96, 97 
वित्तीय अधिकारों की पुस्तिका, 60, 95, 96, 99 
वित्तीयकरण, 6 
वित्तीय नियंत्रण, 5, 4], 45, 48, 9, 22, 24 
(सरकारी वित्तीय नियंत्रण, 9 
संसदीय वित्तीय नियंत्रण, 9, 24) 
वित्त नियंत्रण अधिकारी, 6 
वित्त आयुक्त रेल विभाग, 0व ४ 
वित्त सलाहकार तथा प्रमुख लेखा अधिकारी, 73, .97, 98 
वित्तीय संस्था, ॥ 
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वित्तीय वर्ष, 483, 6, 27, 65, 69, 78, 83 
विदेशी मुद्रा विनियम नियंत्रण, 6 
विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग (रिज़वं बैंक ), 4 
(का काम ), 6 
विधि सभा, 66, 77 
विनियोग, 96 
--“विनियोग अधिनियम, 59, 6, 7 
--विनियोग के प्राथमिक एकक, 20, 2, !96 
“-“विनियोग रजिस्टर, 48 
“-विनियोग लेखा, 42, 47, 25 
““विनियोग लेखा परीक्षा, 67 
--विनियोग लेखा परीक्षा प्रभाग, 48 
““विनियोग विधेयक, 07, 08 
विप्रेषण, 9 
विप्रेषण पत्र, 27 
विप्रेषण पुस्तिका, 24 
विभागीय वित्त समिति, 23 
विभागीय शुल्क, 95 
विवाद बंध, 0 
विशेष पुनर्गठन एकक, 3, 4 
विश्व बेक, 79, 8, 86 
वेजबूड कमेटी, 60 
बेतन, 
“---अधिका रियों का वेतन, 27 
“स्थापना का वेतन, 2] 
वेतन तथा लेखा कार्यालय, 22 
बेंतन तथा लेखाधिका री, 0, 30, 93 
वेतन सान, 00 
वोट आपफ़ क्रेडिट, 8 
शुल्क 
---अतिरिकक्‍त उत्पादन शुल्क, 50 56 
“उत्पादन शुल्क, 37, 38, 39, 4, 49 
“उत्पादन शुल्क प्रभाग, 4 
--त्केन्द्रीयः उत्पादन शूल्क, 50, 52 
--प्यरिवर्तेन शुल्क 86 
-+-ख्टाम्प शुल्क, 37 
“+स्ाीसा शुल्क 4 
---छुंडियों, चेकों, प्रोमिसरी नोटों, लदान पत्रों, साख पत्रों, बीमा पत्रों, अंशों के 
हस्तान्तरण, ऋण पत्रों, प्रतिपत्रियों ओर प्राप्ति के सम्बन्ध में लगने वालें 
स्टाम्प शुल्क, 42 
गेधन णाह, 5 
शेघन निधि, 82, 84 . .-» 
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मम बल जम नल अल हज लि शवनटसल _ बालक नजीब मी तट कप लकलब व 
समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम, 99 

समेकित निधि--भारत की, 59, 60, 63, 95, 03 

समेकित निधि---राज्यों की, 59, 60, 63 

सरकार समिति, 39, 45, 46 

सरकारी राष्ट्रीय उद्योग, 77, 79, 84, 85 

सरकारी (राष्ट्रीय उद्योगों पर संसदीय नियंत्रण ), 84, 89, 229 

सरकारी नोट प्रेस, नासिक, 26, 27 


साइमन कमीशन, 97 

साख पत्र, 24 

साधारण संचालन व्यय, 65, 767, !72, 74 

सामान्य राजस्व का लाभांश, 95, 59, 6, 62, 64, 65, 69, 73, 74 
सामान्य वित्त लेखा, 48 

सामान्य वित्तीय नियमावली, 6, 7, 95 

सामान्य वित्तीय विवरण, 9 

सार्वजनिक खाता, 63 


सार्वजनिक वित्तीय विवरण, 50 
स्थायी वित्त समिति, 23, 24, 83 
स्थानीय [वनिमय, 27 
स्टाम्प शुल्क, 37 
सिब्बन्दी का वेतन, 59, 2, 95 
सिंचाई कर, 37 
सिब्बन्दी प्रभाग, 3, 4 
सिविल व्यय प्रभाग, 3, 4 
सीमा शुल्क, 4 
सीमा शुल्क विभाग, 3, 4 
सेक्रेटरी आफ स्टेट्स, 7, 90 
स्टेट बैंक, 80, 89 
सैन्य लेखा समिति, 46, 25 
सैन्य लेखा अधिकारी, 33 
सैन्य लेख के नियंत्रक, 
संघीय वित्त व्यवस्था, 36, 38, 47 
(की विशेषताएँ, 40 
बंटवारे की योजना, 43 
की प्रक्रिया, 57) 
संघीय संरचना समिति, 38 
संतुलन पत्र, 9, 27 
संपत्ति कर अधिनियम, 953 : 4 
' संपत्ति शुल्क, 749, 54, 58 
संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके विशिष्ट अधिकरणों के कार्यक्रम, 7: 


